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 लोक-सभा  वाद-विवाद  अनूदित

 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)
 i

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 25  1967/4  1889
 )

 Thursday,  May  25,  1967/Jyaistha  4,  1889  (Saka)

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  clock

 r  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुये
 |
 ह  Mr.  Speaker  tx  the  Chair  =

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Mr.  Madhu  Limaye  :  I  have  a  poiot  of  order.

 झ्रध्यक्ष  महोदय
 :

 मुझे  श्री  कूटे  ने
 अभी

 कल  के  मतदान  के  बारे  में  सुचना  दी  है  t

 यदि  श्री  ay  लिमये  का  प्रश्न  उसी  से  सम्बन्धित  है  तो  वह  उसे  उसी  समय  उठा  सकते  हैं  ।

 उन्होंने  मुक्के  नियम  संख्या  377  के  अंतगर्त  नोटिस  दिया है  और  ag  उसे  प्रश्नों के  समय  के

 उठा  सकते  हैं  ।

 Shri  Madhu  Limaye  He  has  given  it  under  Rule  377.  My  point  is  that  there
 was  a  motion  for  adjournment  of  the  House  yesterday  and  the  House  in  pursuance  thereto
 adiourned  yesterday.  This  Government  cannot  stay  after  that  and  it  cannot  even  reply
 to  questions.

 meme  महोदय  |  जो  भी  यह  इस  समय  नहीं  उठाया  जा  सकता  ।

 श्री  सेक यान  प्रश्न  सभा  के  औचित्य  का  है  ।  स्थगन  प्रस्ताव  सभा  के  सामने  हैं  और

 उसे  निबटाना  है  ।  तब  तक  कोई  और  कायें  नहीं  लिया  जा  सकता  |

 श्नघ्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  पर  विचार  करेंगे  ।

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना

 शे  श्री  धन  क  गोपालन  ait  यशपाल सिह  :
 डा०  रोनेन  सेन  श्री  ईश्वर  रेड्डी  :

 थ्री  धीरेइवर  कालिया  शी  प्रकाबावोर  दा सख्ती  :

 थी  इन्द्रजीत  गुप्त  :
 थ्री  विभूति
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 श्री  क०  ना  frat  श्रीमती  रकेद्वरी  fa

 श्री लघु  लिमये  श्री रास  चरन

 श्री  स०  मो ०  बनर्जी  श्री  के०  एम०  श्रम
 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  श्री  पी०  पी०  एथोस

 श्री  जाज  फरनेन्डीज  att  विश्वनाथ मेहनत

 श्री  वासुदेवन नायर  श्री  उसा नाथ

 थ्री  ato  जनार्दन  at  है०  अनिरुद्ध

 श्री  एस०  कार  दमानी
 श्री

 श्री  बाबूराव  पटेल  श्री  नि०  रा०  भास्कर

 थ्री  हलदर  श्री  tat
 श्री  रामचंद्र  इलाका  श्री  स०  च  सामन्त

 att  धुलेदवर  मोना  श्री  Wo  के०

 भरी  के  ०  प्रधानों  श्री  एस०  एन०  मती

 श्री  दोरजी  भाई  श्री  त्रिदिवा  कुमार  चौधरी

 श्री  र१०

 कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  प्रधान  मंत्री  जी  ने  दिल्‍ली  में  हाल  में  हुए  मुख्य  मंत्रियो ंके  सम्मेलन  में  यह  कहा

 था  कि  संसाधन  तथा  विदेशी  मुद्रा  की  स्थिति  को  ध्यान  रखते  हुए  चौथी

 पंचवर्षीय  योजना  के  कार्यक्रमों  का  पुनर्विलोकन  करना  पड़ेगा  ।

 यदि  तो  पुनर्विलोकन  ara  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा  ;  और

 योजना का  प्रारूप  कब  तक  अन्तिम  रूप  में  तैयार  हो  जायेगा और  संसद  के  समक्ष

 पेश  कर  दिया  जायेगा  ?

 पेट्रोलियम  att  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  अशोक  मेहता )
 से  चौथी  पंचवर्षीय योजना  के  प्रारूप  की  रूपरेखा  के  प्रकाशित  होनेਂ  के

 आर्थिक  स्थिति  में  जो  परिवर्तन  हुए  उनको  ध्यान  में  रखते  इसका  पर्यवेक्षण

 किया  जा  रहा  है  ।  पर्यवेक्षण  का  यथाशीघ्र  पूरा  हो  जायेगा  |

 श्री  श्र०  कु०  गोपालन
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  जो  परियोजनाएँ  चौथी  योजना  में  शामिल

 करनी  हैं  उसकी  विश्व  बेक  तथा  भारत  सहायता  art  संघ  छान  बीन  कर  रहे  हैं
 ।

 यदि  हाँ
 तो  क्या  भारत  सरकार  उनकी  मध्यस्थता  इस  मामले  में  स्वीकार  करती  है

 ?

 योजना  के  अन्तिम  मध्यस्थ  तो  संसद  सदस्य  हैं  ।  जहां  तक  विश्व श्री  अशोक  मेहता

 बेक  तथा  भारत  सहायता  साथ  संघ  का  सम्बन्ध है  वे  इस  हष्टिकोण  से  योजना  को  देखते  हैं

 कि  ने  कहां तक  सहायता दे  सकते  हैं  ।

 श्री  हनुमन्तय्या  मुत  प्रशन  यह  है  कि  क्या  उन्हें  हमारी  योजना  पर  विचार  करने

 का  हक  है
 ?

 योजना  की  एक  तो  संसद  को  पह ALY  चले  ही  प्रस्तुत कर श्री  Fo  गोपालन

 दी  गई  है  ?  क्या  योजना  का  कोई  और  प्रारूप  पेदा  किया  जायेगा  और  यदि  हां  तो  उसमें  क्या

 मूल  परिवर्तन  होंगे  और  उसके  क्या  वरण हैं  ?
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 att  suits  मेहता  :  इसी  वर्ष  हमारे  पास  1967-68  की  वार्षिक  योजना  होगी  ?

 al  qo  Fo  गोपालन  :  क्या  यह  योजना  का  नया  प्रारूप  होंगा  ?

 शी  कृष्णमूर्ति :  फिर  इसे  पंचवर्षीय  योजना  नहीं  कहना  चाहिये  ।

 श्री  ame  मेहता
 ः  पंचवर्षीय  योजनाओं  को  वार्षिक  योजनाओं  में  बाँट  दिया  जाता

 है  ।  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  पर  संसद  की  विभिन्‍न  समितियों  में  चर्चा  कौ  गई  जो  राज्यों

 में  सरकारें  बनी  हैं  हम  उनसे  भी  बातचीत  कर  रहे  हैं  और  जब  पर्यवेक्षण  समाप्त  हो  जायेगा  तो

 इसे  अन्तिम  रूप  दे  दिया  जायेगा  ।  वास्तविक  पर्यवेक्षण  तो  तब  होगा  जबਂ  हमें  सारे  बजट  को

 पता  चल  जाये  ।  हम  आशा  करते  हैं  कि  इस  दस्तावेज को  अन्तिम  रूप  दें  और  सभा  के

 सामने  प्रस्तुत  करें  ।

 श्री  चिन्तामणि  पारिप्रहो  :  क्या  हम  यहं  समझे ंकि  गत  दो  वर्षों  से  केवल  वार्षिक
 योजना

 ही  बनाई  जा
 रही  हैं

 और  पंचवर्षीय  योजना
 को

 समाप्त
 कर  दिया है  ?  कया  इसका  यह  अर्थ

 है  कि  अगले  तीन  ad  भी  केवल  वार्षिक  योजनायें  होंगी  ?

 श्री  शोक  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  की  रूपरेखा  हमारे  सामने है  राज्यों

 की  पंचवर्षीय  योजनाओं
 के  बारे  में  17

 में
 से  16  राज्य  इससे  सहमत  हैं  ।  दुर्भाग्य  से  योजना

 के  संसाधनों  में  भारी  अन्तर  पड़  गया है  ।  उदाहरण  के  लिए  जब  अक्टूबर  1966  में  इस
 ag  के  संसाधनों  का  यं वेक्षर  fear  गया  तो  यह  तय  पाया था  कि  वार्षिक  योजना  के  लिए

 राज्य  408  करोड़ रुपये  दे  पायेंगे  ।  जब  इसी  प्रकार  का  पर्यवेक्षण  अप्रैल 1967  में  किया

 यह  इतना  कम
 हो

 गया
 है  कि

 283  करोड़  रु०  रह  गया  ।  उसके  बाद  हाल  ही  में  पुनः

 एक  पर्यवेक्षण  किया  गया  था  तो  यह  घट  कर  225  करोड़  रहे  गया  ।  हम  इस  पर  राज्यों

 से  बातचीत  कर  रहे  हैं  ।  मंहगाई  भत्ता  बढ़ने  के  कारण  राज्यों  के  संसाधनों  में  योजना  की  अवधि

 में  500  करोड़ रु०  की  कमी  हुई  है  ।  कुछ  और  रियायत  तथा  सहायता  देने  से  इसमें  और  140

 करोड़ रु०
 की

 कमी  दी  गई  है
 ।

 कुल  कमी
 640  करोड़ रु०  की  हुई  है  तथा  हमें  राज्यों

 से  बात  करनी है  कि  योजना  का  पुनरीक्षण  किया  जाना  चाहिए  अथवा  उनके  पास  इसके  बारे

 में  कोई  अन्य  सुभाव है

 श्री  रंगा  :  अब  तो  केवल  दिवालियापन  की  घोषणा  बाकी  रह  गई  है  ।

 डॉ०  रोनेन  सेन  :  कुछ  समय  पूर्व  यह  पता  था  कि  योजना  आयोग  अथवा  भारत  सरकार

 राज्यों  को  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  से  कुछ  नहीं  दे  रही  है  तथा  राज्य  सरकार  अपने  भाग

 को  प्राप्त  करने  की  इच्छुक  थी  ।  जब  योजना  आयोग  अथवा  भारत  सरकार  विश्व  बैंक  अथवा

 भारत  सहायता  साथ  संघ  से  बात  कर  रही  थी  तो  चौथी  योजना  में  राज्य  रारकारों  के

 भाग  के  बारे  में
 भी

 चर्चा  की  और  यदि  हाँ  तो  वह  क्या  थी
 ?

 श्री  झ्र शोक  मेहता  जहां  तक  विश्व  बेक  अथवा  भारत  सहायता  साथ  संघ  अथवा
 रूस  अथवा  कोई  पूर्वी  योरुप  के  देश  का  सम्बन्ध यह  प्रश्न  उठता  ही  नहीं  कि  हम  राज्यों  की

 योजना  के  लिए  धन  कसे  देते  हैं  ?

 श्री  हेम  बुधा  :.  कुछ  समय  पूर्व  विश्व  बेक के  प्रधान  ने  हमारे  देश  का  दौरा  किया  और
 मन्त्रियों  से  बातचीत  की  ।  इस  संद  में

 क्या  विश्व  ae  ने  किसी  भारत-पाकिस्तान सके

 परियोजनाओं का  सुल्तान  दिया  है
 ?  यदि  ऐसा  ger  दिया  है  तो  भारत  सरकार  की
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 क्या  प्रतिक्रिया  है  और  क्या  उन्होंने  योजना  के  कार्यान्वित करने  को  वित्तीय  सहायता  का

 आश्वासन दिया  है  ?

 शी  wile  मेहता  :  जहां  तक  विश्व  बैंक  के  प्रधान  का  मेरे  से  बातचीत  का  सम्बन्ध

 उसमें  पाकिस्तान  का  कोई  उल्लेख  नहीं  आया  ।

 Shri  K.  N.  Tiwary  :  You  recently  had  a  conference  with  the  state  Chief  Mini  नि
 isters.

 In  that  meeting  did  you  talk  to  them  about  the  financial  position  in  view  of  exemption  in
 land  revenue,  water  tax  revenue  and  increase  in  D.  A.  and  if  so  what  was  their  reaction
 to  it  ?

 Shri  Asoka  Mehta:  Yes  Sir,  the  Deputy  Prime  Minister  and  I  had  talks  with  them
 on  all  these  matters  but  they  wanted  some  time  to  think  over  and  the  same  will  be  decided
 while  framing  the  budget.  The  talks  are  still  going  on.  The  joint  teams  are  of  the  Plann-
 ing  Commission  and  of  different  Ministries  are  visiting  various  states  and  conducting
 talks  with  them.

 थ्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मंत्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  कहा  कि  योजना  को  अन्तिम  रूप

 देने  में  कुछ  कारणों  से  देर  हो  गई  ।  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  योजना  के  लिए  विदेशी  सहायता

 के  लिए  जो  अत्दाजा  लगाया  गया  था  अथवा  वचन  मिल  गया  था  उसमें  क्या  परिवतेंन  हो  गया

 कौन  से  परिवर्तन हुए  जिनके  कारण  इसमें  देर  हो  गई  है
 ?

 श्री  अशोक  मेहता  :  सदस्य  महोदय  को  पता  है  विदेशी  सहायता  के  लिए  हम  बहुत  से

 देशों  से  बात  कर  रहे  हैं  तथा  रुस  और  कुछ  पूर्वी  योरुप  के  देशों  ने  सहायता  का  बचन  भी

 दिया  है  तथा  योजना  के  पहले  और  दूसरे  वर्षों  में  साथ  संघ  से  कुछ  सहायता  प्राप्त
 हुई  है  ।

 योजना  के  प्रारूप  को  अन्तिम  रूप दे  देने  पर  ही  यह  पता  चलेगा कि  विदेशी  सहायता की

 मात्रा क्या  है  ?

 श्री  इन्च जीत  गुप्त  :  क्या  विदेशी  सहायता  के  वचनों  में  कोई  परिवर्तन  दिखाई

 देता है  ?

 शमी  ate  मेहता  :  जहां  तक  गैर-परियोजना  सहायता  का  सम्बन्ध  है  वह  तो  हमारी

 आशा  के  अनुसार  आ  रही  हैं  ।  जहां  तक  परियोजनाओं के  लिए  सहायता का  सम्बन्ध  है  वह

 हमारी  आशा  के  अनुसार  नहीं  प्राप्त  हो  रही

 श्री  दी०  चं०  योजना  मंत्री  के  कहने  से  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  चौथी  योजना

 के  लिए  संसाधन  कम  होते  जा  रहे  हैं  ।  तथा  आवश्यकता  बढ़ती  जा  रही  हैं  ।  क्या  इस  कमी  कों

 प्रभाव  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  पर  पड़ेगा  अथवा  दूसरों  पर  ताकि  इनका  अन्तर
 कम

 हो  जावे ?

 थ्रो  अशोक  मेहता  :  योजना  के  दो  भाग  हैं  ।  एक  तो  सार्वजनिक क्षेत्र  में  विनियोग

 ओर  दूसरा  निजी  क्षेत्र  में  विनियोग
 ।

 जैसा  कि  आधिक  सर्वेक्षण  ने
 बताया  है  बचत  कम  हो

 गई  है  ।  सार्वजनिक  क्षेत्र  कितना  बड़ा  होना  यह  तो  राज्य  सरकारों  द्वारा
 निजी  बचत

 के  जुटाने  पर  निर्भर  करता है
 ।  राज्यों  सरकारों  के  640  करोड़  रु०  तथा  केन्द्रीय  सरकार

 में  400  से  500  करोड़  रु०  की  कभी  हुई  यह  सारा  मामला कि  विनियोग  सरकारी

 निजी  क्षेत्र  में  इन  सरकारों  पर  निर्भर  करता हैं  ।

 Sbri  Yashpal  Singh  :  Is  there  any  aspect  of  the  plan  where  there  is  no  uncertainty  ?

 How  will  a  plan  work  whose  members  have  not  yet  been  appointed  ?
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 1  can Shri  Asoka  Mehta:  The  annual  plan  is  presented  to  Parliament  every  year.
 assure  that  so  far  as  the  agricultural  programmes  and  the  plan  are  concerned  there  is  no
 hindrance  from  the  side  of  Planning  Commission  ण  the  Government.

 Shri  A.  B.  Vajpayee  :  15  it  true  that  the  World  Bank  is  putting  pressure  on  the
 Government  that  unless  we  curtain  our  defence  expenditure  it  will  be  difficult  for  them  to

 give  full  cconomic  aid  ?

 Shri  Asoka  Mehta:  When  the  President  of  the  World  Bank  talked  to  ime  he  did
 not  even  mention  about  the  defence.

 Siri  Madhu  Limaye  :  On  a  perusal  of  the  previous  three  plans  the  hon.  Minister
 would  have  discovered  that  all  suggestions  mentioned  therein  about  the  prices  were  of

 ordinary  nature  and  meaningless.  I  want  to  know  that  while  framing  the  Plan/some
 definite  and  concrete  scheme  would  be  forthcoming  about  balancing  the  prices  of  industrial
 goods,  agricultural  commodities  ?

 Shri  Asoka  Mehta:  Regarding  the  prices  of  foodgrains  and  other  agricultural
 crops  and  other  cash  crops,  the  hon.  Member  knows  that  the  Government  announces
 their  prices  on  the  basis  of  prices  fixed  by  the  Agricultural  Prices  Commission  and  after
 full  deliberation  over  it.  The  prices  of  industrial  goods  also  are  fixed  keeping  in  view
 that  their  prices  also  may  not  go  up  beyond  expectation  but  we  have  not  yet  been  able
 to  devise  a  method  so  that  the  whole  integrated  price  structure  may  remain  fixed  and
 stable.

 Shri  Madhu  Limaye  want  to  know  whether  the  Planning  Commission  devises

 policy  about  it  or  the  hon.  Minister  thinks  it  to  be  an  impossible  task  ?

 Shri  Asoka  Mehta  :  Whatever  is  possible  in  this  regard  has  been  given  in  our
 draft.  To  go  beyond  that  is  impossible.

 श्री  रा०  बरुना  :  देश  में  बढ़ते  दामों  को  देखते  हुए  क्या  हम  यह  समझें  कि  सरकार

 के  लिए  कोई  मजबूत  योजना  देश  के  सामने  रखना  असंभव  हूं  और  इसी  के  कारण  सरकार  की

 आशा  के  अनुसार  विदेशी  ऋण  भी  नहीं  मिल  रहा
 ?

 श्री  ame  सेहता  :  माननीय  सदस्य  का  कहना ठीक  हैं  क्योंकि  मूल्य  गत  तीन  वर्षों  में

 41°5%  बढ़  गये  ठ  तथा  अर्थ  व्यवस्था  में  मंदा  आ  गया  हैं  ।  इसमें  सुधार  होने  के  लिए  कृषि

 में  सुघार  की  आवश्यकता  हैं  ।  गत  तीन  वर्षों  में  राष्ट्रीय  आय  लगभग  वहीं  हैं  जहां  1964-65 में
 थी  afer  उससे  भी  कुछ  कम  हैँ

 ।
 यहं  सब  कृषि  पर  निसार  करता  है  और  हम  इस  दिशा  में

 अन्तिम  निर्णय  करने  से  पूर्व  देखभाल  कर  चल  रहे  हैं
 ।

 श्री  श्रीचन्द  गोयल  :  आधिक  सर्वेक्षण में  एक  बड़ी  भयानक  तस्वीर  खींची  है  कि  आगे

 विकास  तथा  गैर-विकास  की  मांग  पूरी  करना  असंभव  हो  जायेगा  ।  इस  बात  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  दया  सरकार  योजना  के  लक्ष्यों  को  काफी  कम  करने  का  विचार  रखती  है  ?  दसरे

 सरकार  उन  परियोजनाओं के  बारे  में  करना  चाहती  है  जिन  पर कार्य हो  रहा  हैं  परन्तु

 जो  पूरे  नहीं  हुए
 ?

 श्री  अशोक  मेहता  :  प्रश्न  के  पहले  भाग  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  यह  हैकि

 विकास  तथा  गैर-विकास  व्यय  वही  होंगे  जो  संसाघन  देश  में  उपलब्ध  हैं  ।  दूसरे  गैर-विकास

 व्यय  को  जहां  तक  हो  सके  नियन्त्रण  में  रखा  जायेगा  ।  जिस  दस्तावेज  का  सदस्य  महोदय  ने

 उल्लेख  किया  उसमें  लिखा  है  कि  यह  काय  तब  हो  सकेगा  जब  हम  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  करेंगे

 तथा  प्रयास  यह  होगा  कि  विकास  के  को  बढ़ायें  ।
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 जहां  तक  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का  सम्बन्ध  परियोजना  तैयार  हैं  वा  उन  पर  किये हो

 रहा है
 और  पह  ध्यान  रखा  जाता है  कि  जब  तक  आर्थिक  स्थिति  में  गति  न  आये  हमें  नयी

 x  नहीं  करनी  है  ।

 BEM  चौथी  योजना  की  जो  रूपरेखा  गत  वर्ष इस  सदन H  समक्ष

 पेश  की  गई  थी  उसमें  कितना  अन्तर  होगा  ?  क्या  यह  विदेशों से  मिलने  वाले  संसाधनों पर

 fade  करेगा  अथवा  देश  की  आन्तरिक  आर्थिक  स्थिति  पर  निर्भर  करेगी  ?

 श्री  अशोक  मेहता  :  योजना  कई  बातों  पर  आधारित  होती  है  ।  पहले  तो  यही  देखना

 होता  है  कि  कर  तथा  राजस्व  एकत्र  करने  और  भारत  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  के  खर्च  करने
 का  आघार  क्या  ।  पहले  यही  देखना  होता  हैं  कि  हमारे  पास  क्या  उपलब्ध  है  ।  दूसरे  यह

 कि  अतिरिक्त साधनों  जैसे  ऋण  या  अल्प  बचत  को  अधिक  प्रभावी  बनाकर  कितना

 किया  जा  सकता  है  ।  तीसरी  बात  यह  कि  विदेशों  से  कितना  कण  प्राप्त  हो  सकता  है  ।

 अध्ययन  महोदय  :  इस  प्रशन को  20  मिनट  का  समय  दिया  जा  चुका  है  ।  इस  गति  से

 तो  केवल  एक  प्रश्न  ही  एक  दिन में  समाप्त  हुआ  करेगा  ।  यदि  सदस्य  इसी प्रशन पर  आगे
 विचार  करना  चाहते  तो  इसी  पर  चर्चा  चलने  दीजिये  ।

 श्री  अखबारों  में  मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य के  रूप  में  यह  खबर  छपी  थी

 कि  योजना  के  परिव्यय  6000  करोड़  रुपये  कम  किया  जायेगा  ।  किस  आधार  पर  यह

 हिसाब  लगाया  गया  हैं  ?  मंत्री  महोदय  ने  यह  सूचना  समावार  पन्नों को  कसे  दे  जबकि  सारा
 मामला  संसद  के  समक्ष  है  ?

 श्री  भ्र शोक  मेहता  :  मैंने  इस  प्रकार  का  कोई  वक्तव्य  नहीं  दिया  है  कि  योजना का  खर्चे
 6000  करोड़  रुपये  कम  किया  जायेगा  ।  दूसरे  किसी  मामले  के  संसद  के  समक्ष  होने  के  समय

 यदि  कोई  संवाददाता  उस  मामले  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रश्न  पूछता  है  तो  मंत्री होने  के  नाते

 क्या  उस  प्रश्न  का  उत्तर  देने  से  इन्कार  कर  देना  चाहिये  ।

 श्री  farts  विइ बना थम  :  क्या यह  सही  है  कि  विश्व  बक  के  प्रधान से  बातचीत  के  दौरान

 मंत्री
 महोदय  को  यह  सुभाव  दिया था  कि  यदि  भारत

 उतनी
 ही  विदेशी  सहायता  लेना  चाहता

 जितनी  के  लिये  प्रारम्भ  में  वचन  दिया  गया  तो  भारत  को  पाकिस्तान  के  साथ  समझौता

 करना  चाहिये ?

 att  अशोक  मेहता  :  मैं  उत्तर  में  बता  चुका  हूँ  कि  विश्व  बेक  के  प्रधान  ने  मेरे  साथ

 चीत  के  दौरान  पाकिस्तान  का  उल्लेख  कभी  नहीं  किया  ।  जहां  तक  विदेशों  से  आर्थिक  सहायता
 मिलने  का  सम्बन्ध  इस  मामले  पर  कई  देशों  से  बातचीत  करनी  है  और  आधिक

 सहायता
 का  अनुमोदन  वहाँ  की  संसदों  को  करना  ह  इस  बारे  में  वह  दर  ag  बात  करनी  होगी  और

 इसका  दायित्व  वित्त  मंत्री पर  है  ।

 श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  :.  योजना को  पूरा  करने  हेतु  अर्थव्यवस्था को  प्रभावित  करने
 के  लिये  क्या  सरकार  सैनिक  प्रतिष्टानों  तथा  देश  की  अन्य  संस्थाओं के  कर्मचारियों

 विशेषकर  कानपुर  छंटनी  करने  जा  रही  है  ?

 छ्
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 श्री  मेहता
 :

 प्रतिरक्षा  क्या  योजना  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं है  ।  प्रतिरक्षा  मंत्रालय
 में  क्या  काम  हो  रहा  यह  मुक्के  मालूम  नहीं  हैं  ।

 श्री  देवकीनन्दन  पटौदी  :  प्रशासन  सुधार  आयोग  ने  सर्वांगीण विचार  के  बाद  यह

 बताया  है  कि  योजना  आयोग  का  वर्तमान  ढांचा  योजना  तैयार  करने  के  लिये  उपयुक्त  नहीं  है

 और  सिफारि डा  की  हँ  योजना  आयोग  में  आधारभूत  परिवर्तन  किये  जाने  चाहियें  ।  क्या  मंत्री

 महोदय  का  योजना  आयोग  को  द. प्रण द्  रूप  से  परिवर्तित  करने  का  विचार  है  और  क्या  चौथी

 पंचवर्षीय  योजना  का  संशोधित  रूप  आयोग  के  पुनर्गठन  के  बाद  हा  तैयार  किया  जायेगा  ?

 श्री  अशोक  मेहता  :  प्रशासन  सुधार  आयोग  की  सितारों  पर  अभी  सरकार  विचार

 कर  रही  हू  और  इस  सम्बन्ध  में  उसके  fray  की  घोषणा  शीघ्र  ही  कर  दी  जायेगी ?

 ait  get  सिह  केवल  इस  सभा  में  ही  योजना  के  सम्बन्ध  में  चिता  प्रकट  की  जाती

 और  यहाँ  से  बाहर  लोग  योजना  पर  ध्यान  भी  नहीं  क्योंकि  पिछली  सभी  योजनाओं

 का  क्रियान्वयन  बहुत  ही  रहा  i  योजना  के  प्रारूप  को  परिशोधित  करते  समय

 अमीरी  गरीबी  में  विद्यमान  विषमता  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  दारा  कया  विशेष  प्रयत्न  किये

 श्री  अशोक  मेहता  :  न  केवल  इस  सभा  में  बल्कि  सभी  17  राज्यों और  10  संघ

 क्षेत्रों  के  विधान-मंडलों में  योजना  के  सम्बन्ध  समान  रुचि  ली  जाती  है  ।  मैं  यह  बात  नहीं

 मानता  कि  गत  15  वर्षों  में  योजनाओं  को  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  हैं  ।  अमीरी  और
 गरीबी  के  बीच  की  खाई  को  पाटने  के  लिये  जो  प्रयास  किये  जा  रहे  उन  सबका  उल्लेख
 योजना-प्रारूप  में  किया  गया  है  ।

 mene  महोदय
 :

 प्रश्न  काल  में  पूरी  योजना  पर  तो  चर्चा  नहीं  की  जा
 सकती

 ।  परन्तु

 यदि  श्री  बनर्जी  अभी  भी  कुछ  पूछने  के  इच्छुक  तो  वह  अपना  प्रशन  पूछ  सकते  हैं  ।

 श्री  स०  के  उत्तर  मंत्री  महोदय  ने  यह  बताया  था  कि
 कर्मचारियों  के  महँगाई  ad  में  होने  से  भी  योजना  sas  प्रभावित  हुआ  है  ।

 क्या

 उन्हें  यह  भी  पता  है  कि  कर्मचारियों को  अब :  फ़िर  मंहगाई  भत्ता  बढ़ी  हुई  दरों पर  मिलना

 क्योंकि  मंहगाई  10  बिन्दु  से  अधिक बढ़  चुकी  है  ?  aa  मंत्री  मंहगाई  भत्ता

 बढ़ाने  के  माग  में  रोड़ा  बन  कर  खड़े  हैं  ?

 श्री  अशोक  मेहता  :  किसी  भी  सरकार  के  कार्यक्रम  में  मेरे  द्वारा  रोड़ा  अटकाये  जाने

 का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  मैं  तो  केवल  सलाह  ही  दे  सकता  हूँ  ।

 +  सरकारों  उपक्रम

 #  62.  श्री  वीरेन्द्र  शाह  :  शी  सो०  सो०  देसाई  :

 श्री  श्रीकान्त नायर  :  श्रीमती  शारदा  मुकर्जी  :

 डा०  करणी  सिह  :
 att

 ato  नरसिंह राव  :
 श्रीमती  निरलेप  कौर :  ait  बाबूराव  पटेल

 :

 बया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  नव करेंगे
 कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  आर्थिक  तथा  वैज्ञानिक  अनुसंधान  प्रतिष्ठान  द्वारा  किये  गये

 fag  अध्ययन  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  की  और  दिलाया गया
 fort Nid से  ब बताया  गया है  कि
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 उत्पादन  करने  वाले  सरकारी  उपायों में  पूजी  लगाने से  प्रति aw  588  करोड़  रुपये  की

 हानि  हो  रही
 और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  सों  राज्य  cist  (  श्री  कृष्ण  चन्द्र पन्त  हां  ।  आर्थिक

 तथा  वैज्ञानिक  अनुसन्धान  प्रतिष्ठान ने  अपनी  रिपोर्ट  में  इस  बात  का  संकेत  किया  है  कि  दूसरी

 और  तीसरी  आयोजना  की  दस  ag की  अवधि में  औद्योगिक  उत्पादन में  कुल  588  करोड़
 रुपये

 तक  की
 कल्पित

 हानि  हुई  है  ।  ae  निष्कलंक एक  और  सरकारी  क्षेत्र  के  32

 प्रतिष्ठानों  में  लगायी  गयी  पु  जी  और  उनके  उत्पादन  के  अनुपात  और  दूसरी  और  गेर-सरकारी

 क्षेत्र  के  432  प्रतिष्ठानों में  लगायी  गयी  पूजा  और  उनके  उत्पादन  के  अनुपात  की  पारस्परिक

 तुलना  पर  आधारित है  ।

 सरकार  इस  प्रतिष्ठान  की  रिपोर्ट  के  निष्कर्ष को  स्वीकार  नहीं  करती  क्योंकि
 सरकार

 की  राय  में  रिपोर्ट में  जिन  प्रतिष्ठानों  की  तुलता की  गयी  है  उनकी  असमानता का

 ध्यान  रखने  का  प्रयास  किये  बिना  ही  असमान  तत्वों की  तुलना  की  गयी है  ।

 वीरेन्द्र  कुमार  शाह  :  मंत्री  महोदय  ने  यह  तथ्य  स्वीकार  किया  है  कि  गत  10  वर्षों  में

 इतनी  बड़ी  कल्पित  (  नेशनल  हानि  हुई  है  ।  परन्तु  सरकार  का  फिर  भी  इस  सम्बन्ध में

 कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार  नहीं  है  ।  इसका  क्या  कारण  हैं  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  जहाँ  तक  मैं  समझता  हूँ  सरकार  ने  कल्पित  हानि  को  स्वीकार

 नहीं  किया  है  ।

 श्री  atte  कुमार  दाह  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए कि  अब  तक  लगाई  गई

 पूजी  से  अपेक्षित  लाभ
 नहीं हो  रहा है  क्या  सरकारी  उपक्रमों  में  अब  और  अधिक  पु  जी  नहीं

 लगाई  जायेगी  ?

 श्री  कृष्णा  चन्द्र  पिता  चू  कि  सरकार ने  उक्त  अध्ययन के  निष्कर्ष  को  स्वीकार  नहीं

 किया  है  इसलिये  इससे  हमारी  नीति  पर  कोई  प्रभाव नहीं  पड़ता  ।

 श्री  सरकारी  उपक्रम  समिति ने  सरकारी  उपक्रमों  की  अर्थव्यवस्था  सुधारने

 और  उनमें  होने  वाले  अपव्यय  को  कम  करने  के  बारे  में  कई  सिफारिशें की  हैं  ।  उन  सिफारिशों

 के  आधार  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की  है  ?  सरकार का  ऐसे  प्रतिवेदनों  को  सभा

 पटल  पर  waa  का  विचार  है  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  मैं  बिना  देखे-भाले  यह  नहीं  बता  सकता  कि  सरकार ने  इस
 सम्बन्ध  में  क्या  निसाँक  किया  है  ।  मैं  इस  मामले  के  बारे  में  पुछताछ  करूगा सामान्य  रूप

 से  सभी  सरकारी  उपक्रमों  के  प्रतिवेदनों  को  संसद  के  सामने  प्रस्तुत  किया  जाता  है
 ।

 श्रीमती  शारदा  मुकर्जी  :  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  प्रतिष्ठान ने  जिस  हानि का

 उल्लेख  किया  उसकी  कल्पना  कर  ली  गई  है  ।  हम  यह  मानते  हैं  कि  सरकारी

 क्षेत्र  में  केवल  15%  प्रतिशत  के  हिसाब  से  प्रतिलाभ  हो  रहा  म  फिर  भी  सरकारी  उपायों

 में  अधिकाधिक  पूजी  लगाई  गई  हैं  ।  सरकारी  क्षेत्र  में  पूजी  लगाने  के  सम्बन्ध में  विदेशी

 कम् पं त्तियों को  जो  रिआयतें  दी  जा  रह  भविष्य के  लिये  क्या  उनकी  कोई  सीमा  निश्चित

 कर  दी  गई  है  ?
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 eal  एएए  का

 श्री  कुष्णा  चन्द्र  पन्त
 :  इस  प्रश्न  का  सम्बन्ध  मूल  प्रश्न  से  बिल्कुल  भी  नहीं  है  ।

 सरकारी  में  पूजी  लगाने  वाली  कम्पनियों  को  कोई  भी  रिआयत  नहीं  दी  जती  है  ।

 श्रीमती  शारदा  मुकदमो ं:  तकनीकी  मशीनों  की  मशीनरी  की

 लागत तथा  बाजार  आदि  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  नीति है  ।  क्या  सरकार  अवसर  पड़ने

 पर  कुछ  तदर्थ  रिआयतें  देने  के  लिये  तैयार  है  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  (  श्री  मोरारजी  देसाई  )  :  सरकारी  परियोजनाओं

 में  सहयोग  करने  वाली  विदेशी  फर्मों  को  किसी  प्रकार  की  रिआयत  देने  का  कोई  eq  ही  नहीं

 उठता  ।  कभी-कभी  ऐसा  होता  है  कि  जो  माल  यहाँ  तैयार  नहीं  होता  उसको  विदेशी

 कम्पनियों  से  प्राप्त  कर  लिया  जाता  है  ।  इससे  कुछ  लागत  बढ़ी  है  ।  अब  हम  यह

 प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  जिस  वस्तु  का  यहां  उत्पादन  होता  है  उसका  ही  उपयोग  किया  जाये  ।

 यह  सच  है  किप  परियोजनाएं  पूँजी-प्रधान  (  wea  ओरिएन्टिड  )  परियोजनाएं

 हैं  जिनमें  अत्यधिक  पु  जी  लगानी  पड़ती  है  और  इनसे  तत्काल  लाभ  की  आशा  नहीं की  जा

 सकती ।  परन्तु  अब  हम  यह  प्रयास  कर  रहे  है  कि  ये  परियोजनाएं  अधिकाधिक  लाभदायक

 बन  जायें ।

 श्री  बाबूराव  पटेल  :.  सरकारी  उपायों  में  प्रति  ae  हानि  क्यों  होती  जा  रही  जब

 कि  गैर  सरकारी  उपक्रमों  से  सरकार  सभी  करों  और  अन्य  राशियों  के  भूगतान  की  अपेक्षा

 करती है  ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  सभी  सरकारी  उपायों में  हानि  नहीं  हो  रही है  ।  कुछ

 परियोजनाएं ऐसी  भी  हैं  जिनमें  लाभ  हुआ  है  ।

 मैं  हैरान  हूँ  कि  श्री  चं०  चुप  देसाई  जैसे  समझदार  ब्यक्ति  ने  आंकड़ों  तथा  तथ्यों  को  देखने

 ae  भी  कष्ट  नहीं  किया  i  उन्होंने  कहा  था  कि  11  प्रतिश्त को  घाटा  हुआ  है  परन्तु  सार्वजनिक

 क्षेत्र में  40  परियोजना भों में  से  31  ने  लाभ  कमाया  है  तो  क्या  यह  99%  घाटा  है  ?  मैं

 उनकी  वात  रहा  हूँ  जो  कारखाने  चालू  हैं  न  कि  वे  जो  अभी  बन  ही  रहे  हैं  ।  अच्छा  होता  कि
 वे  पहले  सुचना  प्रात  कर  लेते  और  बाद  में  अपना  वक्तव्य  देते  |

 al  स्वतंत्र  सिह  कोठारी  :  इस  पर  कुछ  और  अनुपूरक  प्रश्न  की  अनुमति

 दी  जाय े।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपके  नेताओं ने  पहले ही  अनुपूरक  wet  पूछे  हैं  ।  आज  40  मिनट

 में  केवल  हम  दो  ही  प्रश्न  निबटा  चुके  हैं  ।  श्री  मनु भाई  पटेल  ने  आपत्ति  उठाई  है  कि  wat  काल

 में  केवल  दो  प्रश्न  ही  लिए  हैं  ।  यह  उचित  नहीं  हैं  ।  प्रश्न  संख्या  63  लिया  जाय े।

 बम्बई  में  पकडा  गया  सोना  तथा  घड़ियां

 #  63.  श्री  नरेन्द्र कुमार  सांघी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  1967 के  प्रथम  सप्ताह में  केन्द्रीय  जांच  विभाग ने

 बम्बई में
 40

 लाख  रुपये  के  मूल्य  की  घड़ियां  तथा  सोना  पकड़ा

 यदि  तो  उसका  ara  कया  और

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  |
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 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  और
 2  1967  को  बम्बई  नगर  पुलिस  के  श्रष्टाचार-विरोधी  तथा  मद्य-निषेध  यूरिया  ब्यूरो  के

 अधिकारियों  ने  बम्बई  से  कुछ  दूर  समुद्र  में  एं  मशीनी  जहाज  को  रोका  तथा  16,000  तोले

 जिसका  मुल्य  अन्तर्राष्ट्रीय  दर  पर  15,74,000  रुपये  लगभग  7,14,000  रुपये

 मुल्य  की  5,100  लगभग  81,000  रुपये  मूल्य  के  मछली  पकड़ने  के  4  जाल  तथा

 लगभग  4,  940  रुपये  मुल्य  का  अन्य  माल  बरामद  किया  ।  लगभग  20,000  रुपये  मूल्य  का

 मशीनी  जहाज  भी  पकड़  लिया  गया  |

 पकड़े  गये  माल  तथा  जहाज  को  सीमा-शुल्क  कानून  के  अधीन  कार्यवाही  के  लिए

 बम्बई  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  समाहर्ता  कार्यालय  के  अधिकारियों  को  सौंप  दिया गया  है

 मामले  की  जांच-पड़ताल की  जा  रही  है  ।

 श्री
 न०  क्‌०  सांघी :  गत  कुछ  महिनों में  बहुत से  मामलों  की  सूचना  मिली है  ।  क्या

 आयात  को  हुई  चीजों  को  देश  में  तस्कर  व्याप।र  बढ़  गया  है  अथवा  तस्करी  करने  वालों  को

 पकड़ने  में  विभाग  अधिक  चौकस  हो  गया  है  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  विभाग  भी  मजबूत  हो  गया  है  तथा  कार्यपालिका  की  ओर से  वैधानिक

 और
 पथिक  हट्टी  से  कुछ  कदम  उठाये  हैं  आपकी  उनमें रुचि  हो  तो  मैं  पुरा  ब्यौरा भी

 दे  सकता  हूं  ।

 श्री  नं  कए  सांघी  :  देश  में  तस्कर  व्यापार  को  बढ़ता  हुआ  देखते  हुए  क्या  सरकार  के

 लिये  इन  चीजों को  पटरियों  पर  बैठ  कर  बेचते  की  अनुमति  देना  ठीक है
 ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  जान  ब्र  कर  ऐसा  नहीं  हो  रहा  है  |

 श्री  जगन्नाथ  राव  जोशी
 :  इन  वस्तुओं  के  बारे में  अन्तिम  fata

 क्या  होता है  क्योंकि

 अभी  मन्त्री  महोदय  ने  कहा  कि  उन्हें  कस्टम  प्राधिकारियों  को  सौंप  दिया  जाता है
 ?  बया  उन्हें

 स्थाई  तौर  पर  रिजर्व  बेक  में  जमा  करा  दिया  जाता  है  अथवा  नीलाम  कर  दिया जाता  है

 अथवा  उनका  फिर  तस्कर  व्यापार  होता  है  और  वह  दूसरी  मंडी  में  चले  जाते  हैं
 ?

 थी  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  मेरी  सूचना के  अनुसार  उन्हें कुछ  दुकानों  में  बेचा  जाता  है
 और

 उन  पर  इस  प्रकार  का  निशान  लगा  दिया  जाता  है  ।

 श्री  जगन्नाथ  राव  जोशी  :  उनका  नीलाम  नहीं  होता

 श्रीमती  लक्ष्मी  कान्ता  :  क्या यह  सच  है  कि  तस्करी  के  कार्य  में  कुछ  अन्तर्राष्ट्रीय

 गुट  काम  कर  रहे  हैं  और  जब  वे  पकड़े  जाते  हैं  तो  गोली  चला  देते  हैं  और  बच  लाते  हैं
 ?

 शी  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  कमी  कभी  वे  ऐसा  मी  करते  हैं  ।

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  Whether  some  more  gold  and  watches  were  also  seized

 which  were  being  brought  illegally  after  the  gold  already  referred  to  was  seized?  If  so,

 will  Government  tell  whether  there  is  increase  or  decrease  in  this  regard  ?

 Shri  K.  C.  Pant:  In  1964  we  seized  1900  Kilograms  of  gold  and  9398  watches,  in

 1965  we  seized  2300  Kilograms  of  gold  and  83,012  watches,  in  1966  we  seized  2200  Kilo-

 grams  of  gold  and  59066  watches.

 Shri  N.  Tiwary:  15  it  a  fact  that  the  things  which  are  seized  in  smu  rzling  such

 as  transisters,  are  sold  at  concessional  rates  20./*  or  10./*  at  Customs  House  and  they  are  not

 sold  ii  the  market  so  that  people  may  be  benefitted  by  it  ?

 Shri  K.  C.  Pant  :  I  will  have  to  enquire  about  it.
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 भी  क्षत  सूती
 :

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  तस्कर  व्यापार  करने  वाले  यह  लोग  कोन  हैं  |

 क्या  किसी  को  पकड़ा  गया है  तथा  क्या  जांच  पड़ताल की  ?

 श्री  अध्यक्ष  महोदय  :  वह  तस्कर  व्यापार  करने  वालों  के  नाम  जानना  चाहते  हैं  तथा  यह

 कि  कोई  पकड़ा  भी  गया  है  ?

 शी  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  हमें  उनके  नामों  का  पता  नहीं  और  कोई  व्यक्ति  पकड़ा नहीं  गया

 Shri  George  Fernandes  Whether  the  minister  is  aware  that  the  gold  which  is  seized
 ona  big  scale  in  Bombay,  they  take  in  smuggling  from  Japan,  Mahini,  Chawpathy  and
 from  the  ground  in  front  of  Secretariato  such  items  as  gold,  cloth,  Nylon  and  other  things  ?
 In  order  to  stop  smuggling  whether  help  of  Indian  shipping  or  navy  has  been  sought  ?

 Shri  Pant  :  We  arrange  launches  with  the  help  of  navy.

 Sbri  S.  M,  Joshi  Cloth  worth  Rs.  1.50  crores  was  seized  in  Bombay,  some  of
 which  smuggicd  andlicensed.  [tis  also  stated  that  the  licensed  goods  are  not  sold  in  the
 black  market.  Cannot  we  have  a  scheme  so  that  we  may  makea  profit  of  Rs.  1  to  15.0  2
 crores  by  way  of  Income  tax  ?

 Shri  K.  C.  Pant  These  were  all  smuggled  goods  and  seized  at  the  sea,

 उप  प्रधान  सन्नो  तथा  वित्त  मन्त्री  (  श्री  मोरारजी  देसाई  )  सदस्य  महोदय  ने  किसी

 कौर  मामले  का  जिक्र  किया  ।  वहां  कुछ  तो  तस्करी  का  माल  था  और  कुछ  लाईसेंस  से  प्रात

 किया  था  ।  इसलिए  वह  भी  जब्त  कर  लिया

 श्री  दी०  चे  शर्मा मैं  व्यवस्था का  प्रइन  उठाता हूं  ।  श्री  जाने  फरनेन्डीज ने  कहा  कि

 महाराष्ट  सरकार  के  सचिवालय  के  सामने  तस्करी का  माल  बेचा  जाता है  ।  क्या  श्री  यशवंतराव

 द्वारा  बनाया  गया  सचिवालय  इस  काम  के  लिये  प्रयोग  में  लाया  जा  रद्दा  है  ।  यदि  ऐसा

 नहीं  है  तो  वह  अपने  दाब्द  वापिस  लें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  उठता 1

 राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  fara

 ह
 *

 64.  श्री  qto  के०  मोदक  :
 थनी  मुहम्मद  इस्माइल  :

 श्री  उसा नाथ  :  शी  हुकम  चन्द  किताब  :
 .

 छी  गणोश  घोष  :  थ्रो  रामसिंह  फायरवाल

 ott  भगवान  दास  :  श्री  जगन्नाथ  राब  जोशी

 क्या  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  के  कर्मचारियों  ने  सरकार  को  एक  मांग

 पत्र  पेदा  किया  है  और  अपनी  मांगों  के  समर्थन  में  हड़ताल  कर  दी

 यदि  तो  उनकी  मांगें  कया

 हड़ताल  के  कारण  कितनी  हानि  और

 कर्मचारियों  की  मांगों  को  पुरा  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं
 ?'

 सिचाई  कौर  बिजली  मन्त्री  (  डा०  कु ०  ल०  राव  ):  से  तक :  एक

 ब्रिवररण  सभा  पटल  पर  रखा
 जाता  ।.
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 विवरण

 और  :
 राष्ट्रीय  परियोजना निर्माण  निगम  कर्मचारी  संघ  ने  फराज़ा

 बंगाल )  ,  चन्दन  तथा  गन्नौर (  बिहार  )  और  आगरा  (  उत्तर  प्रदेश  )  में  व्यवस्थापन को
 11  हमारे  1967,  31  जनवरी  1967,  26  दिसम्बर  1966  तथा  24  मार्च  1967  े  क़मर

 मांगों  का  एक  अधिपत्र  प्रस्तुत  किया  जिसके  साथ  हड़ताल  का  नोटिस भी  लगा  दिया  और यह
 धमकी  दी  कि  यदि  उनकी  मांगे  पूरी  न  की  गई  तो  वे  हड़ताल  कर  देंगे  ।  उनकी  मुख्य  मांगें

 निम्न थीं  :-

 (1)  वेतन  मानों  का  पुनरावेदन  करना  |

 (ii)  अंशदायी  भविष्य  निधि  योजना  को  एक  दम  लागू  कर  देना  चाहिए  क्या  व्यवस्थापन

 को  चाहिए  कि  योजना  को  स्थापना  के  आरंभ  में  ही  लागू  कर  दे  ।

 (iii)  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  को  चाहिए  कि  कर्मचारियों  के  लिए  मकानों  की

 सुविधा  दें  अथवा  वे  उसके  बदले  वेतन  का  15  प्रतिशत  मकान  किराये  के  रूप  में  दें  ।

 (iv)  काम  के  लिये  स्थायी  रूप  से  रखे  गये  कर्मचारियों  के  लिए  अधिक  मंहगाई  मत्ता  ।

 (v)  सारी  श्रे  शियो ंके  कमंचारियों के  लिए  परियोजना भत्ता  दिया  जाव े।

 (४1)  कर्मचारियों  को  भारत  सरकार  के  नियमों  के  अनुसार  यात्रा  भत्ता  दिया  जाव े।

 (vii)  कारखाने  के  बन्द  होने  के  समय  सारे  कर्मचारियों  को  नौकरी  की  सुरक्षा  की  गारंटी

 दी  दी  जाये  अथवा  उन्हें  दूसरे  कारखाने  में  स्थानान्तर  किया  जाये

 (vill)  जिन्होंने  हाजरी  के  रजिस्टर  पर  तथा  रोजाना  के  हिसाब  से  240  दिन  तक  कायें

 किया  हैं  उन्हें  काम  के  लिये  स्थायी  रूप  से  रखे  गये  कर्मचारी  बना  दिया  जाये  ।

 (x)  व्यवस्थापन  को  चाहिये  कि  कर्मचारियों  को  भारत  सरकार  के  नियमों  के  अनुसार

 बाल  दिक्षा  भत्ता  दिया  जावे  ।

 (x)  कर्मचारियों  को  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों की  भांति  छुट्टी  में  रियायती  दर  पर

 यात्रा  की  सुविधा दी  जावे  ।

 आलोच्य  मांगों  को  जिन  राज्यों  में  कारखाने  हैं  उन  राज्य  सरकारों के  समझौता  कराने

 वाले  अधिकारियों के  पास  भेजा  गया  तथा  फराखा  और  चन्दन  कारखानों  के  बारे  में

 11  अप्रैल  को  और  आगरा  के  कारखाने  के  बारे  में  14  अप्रैल  1967  को  समझौता  हो  गया  ।

 जब  कि  गंडक  तथा  फराखा  कारखानों  के  कर्मचारियों  ने  पहली  शिफ्ट  में  हड़ताल की  और  12

 अप्रैल को  2.1/2 घंटे  की  हड़ताल  चन्दन  कारखाने  में  कोई  हड़ताल  नहीं हुई  परन्तु उस

 कारखान  के  कर्मचारियों  ने  समझौता  होते  के  पहले  18-3-67  से  31-3-67  तक  आहिस्ता

 काय  करोंਂ  की  चाल  को  अपनाया ।  आगरे  के  कारखाने के  कर्मचारी 12  तथा  13  को  और

 14  अप्रैल  1967 के  दोपहर  से  पहले  हड़ताल  पर  थे
 ।

 निगम  को  लगभग  2  लाख  रु०  की  हानि  हुई  तथा  उसके  अतिरिक्त  कार्य  की  प्रगति

 में  >

 निगम  ने  समझौता  कराने  वाले  अधिकारियों  की  उपस्थिति  में  समझौते  के  अनुसार

 काम  वे  लय  स्थायी  रूप  से  रखे  गये  कर्मचारियों  तथा  हाजिरी  के  लिये  रखे  गये  रजिस्टर  के
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 sneha {Ite ७१  ee अनुसार  ड  करने  वालों  को  अन्तरिम  सहायता  दर  फ्र

 कमंचारियों  की  मांगों  पर  व्यवस्थापन  को  विचार  करना  है  न  कि  सरकार  को  ।

 राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम

 है  65.  शी  मुहम्मद  इस्माइल :  श्री  गणेश घोल  :

 श्री  बो०  के०  मोदक :  थो  भगवान  वास

 att  उमा नाथ  :

 क्या  सिंचाई  कौर  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  faa  के  प्रबन्धकों  ने  केन्द्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग  के  ठेकेदार  श्रमिक  विनियमों  तथा  इसके  उचित  मजूरी  खंड  को  कार्यांवित  किया  है  ;

 यदि  तो  इन  उपबन्धों  को  क्रियान्विति  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही

 की

 क्या  सरकार  को  इस  निगम  द्वारा  श्रम  विधियों  के  क्रियान्वित  न  किये  जाने  के  बारे

 में  कोई  शिकायतें  मिली  और

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  स्वीकारात्मक हो  तो  ये  शिकायतें क्या  हैं  तथा

 सरकार  ने  इस  बारे  में  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 सिचाई  कौर  faa  मंत्रो  (  इ1०  Fo  एल०  राव  )  :  से  तक :  एक  शिव

 रण  सभा  पटल  पर  जाता  I

 विवरण

 और  :  केन्द्रीय जन  कार्य  विभाग  द्वारा दिए  गए  कार्यों के  सम्बन्ध में  राष्ट्रीय

 परियोजना  निर्माण  द्वारा  केन्द्रीय  जनकार्य  विभाग  के  श्रम विनियमों  का  पालन  किया

 जाता  है  ।  अन्य  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  उन  राज्यों  के  श्रम  विनियमों का  पालन  किया  जाता है

 जहाँ  निगम  द्वारा  कार्य  किये  नाते  हैं  ।

 निगम  की  1964  में  एक  शिकायत  मिली  थी  ।

 यह  शिकायत निगम  द्वारा  उत्तार  प्रदेश  फैक्टरी  नियमो ंके  उपबन्धों के  पालन  न

 किए  जाने  के  बारे  में  थी  ।  निगम  ने  अब  उन  उपबन्धों का  पालन  कर  लिया  है

 Shri  Mohammed,  Ismail  :  May  know  whether  it  is  a  fact  that  an  agreement  was
 made  between  the  Management  and  the  Union  providing  for  overtime  allowance,  weekly
 holidays,  bonus  and  leave  etc.  ;  if  so  whether  it  was  fully  implemented  ?

 डा०  Ho  ल०  राब  :  कंवल  दैनिक  मसूरी  के  सम्बन्ध  में  समझौता  किया  गया  था  ।  अन्य

 मांगों  को  पंच  निर्णय  के  लिये  सौंप  दिया  गया  है  ।

 श्री  रंगा  :  इस  निगम  ने  प्रारम्भ से  घाटा  दिखाया है  और  वहां  पर  प्रशासनिक  योग्यता

 की  कमी  रही है  ।  इन  रातों को
 ध्यान

 में  रखते हुए  सरकार
 कब  तक

 इस
 निगम

 को
 तोड़

 देगी  दि

 on
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 डा० Fo  ना  भ  इस  बात  का  दुख  हैं  कि  माननीय  सदस्य  को  इसके  बारे  में  ठीक

 नकारी  नहीं  है  ।  यह  उन  निगमों  में  से  एक  निगम  है  जो  लाभ  पर  चल  रहे  हैं  इसमें  केन्द्रीय

 सरकार  और  राज्य  सरकारों  के  हिस्से  हैं  और  नदी  घाटी  परियोजनाओं का  काम  तथा  संबन्धित

 काम  करता  है  ।  यह  बहुत  ही  अच्छा  काम  कर  रहा  है  ।

 डा०  सेन  :  विवरण से  यह  मालूम  होता है  कि  हड़ताल  के  बाद  मजदूरों की

 कुछ  मांगें  आंशिक  रूप  से  मान  ली  गई  थीं  ।  रक्खा  जेसी  बड़ी  परियोजनाओं को  वी  आतिशी  घ्

 पूरा  किया जाना  चाहिये  ।  यदि  प्रबन्धकों  और  कर्मचारियों के  बीच  विवाद की  किसी

 स्थिति  का  पता  चलता  है  तो  उसे  उस  समय  तक  चुप  नहीं  रहना  चाहिये  जबकि  राज्य  को  वह

 स्थिति  महंगी  पड़े  जसे  पश्चिमी  बंगाल  में  हुआ  ।  सरकार  काਂ  ऐसे  मामलों  में  चुप  रहने  का  क्या

 कारण है  ?

 वास्तव  में  नोटिस  दिये  जाने  के  बाद  बातचीत ह चरे  थी  |  फरवरी डा०  Fo  Ao  राव

 मामले
 में  11  अप्रैल  को  समझौता  हुआ  था

 ।
 परन्तु  समझौते

 का
 उल्लंघन  करते  हुए  उन्होने

 12  अप्रैल  को  ही  हड़ताल  शुरु  कर दी  ।

 at  निगम  इस  उद्देश्य को  लेकर  स्थापित  किया  गया  था  कि  श्रमिकों को
 टकेंदारों के  शोषण  से  बचाया  जा  सके  ।  ज्ञापन  में  यह  जिस  है  कि  एक  संथाली  औरत

 और  कुछ  अन्य  श्रमिको ंके  साथ  अन्याय  हुआ है  ।  सरकार ने  इन  मामलों  की  जांच

 की  है
 ?

 डा०  कु०  ल०  राव  सरकार  को  किसी  से  भी  ऐसी  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  है  ।  जो

 समभता हुआ था वह बड़ा हुआ  था  वह  बड़ा  ही  उदार  था  ।  गंधक  तथा  जसे  मुख्य  स्थानों पर  मजूरी

 बढ़ा दी  गई  थी  ।

 अगला  प्रश्न  | अध्यक्ष  महोदय

 भूतपूर्व  संसद  सदस्यों  द्वारा  मकान  शाली  किया  जाना

 ait  ao  मो०  qe बनर्जी *  67  श्री  सी०  do  देसाइ

 att  यशपाल fag  श्री  जाज  फरनेन्डीज

 डा०  करणों  सिह  श्री  न्  राव  पटेल

 श्रीमती  नीलेश  कौर  श्री  राम  सेवक  यादव

 श्री  ay  लिमये  थी  aga  fag  भदौरिया

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया

 क्या  झा बास  तथा  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  ्  करेंगे  कि

 ऐसे ऐसे  भूतपूर्व  मंत्रियों  तथा  भू तपु वं  संसद  सदस्यों  संख्या  दीवार  कितनी  कितनी
 जो  हाल  के  सामान्य  निर्वाचनों  में  हार  गये  हैं  किन्तु  जिन्होंने  अभीं  तक  अपने  मकानों  या

 फ्लैटों  को  खाली  नहीं  किया  और

 उन  मकानों को  खाली  कराने के  लिये  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 भ्नावास  तथा  संभरण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  इकवाल  सिंह  )  भूत पूत

 मंत्रियों  तथा  भूतपूर्व  संसद  सदस्यों  को
 30  अप्रैल  1967 तक  रिहायशी वास  को  अपने
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 पास  बनाये  रखने  की  अनुमति  थी  ।  सभी  मंत्रियों ने  इस  अवधि में  अपने  मकाम  लाली

 कर  दिये  wg  भूतपूर्व 37
 संसद  सदस्यों ने  अभी  तक  अपने  मकान  अथवा  फ्लैट  खाली

 नहीं  किये  हैं  ।  उनका  दलो ंके  अनुसार  विभाजन का  विवरण  सभा  पटल  पर  wa  टि

 गया है  ।  [  पुस्तकालय में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  टी०  370/67  |

 इन  सदस्यों  को  खाली  करने  के  लिए  नोटिस  दे  दिये  गये  हैं  तथा  पब्लिक  प्रेमिसेज़

 (  एविएशन  आफ  अनआधथराईज्ड  आक्यूपेंट्स  )  1958  के  अंतर्गत  कार्यवाई  की  जा

 रही  है
 ।

 श्री  do  Yo  देसाई  :  इन  मकानों  को  खाली  कराने  के  लिये  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही

 है  ताकि  नये  सदस्यों  को  उचित  आवास  मिल  सके  जिसके  कि  वे  अधिकारी हैं  और  जो  इस

 समय  पराजित  और  अन्य  होटलों  में  रह  कर  कठिनाई  उठा  रहे  हैं  ?  विशेष  रूप  से  मेरा  संकेत

 भूतपूर्व  मंत्रियों  की  ओर  और  मैं  उप-प्रधान  मंत्री  जी  से  निवेदन  करूँगा  कि  वह  अपने

 दल  में  उचित  अनुशासन लागू  करें  क्यों  कांग्रेस दल  के  ही  अधिकांश  लोगो ंने  मकान  खाली

 नहीं  किये  हैं
 ।

 श्री  जैसा कि  मैंने  विवरण  में  ये  मकान  किसी  भी  भूतपूर्व  मंत्री

 के  कब्जे  में  नहीं  हैं  ।  जहां  तक  दुत  सदस्यों  का  सम्बन्ध  हमने  कार्यवाही की  है

 और  प्रदान के  भाग  के  उत्तर  में  पहले  ही  उसका  उल्लेख  कर  दिया  गया  है  ।

 श्री  do  चु०  देसाई  :  उन  भूतपूर्व  मंत्रियों  तथा  सदस्यों  के  क्या  नाम  हैं  जिन्होंने  अमी

 तक  मकान खाली  नहीं  किये हैं  ?  इन  मकानों  को  यथा  शीघ्र  खाली  कराने के  लिये  सरकार

 कया  कदम  उठा  रही  हैं  ?  क्या  उनसे  अधिक  किराया  लिया  जा  रहा  है  ?

 तथा  मंत्रो  (  शो  जगन्नाथ  राव  )  जेसा  कि  मुख्य  प्रदान  के

 उत्तर  में  बताया  गया  है  किसी  भी  भूतपूर्व  मंत्री  के  पास  कोई  बंगला  या  फ्लैट  नहीं  है  |

 श्री  चल  चु०  देसाई  12,  अम्बर  रोड  के  बारे  में  आपको  क्या  कहना  है  ?

 श्री  स०  मो०  बनर्जी :  बड़ौदा  के  महाराजा  अभी  भी  उसमें  हैं  ।

 st  जगन्नाथ  लगभग  37  भूत पुर वें  सदस्यों  ने  मकान  खाली  महीं  किये हैं  और  वे

 सदस्य  सभी  दलों  के  हैं  ।  (  व्यवधान  )

 शांति  ।  यदि  माननीय  सदस्य  इसी  तरह  चिल्लाते  रहे अध्यक्ष  महोदय  :

 तो  वे  उत्तर  बिल्कुल  भी  नहीं  सुन  पायेंगे ।  चार  मिनट  बाद  प्रश्न  काल  समाप्त  हो  जायेगा

 कुछ  अनुशासन  होना ही  चाहिये ।  बहुत  सारे  माननीय  सदस्यों के  चिल्लाने  की  बजाय

 यदि एक  माननीय  सदस्य  प्रश्न  पूछें  तो  उसका  उत्तर आ  सकता  है  ।  मननीय  सदस्य  कृपया

 एक-एक  करके  बोलें  ।

 Shri  Vagya  Dutt  Sharma  :  Two  and  half  months  have  passed  and  we  have  got  no

 accommodation  so  far.  Weare  sitting  on  the  footpaths  and  they  are  giving  evasive  replies.
 If  they  do  not  vacate,  they  should  be  pushed  out.

 Mr.  Speaker  | है  there  is  the  question  of  pushing  them  out,  what  can  I  do  in  nt
 Shri  Yagya  Dutt  Sharma:  You  should  get  us  the  reply  to  the  question.

 अध्यक्ष  :  ,  शांति  ।  मननीय  सदस्य  रुपया  बैठ  जायें  ।  माननीय  मंत्री  प्रश्न

 का  साफ-साफ  उत्तर  दें  ।  यदि  उत्तर  संतोषजनक नहीं  है  तो  कोई  अन्य  सदस्य  दूसरा  प्रपर  कर
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 सकते  हैं
 ।

 माननीय  सदस्यों  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वे  किया  बैठ  जायें  ताकि  सभी  सदस्य  उत्तर

 सुन  सकें
 ।

 यदि  माननीय  सदस्य  एक  दूसरे की  बात  को  काटते  जायेंगे तो  किसी  को  भी  उत्तर

 नहीं मिल  सकेगा  ।

 तो
 जगन्नाथ

 राव  :  जेसा
 कि

 मुख्य  उत्तर  में  बताया गया  है  37  भूतपूर्व संसद  सदस्यों

 ने
 oat

 तक  मकान  खाली  नहीं  किये  हैं  ।  पिछले  आम  चुनावों  में  पराजित  सभी  मंत्रियों  ने
 30  1967 से  पहले  अपने-अपने  मकान  खाली  कर  दिये  इन  37  मकानों में
 3  मकान  अभी  किसी  भी  संसद  सदस्य को  आवंटित नहीं  किये  गये  हैं  ।  संख्या  केवल

 34  ही  रह  जाती है  ।  इन  34  फ्लैटों  में  जो  कि  अभी  भी  भूतपूर्व  संसद  सदस्यों के  कब्जे

 में  नोटिस  जारी  के  क  क  ७9

 अध्यक्ष  महोदय  :  12,  अक्तूबर  रोड  के  बारे  में  कया  स्थिति  है  ?

 थ्रो  जगन्नाथ  राव  :
 में  सभा  पटल पर  एक  विवरण रख  रहा  हूँ

 श्री स०  मो०  बनर्जी :  महाराजा  बड़ौदा  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है  ?

 श्री  हेम  बुरा  :  क्या  में  आपकी  जानकारी के  लिये  एक  चीज  रख  हुं
 ?  और

 आपको  उस  पर  कार्यवाही  करनी  चाहिये ।  यह  कहते  हुए  दुःख  होता  है  कि  कुछ  संसद
 सदस्यों  द्वारा  अपने  मकान  आगे  किराये  पर  चढ़ाने  के  बारे  में  मैंने  इस  सभा  में  मामला  उठाया

 था ।  उससे  अब  मामला  पेचीदा  हो  गया  है  ।  हुआ  यह  है  कि  कुछ  संसद  सदस्यों ने  अपने

 मकानों को  अन्य  लोगों  को  आगे  किराये  पर  दे  दिया  है  और वे  लोग  अब  मकान  खाली

 करने  से  इन्कार  करते  हैं  ।  इससे  समस्या  बड़ी  जटिल  बन  गयी  है  ।  इसकी  जानकारी मैंने  आपके

 प्रतिष्टित  पूर्वाधिकारी को  भी  दी  थी  ।  उन्होंने  इस  मामले में  कुछ  नहीं  किया ।  मेरे  बार-बार

 अनुरोध  करने  पर  भी  उन्होंने  इस  भ्रष्टाचार  को  दूर  करने  के  लिये  कुछ  नहीं  किया  ।

 निवेदन  है  कि  आप  अब  कड़ी  कार्यवाही  करें  ।  जो  सदस्य  अपना  मकान  किराया पर

 चढ़ाते  रहे  हैं  उनको  दण्ड  दिया  जाना  चाहिये  और  जो  लोग उन  मकानों  में  ठहरे  हुए  हैं  उनको

 धक्का  मार  कर  तुरन्त  बाहर  निकाला जाना  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  क्या  मैं  सभी  राजनीतिक दलों  का  सहयोग  प्राप्त  कर  सकता  हूँ  ?  वे

 अधिक  अच्छी  तरह  अनुशासन लागू  कर  सकते  हैं  ।  जिप  दल  के  मी  सदस्य ने  अपना  मकान
 किराये  पर  दिया है  उस  aa  को  उस  सदस्य  को  ऐसा  करने से  रोकना  चाहिये ।  यदि

 राजनीतिक  दलों के  नेता  इस  बारे  में  उचित  कार्यवाही  करें  तो  अध्यक्ष के  हस्तक्षेप  की  कोई

 आवश्यकता  नहीं  रह  जाती  |

 श्री हेम  :  वे  कुछ  नहीं  करते  ।

 श्रीपत  महोदय  :  यदि  सभी  राजनीतिक  दलों  के  नेता  उन  सभी  सदस्यों  से  अनुरोध

 करें  कि  जिन्होंने  अपने  मकान  आगे  किराये  पर  चढ़ा  रखे  हैं  वे  उन्हें  खाली  करा  तो  स्वभावतः

 यह  काम  सरल  हो  जायेगा  |  अन्यथा  दूसरा  तरीका
 केवल  कार्यवाही  करने  का  है  |

 श्री  हेम  बरुआ  :..  आपको  कार्यवाही करनी  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :.  अध्यक्ष को  करने  आवश्यकता नहीं  है  ।  कानून  मौजूद  है  ।

 श्री  हेम  :  प्रत्येक  अधिकार  प्राप्त  व्यक्ति  इस  मामले  में  पीछे  हट  रहा  है  ।
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 क्ष  महोदय :  कानूनी  कार्यवाही  में  कुछ  महीने  लग  जाते  हैं  ।  मैं  एक  व्यक्ति  के

 बारे  में  जानता  ह  जो  कि  पिछले  एक  वर्ष से  भी  अधिक  से  1000  रु०  का  दण्डित  किराया दे
 Fa

 थ्री  स०  Alo  बनों  बड़ौदा के  महाराज  1000  रु०  किराया दे  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 कानूनी  साधनो ंसे  मकान  खाली  कराने में  एक  वर्ष या  इससे

 अधिक  समय  लग  सकता है  ।  परन्तु  यदि  राजनीतिक  दलों के  नेता  कायंवाही  तो  मैं

 समझता यह  अधिक  प्रभावशाली ।  वे  अपने  सदस्यों  को  मना  सकते  यदि  आवश्यक

 हो  तो  वे  कार्यवाही  करके  मकान  खाली  करा  सकते  हैं  ।

 Shri  Yagya  Dutt  Sharma  :  Such  Members  belong  to  only  one  Party  and  that  is

 Congress

 अध्यक्ष  महोदय :
 काल  समात  हुआ  ।

 Sbri  Yagya  Dutt  Sharma:  Sir,  you  should  realise  ‘our  ता फिट्पा ट  We  must  atleast

 get  the  residential  accomodation,  or  we  will  not  allow  the  business  to  proceed.  We  must

 get a  catagorical  answer  asto  what  should  we  do  and  what  steps  will  be  taken  by  the
 Government  After  all  we  cannot  remain  on  the  road

 Shri  Manubhai  J.  Patel  Sir.  I  submitted  my  application  on  the  29th  April  regard-
 ing  this  and  afterwards  gave  10-12  more  reminders  from  Sagar  and  Delhi

 अध्यक्ष  महोदय  क्या  अब  हम  ध्यान  आकंठ  सूचना  को  लेंगे---श्री  वाजपेयी  |

 Shri  Manubhai  J.  Patel  1  had  met  all  the  officers  concerned  and  have  spoken  to

 Yr.  Karan  Subhag  Singh  several  times,  but  nothing  has  been  done  and  we  are  sitting
 outside

 घ्रध्यकष  महोदय
 :

 आप  तो  संकट  पेदा  करने  जा  रहे  हैं  ।  आपको  यह  चेतावनी  देता

 ।  मैं  पहली  बार  एक  सदस्य  को  चेतावनी  दे  रहा  हूँ  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTION

 झस्पदयता  सम्बन्धों  समिति

 768.  ait  लीलाधर  कट की  att  ag  लिमये

 ait  यशपाल  fag  ait  सिद्धपुर  जसा

 श्री स०  qo  सामन्त  ait  स०  मो ०  बनर्जी  :

 शो  नि०  To  भास्कर  1०  राम  मनोहर नोहर  लोहिया :

 ait  माया वन : थ्री  जाच  फरनेन्डीज

 ह
 |

 थी  |: ह  एच०  पटेल

 उत्तर क्या  समाज  म्यार  मंत्री  6  1967  तारों  कित  प्रदान  a संख्या संख्या  640  के

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  अस्पृश्यता  सम्बन्धी  समिति
 द्वारा  की  गई

 सिफारिशों
 पर  इस  बौच

 बिचार कर  लिया  और

 यंदिहां  त  उसका  परिणाम  कया  है
 ?
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 समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  फूलरेरणु  और  राज्य

 सरकारों  तथा  अन्य  अधिकारी-वीं  से  परामर्श  करते  हुये  सरकार  इन  सिफ़ारिशों  की  अभी  जांच

 कर  रही  है  ।  यह  भी  सुभाव  है  कि  हरिजन  कल्याण  के  केन्द्रीय  सलाहकार  बोर्ड  के  हमारी कोण

 को  भी  fara  प्रकार से  जाना  जाय

 देश  में  के  मामले

 *  69  थ्री  निभाई  जे०  पटेल  श्री  जाज  :

 श्री  स०  चे  सामन्त  :  श्री  ने०  एच ०  पटेल

 श्री  ण्  के०  किस्कू  थ्री  मघ  लिमय े:

 श्री  एस०  एन०  माहतो  श्री  प्रकार  लाल  बैरवा  :

 at  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :
 at  राम  ह्रास  गुप्त

 :

 थी  यश्पाल सिह  :  श्री  राम  स्वरूप  विद्यालयों

 att  शारदा नन्द  : श्री  चिन्तामणि  पारिणग्रहो  :

 श्री  मोहन  स्वरूप
 :  थ्री  न्र  |. हैँ ५  fag  :

 श्री  रास  सिंह  झ्रापरवाल  :  श्री  प्राप्त  दास :

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय =
 श्री  ay  at  सिह  भदौरिया

 मुहम्मद  इस्माइल  :  श्री  राम  सेवक  यादव  :

 शी  उसा नाथ :  श्री  रामचन्द्र  इलाका  :

 श्री  बलराज  wars :  श्री  हीरजी भाई  :
 श्री  खगपति  प्रधानी  : श्री  गणोश  घोष  :

 श्र  भगवान  दास  :  थी  धुलेइवर मीना  :

 श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  :  श्री  जगन्नथ  राव  जोशी

 बैया  स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यहਂ  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  कुछ  महीनों  में  भारत  में  चेचक  का  प्रकोप अधिक  रहा

 यदि  तो  उन  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  क्या  नाम  हैं  जहां  इस
 रोग

 का

 प्रकोप  रहा  है  और  ऐसे  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  लोगों  की  इस  रोग  से  मृत्यु  हुई  बताई
 और

 देश  में  से  इस  रोग  के  उन्मूलन  और  इसके  प्रसार  को  रोकने  के  लिये  क्या  का ्य वहीं

 की  गई  है
 ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  म्त्रिलय  में  उप-त्री  ब०  सु०  :  जी  हां

 चेचक  का  प्रकोप
 कम

 ज्यादा  सभी
 राज्यों

 और  संघ  क्षेत्रों  में  हुआ  है
 ।

 इससे  होने

 वाली  मौतों  की  राज्यवार  संख्या का  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  feat  गया  है
 ।

 [  पुस्तकालय  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  टी०  374/67]

 टीका  और  दुबारा  टीके  के  गहन  अभियान  चलाये  गये  हैं  ।  कुछ  राज्यों  में  इस  काम

 के  लिए  अतिरिक्त  फील्ड  स्टॉफ  नियुक्त  किया  गया  गत  कुछ  वर्षों  में  राष्ट्रीय चेचक  उन्मूलन

 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  निरन्तर  प्रचार  कार्य  होने  से  चेचक  के  बहुत  से  मामलों  का  पता  लगाने में

 सहायता  मिली  है  ।  जिन  लोगों  को
 चेचक

 का  टीका  नहीं  लग  सकें  उन्हें  टीका  लगाने  के

 प्रयास  भी  तीब्र  दिये  गये  हैँ  ।
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 (ar)  $$$

 उर्वरक  उद्योग  म  मराक  पु  जा  का  विनियोजन

 #70  डा०  रोनेन  सेन  :  श्री  शारदा  नन्द

 श्री  रामपुर  :  श्री  रंजीत  सिह
 att  इब्राहीम  सुलेमान  सेट  :  att  भारत  सिह
 श्री  रामचन्द्र  वोरप्पा  :  ait  वाई०  ए०  प्रसाद :
 श्री  Wo  Fo  गोपालन  :  रामचन्द्र इलाका  :

 श्री  पी०  रामसूर्तों  :  श्री  धनेश्वर  मीना  :

 श्री  एन०  के०  सांघी  :  श्री  दोरजी  भाई  :

 श्री  gad  चन्द  कछवाय  :  श्री  खास  प्रधानी  :

 श्री  राम  सिंह  श्रायरवाल  :  थ्री  च०  का०  भट्टा वा यं  :

 थो  यशवंत fae  कुशवाह  :

 कया  पैट्रोलियम  att  रसाथन  मंत्री  उर्वरक  उद्योग  में  अमरीकी  पू  जी  के  विनियोजन  के

 बारे  में  30,  द*  1967  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  161  के  उत्तार  के  संबन्ध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नियोजक उन  रियायतों से  भी  अधिक  रियायतों की  माँग  कर

 रह ेहैं  सरकार  उन्हें  देने  के  लिए  तैयार इसमें  पेशकशें  प्रात  करने  के  लिये  निश्चित  अन्तिम

 तारीख  को  बढ़ाना  भी  शामिल  और

 भारत  में  बे्रक  उद्योग  में  अमरीकी  पूजा का  विनियोजन  करने  वालों को  और

 रियायतें  देने  के  बारे  में  सरकार  का  कया  रवैया  है  ?

 योजना  पेट्रोलियम  att  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रो  (  को
 अशोक  मेहता  )

 और  :  किसी  भी  विदेशी  विनियोजन  ने  और  रियायतें  नहीं  मांगी  हैं  ।  जेसा  कि  3

 1967  को  लोक  सभा  में  प्रस्तुत  किये  गये  विवरण  पत्र  में  गया  था  कि  उर्वरक

 कारखानों की  स्थापना के  लिए  31  art  1967 तक  अनिर्णीत  सारे  प्रस्तावों  को

 1965  की  नीति  के  अन्तर्गत  निपटाया  जायेगा  बच्चों fe  31  1967 तक  सम्बन्धित

 पक्षियों  के  साथ  बातचीत  पुरी  होकर  औद्योगिक  लाइसेन्स  जारी  हो  जाय  और  परियोजनाओं से

 देशीय  उत्पादन  की  वृद्धि  में  समयानुसार  अंशदान  मिलने  की  आशा  हो  ।  इस  अवधि  में  प्राप्त  होने

 ara  किसी  नये  प्रस्ताव  पर  भी  इसी  पद्धति  के  अनुसार  कार्यवाही  की  जायेगी gad  वे  इन  शर्तों

 को  पूरा  करें  ।

 कहना  ata

 क  1.  थ्रो  dite  कुमार  शाह  सिंचाई oe  विद्युत  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा

 wi  :

 कहना  बाँध के  सम्बन्ध  में  गुजरात  सरकारों  के  बीच  समझौते  की  शर्तें

 क्या

 क्या  यहं  सच  है  कि  बाँध  के  चालु  होने  तक  गुजरात  सरकार  को  इस  परियोजना  का

 सम्पूर्ण  व्यय  उठाना  और
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 यदि  at  ?  तो  गुजरात  सरक र  को  क्या  लाभ  a  बात  को  ध्यान  में  रखते

 हुये  कि
 आरम्भ  में  सारा  व्यय  सम्भवतः  गुजरात  राज्य  वहन  करेगा  ।  राजस्थान  सरकार  किस

 तरीके  से  अपने  मांग  का  भुगतान  करेगी  ?

 और  :  कहना सिंचाई  att  विद्युत  मंत्री  (  डा०  Fo  ल०

 बांध के  संबंध  में  गुजरात  और  राजस्थान  की  सरकारों  के  बीच  हुये  aaa  की  शर्ते

 निम्नलिखित हैं  :

 कहना बांध  को  पूर्ण  जलाशय स्तर  419  तक  बनाया जाए  ।  इस  परियोजना की  सारी

 लागत  गुजरात  देगा  और  इसके  लाभ  भी  उन्हें  ही  मिलेंगे  ।  बाद  में  जब  माही क्षेत्र नमंदा  के

 अन्तगंत आ जाएगा और आ  जाएगा  और  कहना का  कुछ  पानी  राजस्थान में  प्रयोग  के  लिये  सिलने  लगेगा  तो

 गुजरात की  राजस्थान  द्वारा  पानी  के  प्रयोग के  बदले  बांध  की  उचित  लागत  देनी  होगी  ।

 परियोजना  की  लागत  कौन  राज्य  कितनी  बहन  करेगा  इसका  ठीक  पता  तभी  लगेगा  जब  पानी

 राजस्थान को  देने  के  लिये  उपलब्ध  हो  जाएगा ।

 गुजरात  का  wear  बांध  से  निम्नलिखित  लाभ  होंगे  :-

 (1)  माही  दक्षिण तट  नहर  प्रणाली में  4,60,000  एकड़  क्षेत्र  की  सिंचाई

 पक्की हो  जाएगी ।

 (2)
 माही

 दक्षिणा  तट  नगर  के  अन्तर्गत  1,53,200  एकड़  के  अतिरिकत क्षेत्र  में

 सिंचाई  होने  लगेगी  ।

 (3)  कहना  बांध  से  निकलने  दिली  नाम  तट  नगर  से  40,905  एकड़  की  सिंचाई

 होगी ।

 आगामी  कुछ  वर्षों  के  लिये  कहना  के  सारे  लाभ  गुजरात  को  ही  प्रात  होंगे  ।  इसलिये इस

 समय  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  fe  राजस्थान  सरकार  किस  इंग  से  गुजरात  सरकार  को

 मुआवजा  देगी  ।

 रुद्रसागर  स्थित  तेल  क्षेत्रों  में  भाग

 क  72.  थी  हेम  ्  श्री  सुरेन्दर नाथ  द्विवेदी  :
 श्री  बालू  राव  पटेल

 :  श्री  राम  fag  श्रायरवाल :

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त थ्रो  हुकम  चंद  कछवाय :

 बया  पंटोलियस  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  आसाम  में  रुद्रसागर  स्थित  तेल-क्षेत्रों  में  आग  के  कारणों  की  जॉ  करने के

 लिए  नियुक्त  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन दे  दिया

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  उप-पत्तियां  कया  हैं
 और

 क्या  उसने  इस  प्रकार  को  कोई

 दोष  लगाया कि  सरकारी  उपेक्षा  के  परिणामस्वरूप यह  भीषण  घटना
 और

 उन  पर  बया  कार्यवाही की  गई  ?

 पेट्रोलियम  site  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  (  श्री  areas  मेहता  )

 जी  at
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 रिपोर्ट  ने  सिबसागर  परियोजना  के  उत्पादन  अनुभाग  में  भाग-बचाव  सै  सम्बन्धित

 संगठन  और  अनुभव  में  कमी  तथा  उक्त  परियोजना  के  कुछ  अफसरों  की  असफलता  पर  टिप्पणी

 की  है  ।

 समिति  की  विभिन्न  सिफारिशों  पर  आयोग  ने  कार्यवाही  शुरू  कर  दी  है  तथा

 सम्बन्धित  अफसरों  के  विऋद्ध  मामलों  को  निपटाने  के  लिए  एक  उच्च  अधिकारी  को  भी

 अधिकारी  के  रूप  में  नियुक्त  किया  है  ।

 किसी  बड़  एण्ड  कम्पनी

 #73.  श्री  ag  लिमय े:  शी  शारदा  नन्द  :

 थ्रो  स०  मो०  बन  जों  श्री  बज  भूषण  लाल

 राम  मनोहर  लोहिया  :  शी  नंबर  लाल  गीत

 श्री  जाज  फरनेन्डीज  :  श्री  बाई०  ए०  प्रसाद

 |. (|  wen  बिहारी  बाजपेयी  :  थ्री  सिद्ध  ओवर  प्रसाद

 श्री  बलराज  मधोक  :  श्री  wg  at  fag  मोरिया  :

 श्री  रामस्वरूप  विद्यार्थी  :  श्री  राम  लेवक

 att  नारायणा  स्वरूप  शर्मा  :  श्री  सरजू  पाण्डेय  :

 क्या  faa  मन्त्री  6  अगर  1967  के  तासकंत  प्रदान  संस्था  314  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  सीमा  शुल्क  बोर्ड  दवारा  मैसेज  बड  एण्ड  कम्पनी

 पर  किए  गये  जुर्माने  की  राशि  को  1  करोड़  20  लाख  रुपया  कम  करने  से  सम्बन्धित  आदेश

 की  जांच  ।  पुनरीक्षण  पूरा  कर  लिया  गया

 यदि  तो  इसका  क्या  परिणाम  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 faa  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  (  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पत्त )  मामले  के

 महत्व  को  देखते  हुए  सरकार  ने  मैसेज  बड  एण्ड  कम्पनी
 से

 सम्बन्धित  मामलों  के  केन्द्रीय

 उत्पादन  शुल्क  तथा  सीमा  शुल्क  बोर्ड  द्वारा  दिये  गये  अ  गिनीज  देशों  पर  महान्यायवादी

 की  राय  मांगी  है  ।  महा-न्यायवादी  से  सरकार  का  जो  राय  प्राप्त  उसको  दृष्टि  में  रखते

 हुए  इस  बात  का  निर्णय  जायगा  कि  बोर्ड  के  आदेशों  की  समीक्षा  की  आवश्यकता  है

 अथवा  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 विदेशों  से  प्राप्त  ऋणों  की  अदायगी  कार्यक्रम  में  फेर  बदल

 #74.  श्री  gto  चे  शर्मा  :  श्री  ax  कुमार  शाह  :

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :  थी  त्रिदिव  कुमार  चौधरी

 श्री  जाज  फर नेन्डोज  :  शिन्तो  तारकेश्वरी  सिन्हा

 श्री  एस०  एम०  जोशी :  श्र  डी०  एन  डोलिया  :
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 श्री-सध  लिमये  थी  काकी  नाथ  पाण्डे

 स०  मो ०  बुर्जों  थी  स्  .  त्न०  सामन्त

 थी  इन्द्रजीत  गुप्त  :  श्री  एस०  के ०  तिपहिया  ;

 सिद्धपुर  प्रसाद

 क्यां  fact  मंत्रीं  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  भारत
 सहायता

 ara  समूह  इण्डिया  कंसारशियम  )  से  भारत  के  वैदेशिक

 ऋणों  की  अदायगी  के  कार्यक्रम  में  का  अनुरोध  किया  गया  है Q) <

 और यदि  तो  इस  में  साथ  समुह  की  क्या  प्रतिक्रिया है

 सम्बन्ध-में  कपा  fata  किया  गया

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  विस  मंत्री  मोरारजी  भारत  सहायता

 साथसंघ  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वह  ऋण  सम्बन्धी  को  गर  प्रायोजना  सहायता

 को  एक  रूप  समझे  ati  वास्तव  में  अधिक  सहायता  प्राप्त  हो  सके  सहायता  की  रकम  जल्दी

 से  निकाली  जा  सके  शौर  हम  अपने  साधनों  का  अधिक  आसानी  सें  इस्तेमाल  कर  सकें  ।

 और  (7)  संघ  के  सदस्य  देश  इस  मामले  पर  अभी  तक  विचार  कर  रहे

 Exemption  to  Cultivators  from  Land  Revenue

 Shri  Prakash  Vir  Shastr  Srhi-S.  NM.  Joshi
 Shri  Surendranath  Dwivedy  Shri  Rane
 Shri  Hem  Barua  Shri  Baburao  Patel

 Shri  Bibhuti  Mishra  shri  Chintdmani  Panig:  Mii
 Shri  kK.  -Tiwari  Shiri  SidheshwariPrasad

 Shri  R.  Barua Shri  Yashpal  Singh
 ShriS.  C.  Samenta  Shri  D,  N,  Patodia
 Shri  S.  Sharma  Imam
 Shri  Onkar  Lal  Berwa  Shri  S.  K.  Taypuriah
 Shri  Shrada  Nand  Shri  Gowd
 Shri  Madhu  Limaye  Shri  C.-€.  Desai
 Shri  S.  M.  Banerjee  Shri  N.  Pandey
 ShriRam  Manohar  Lohia  Shri  5,  Patil
 Shri  George  Fernandes

 Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state

 (a)  whether  some  State  exempted  the  cultivators  from  land  revenue

 (b)  the  quantum  of  financial!  loss  which  the  Stale  wou  suffer  as  a  result  thereof
 and

 (c)  the  extent  to  which  the  Central  Government  concure  with  th  above  decision
 of  the  State  Governments

 The
 Minister,

 of  Planting  Petroleum  and  Chemicals  and  Social  Welfare  (Shri
 Ashoka

 Mehta)  :  (a)  and  (b)  A  Statement  is  laid  on  the  table’  of  the  Lok  [Ple  ced in
 Library,  See,  No.  ET.«<372/67]

 meat (c)  Since  land  revenue is  a  State  subject,  the  हैच  On  ofahe  Central  (07८11 11811'5
 concurence  with  the  dicisions  of  State  Governmen  in  the  matter  does  not  arise
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 फर्ट्लाइजस  we  केमिकल्स  alain  श्र

 #76  att  जानें  फरनेन्डोज att  वासुदेवन  नायर

 श्री  सी०  जना वं नन  श्री  लिमये

 श्री  श्रीहीन  श्री-जे०  एच०  पटेल

 क्या  पैट्रोलियम  शोर  रसायन  '  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अल्लाये  में  स्थित  फर्टिलाइजर्स  एण्ड  केमिकल्स  वावनकोर  के  '  aa

 कारखाने  हाल  ही  में  बन्द  कर  दिये  गये  हैं  क्योंकि  पेरियार  का  पानी  अधिक  लोना  हो  जाने  के

 कारण  उनके  कार्य  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  पेरियार  नदी  से  कारखाने  को  पर्याप्त  मात्रा  में  ताजा  पानी  देने  के

 लिए  क्या  पग  उठाये  गये  हैं;*  और

 (7)  कारखानों  के  बन्द  होने  से  उत्पादन  में  कितनी  हानि-हुई  है  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  अशोक

 अप्रेल के  दुरू  से  18'  अप्रेल  1967  तक  संयंत्र  बन्द  कर  दिये  याਂ  धीमी  गति से  चलते

 रह े।

 तत्कालिक  रुकावट  पर  काबू  पाने  के  लिये  राज़्य  सरकार  हाइज़ेल
 से  अस्थाई  रूप  में  पानी  देने  के  आदेश  दिए  हैं  ।  स्थायी  हल  तभी  हो  सकता  है

 यदि  प्रस्तावित  एंडामलायर  योजना  कार्यान्वित  हो  जाय  ।

 (77)  6.00  लाख  रुपयें  ।

 atta  में  उर्वरक  कारखाना

 श्री  काशी  नाथ  पाण्डे  :  व्या  पैट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  संच  है  कि  cree  उवंरक  aq  तकनीकी  त्रुटियों  के

 कारण  घाटे  में  चल  रहा  और

 यदि  तो  कारखाने  को  लाभप्रद  बनाने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  समाज  कल्याण  मानी  मेहता )

 stat

 संयंत्र  की  बेईमान  क्षमता  में  सुधार  करने  के  लिए  भारतीय  उकेरा  निगम  लि०

 सम्पर्क विभिन्‍न  प्रस्तावों  की  जांच  कर  रही  है  और  इसके  हल  के  लिए  संयन्त्र  के  -  प्रशासकों

 में  है  ।

 सीसा  शुल्क  विभाग  का  पुनर्गठन

 78  श्री  एन०  Fo  सांघी  श्री  इन् रा होम  सुलेमान  सेट

 श्री  रामचन्द्र  वीरप्पा  थ्री  रामकृष्ण  गप्त

 श्री  बाई०  प्रसाद al  रामपुर

 क्या  faa  मंत्री  ag  बताने  की  द  पा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  द्वारा
 सीमा

 शुल्क  विभाग  का  पुनर्गठन  करने  के  लिए  1966
 wf

 द  दिय  द
 aie’ SS Fu के  ff,
 दन  दि  दियां  और में  नियुक्त  गयें  अध्ययन  दल  ने  अपना

 289



 Written  Answers  Jyaistha  4,
 ie?

 (Saka)

 यदि  तो  इस  दल  ने  क्या-क्या  मुख्य  सितारों  की  हैं
 ?

 faa  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द
 :  सीमा  शुल्क  अध्ययन

 दल ने  माल  की  निकासी के  सम्बन्ध में  अपनी  रिपोर्ट  का  प्रथम  भाग 4  1967  को  ta

 कर  दिया  पता  चला  है  कि  दल  बाकी  रिपोर्ट भी  जल्दी ही  पेश  करने की  आशा  रखता  है  ।

 प्रथम  माग  सम्बन्धी  सूचना  का  एक  विवरण  पत्र  सभा
 की

 मेज
 पर  रखा  जाता

 है  ।  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  टी०  373/67]

 कानपुर  में  तलाशियां

 श्री  ato  कृष्णा  wat  :  श्री  ्य  al  नन्द

 थ्री  स०  मो ०  बनर्जी  :
 भ

 wi
 श्री  भारत  सिंह  :

 थ्री  मधु  लिसये  :  श्री  रणजीत  सिंह  :

 श्री  राम  स्वरूप  विद्यार्थी  :  थ्री  च०  का०  भट्टा चा यें  ८

 थ्री  राम  fag  छापरवाल  :  शनी  विश्वनाथ  पाण्डे  :

 थी  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आयकर  अधिकारियों  ने  कानपुर  के  एक  प्रमुख  इस्पात  उद्योगपति  के  निवास

 स्थान  तथा  मिल  की  तलाशी  1967,  में  ली  थी  और  लगभग  16  लख  रुपये  के  नोट

 बरामद  किए  कौर

 यदि  at,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  हां  ।  एक  फर्म  की

 जगहों  तथा  उसी  फर्म  के  भागीदारों  के  निवास  स्थानों  की  तलाशियां  ली  गयी  और

 23,60,100  रुपये  की  नकदी  रकम  पकड़ी  गयी  ।

 (=)  थे  22-4-1967  से  लेकर  28-4-67  तक  ली  गयी  थीं  ।  लोहे  की

 तीन  तिजोरियों  में  पायी  गयी  नकदी  के  अलावा  बहियां  तथा  कागज-पत्र  भी  पकड़े  गये  हैं  ।

 बरौनी-कानपुर  पाइप  लाइन

 #80.  श्री  राम  स्वरूप  विद्यार्थी  :

 श्री  काशी  नाथ  पाण्डेय :

 क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बरौनी-कानपुर  पाइप  लाइन  चालू  हो  गई

 इस  परियोजना  पर  कुल  कितना  खर्चे  और

 (7)  इस  पाइप-लाइन  के  परिणाम-स्वरूप  बरौनी  से  कानपुर  तक
 पेट्रोलियम

 के  ले

 जाये  जाने  में  कितनी  बचत  होने  का  अनुमान है  ?

 पेट्रोलियम  झोर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रो  अशोक  Agar)
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 लगभग  1500  लाख  रुपये  ।

 भारतीय  तेल  निगम  की  बचत  प्रेषित  तेल-उत्पादों  की  मात्रा  पर  निर्भर  होगी  जो

 समय-समय  पर  उबालती  रहेगी  ।  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  अधिकतम  कार्यान्वितित  पर

 प्रति  वर्ष  101  लाख  रुपये  की  बचत  होगी  |

 D,  A.  to  Central  and  State  Government  Employees

 *81.  Shri  Sidheshwar  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  Whether a  comparative  study  of  the  structure  of  dearness  allowance  in  respect
 of  Central  and  State  Government  employees  has  been  made  ;

 (b)  है  so,  the  inference  drawn  therefrom  ;  and

 (c)  whether  any  effort  has  been  made  to  bring  about  uniformity  between  the  two  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  K,  Pant)  :  It  is  understood
 that  the  Dearness  Allowance  Commission  has  made  a  comperative  study  of  the  structure
 of  dearness  allowance  in  respect  of  Central  and  State  employees  and  the  result  will  be
 available  when  the  (. 0 55101 15  report  is  received.

 (b)  Docs  not  arise  at  present.

 (c)  Certain  State  Governments  have  brought  the  Dearness  Allowance  payable  to
 their  employecs  Gn  per  with  Central  rates.

 सेन्टिंगों  में  इंटरनेशनल  प्लॉड  पेरन्टहुड  फेडरेशन  कान्फ्रेंस  (  श्रन्तर्राष्रीय

 योजनाबद्ध  पितृत्व संघ  का  सम्मेलन  )

 #82.  श्री  जाज  फरनेन्डीज  :  श्री  ag  लिमये  :

 थी  ने०  एच०  पटेल  :  प्री  एस०  एम०  जोशी

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सेंटिएगो  में  अप्र  1967  में  हुए  इन्टरनेशनल  प्लांट  पैरन्टहुड  फेडरेशन  कान्फ्रेंस स

 (  अन्तर्राष्ट्रीय  योजनाबद्ध  पितृत्व  संघ  के  सम्मेलन  )  में  भारत  की  ओर  से  किसने  भाग  लिया

 aT;

 इस  सम्मेलन  में  क्या  निष्कर्ष  और

 भारत  को  इस  सम्मेलन  में  भाग  लेने  से  क्या  लाभ  हुआ  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  (  श्री  ब०  सूरजमुखी  )

 और  अपेक्षित  सूचना  का  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता है  ।  [  पुस्तकालय  में

 रखा  देखिये  संख्या  एल ०  टो०  374/67  |

 विदेशी  ऋण

 #83.  अब्दुल गनी  दार  :
 थ्री  एस०  कार  दमानी  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अवमूल्यन
 से

 पहले  देवी  ऋणों  पर  प्रति  वर्ष  कितना  व्याज  देना  पड़ता
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 अवमूल्यन  के  बाद  विदेशी  ऋणों  पर  प्रतिवर्ष  कितना  ब्याज  देना  पड़ता  और

 इस  अन्तर  को  पुरा  करने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उप-प्रधान  मुन्नी  तथा  चित्ति  सनकी  (  श्री  मोरारजी  देसाई  )  :  और

 सरकार  विदेशी  ऋणों  पर  1965-66,  1966-67  और  1967-68  में  चुकाया  जाने

 वाली  ब्याज  की  रकमें  1376  लाख  1523  लाख  डालर  और  1660  लाख
 डालर  हैं  ।  रुपये

 के  अवमूल्यन  के  अदा  किये  जाने  वाले  ब्याज  की  रकमों  1966-67
 में  34.  09  करोड़  रुपये  और  1967-68  में  45.00  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  हुई  है  ।

 अवमूल्यन के  अदा  किये  जाने  वाले  क्षणों  के  विदेशी  मुद्रा  के  मुल्य में

 कोई  परिवर्तन  नहीं  उस  रकम  की  प्रति  निर्यात  से  प्राप्त  होने  वाली  विदेशी  मुद्रा  और

 दूसरे  साधनों  से  की  जाती  है  ।  यद्यपि  रुपया-मुल्य  की  हमारे  बजट-मायनों  पर  एक  प्रभार

 के  रूप  में  पर  विदेशों  से  प्राप्त  होने  वाली  नयी  सहायता  की  रकमों  के  एक  निश्चित  स्तर  के

 रुपयों  में  मिलने  वाली  बढ़ी  हुई  रकमों  से  हमारे  बजट-साधनों  में  उतनी ही  विधि  भी

 हो  जाती है  ।

 भारत  सहायता  साथ  संघ

 हि  4,  at  सुनकर :  श्री  :
 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  श्री  सिद्धपुर

 श्री  उमा नाथ  :  श्री ay  लिमय े:
 श्री  पी०  पी०  एथोस  :  ait  एस०  एम०  जोशी

 श्री  विश्वनाथ  मेनन कके  थ्रो  वाई०  ए०  प्रसाद  :

 श्री  के०  एम०  अ्रनाहम  :  श्री  डी०  एन०  पटौदिया  :

 श्रीमती  सुशीला  गोपालन  श्री  मरीआई  जे०  पटेल  :

 श्री  to  श्रनिरुद्धन  :  श्री  एस०  के०  तपुरिया
 :

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  थो  मुहम्मद  इमाम  :

 श्री  रामचन्द्र  वीरप्पा :  श्री  वाई०  जी०  गौड

 श्री  रामपुर  श्री  रा०  बरुद्रा ह ह

 श्री  इब्राहीम  सुलेमान  सेट  थ्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :

 श्री  सो ०  जमानत  :  श्री स०  च०  सामन्त :

 श्री  वासुदेवन  नायर  :  श्री  एस०  र०  दमानी :

 बया  faa  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 में  हुई  भारत  सहायता  साथ  संघ  की  बठक  के  पश्चात  भारत  को

 उस  सार्थसंघ  से  सब  प्रकार  की  कितनी  उपलब्ध  हुई  और

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  लक्ष्यों  की  पूति  के  लिए  कितनी  सहायता  उपलब्ध

 होगी  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  (  श्री  सोराबजी  देसाई  )  :  भारत  सहायता

 साथ  संघ  की  जो  dee  अप्रैल  1967  में  हुई  थी  उसमें  संघ  के  सदस्यों  द्वारा  1967-68  के

 aa  सम्बन्धी  सहायता  लगभग  130  करोड़  डालर  (  975  करोड़  रुपये  )  की  गैर
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 प्रायोजना  सहायता  का  लक्ष्य  उपयुक्त  सभा  गया  ।  इस  बात  का  फैसला  किया  जाना  अभी  बाकी

 हैं  कि  अलग-अलग  देवा  कितनी  सहायता  देंगे  ।  अभी  तक  1967-68  के  लिए  दी  जाने  वाली

 सहायता  के  गम्य  में  किसी  करार  पर  हस्ताक्षर  नहीं  हुए  |

 सहायता  are  संघ  द्वारा  अप्रैल  1967  में  वि  गये  फंस 1  के  अनुसार  मिलने  वाली

 सहायता  पहले  स्थापित  क्षमता  के  अंतगर्त  अथ  को  कायम  रखने  के  लिए  दी

 चौथी  पंचवर्षीय  आयोजना  की  पूँजी--निवेश  की  योजनाओं  से  इसका  सीधा  सम्बन्ध  नहीं  है  |

 फार्म

 *  85.  श्री  न  Fo  गोपालन  :  शी  दी०  Wo  शर्मा

 श्री  डी०  एन ०  पटौदिया  : at  पी०  राम मूर्त ों  :

 श्री  योगेन्द्र  शर्मा  :  श्री  मुहम्मद  इमाम

 श्री  प्रकाश वीर  शास्त्रो  :  श्री  एस०  के०  कपूरिया  :

 श्री  रघुवीर  सिंह  शास्त्रो  :  श्री  बाइ०  जी०  गौड  :

 बया  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  ने  ‘gy’  फार्म  की  समाप्ति  का  सुभाव  दिया

 भोर

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 उप-प्रधान मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  (  श्री  मोरारजी  देसाई  )  :  नहीं  ।

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  |

 महंगाई  भत्ता  आयोग  का  प्रतिवेदन

 @  97.  शी  wire  हम  श्री  नारायण  स्वरूप

 श्री  शारदा  नन्द  : at  कमला  मिश्रा  मधुकर  :

 डा०  रोनेन  सन |  श्री  सुषमा लाल  :
 et  पी०  एम०  सईद  :  श्री  राम  स्वरूप  विद्यार्थी

 थी  ag  लिमये  :  श्री  सनी  भाई  जे०  पटेल

 स०  सो  at  :  श्री  मोहन  स्वरूप  :

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :  थी  हुकम  चन्द  कछवाय

 श्री  जाज  फरनेन्डीज  :  श्री  जगन्नाथ  जोशी

 श्री दे०  शि०  पाटिल  : शी  विभूति  मिथ  :

 श्री  क०  ना०  तिवारी  :  श्री  रा०

 श्री  ate  एस०  शर्मा  थ्री  सुनकर  :

 श्री  श्रोंकार लाल  बैरवा  :  डी०  एन०  पटौदिया

 शी  राम  सिह  झा यर बाल :  श्री  सी०  tito  देसाई  :

 कया  faa  मंत्री  23  1967  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  53  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 बह  बढ़ाने  की  क्लिप  करेंगे  कि
 :

 बया  इस  बीच  मह  गाई  मत्ता  आयोग  ने  अपना  प्रतिदिन  दे  दिया
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 यदि  हां  ॥  SU न्य  उसमें  क्या-क्या  सिफ़ारिशों  की  गई  और

 सरकार  ने  कौनसी  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  तथा  उन्हें  क्रियान्वित  करने

 के  लिए  क्या  कार्यवाही  का  गई  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  )  :  नहीं  ।

 और  wer  ही  नहीं  उठते  ।

 लड़कियों  की  विवाह  की  शरायु

 *  8s.  श्री  बाबूराव पटेल  :  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 श्री  विभूति  मिश्र  श्री  प्रोफेसर  सिह  :

 श्री  क०  Ato  तिवारी :  श्री  सुनकर  :

 श्री  काशी  नाथ  पाण्डे श्री  राम  fag  श्रायरवाल  :

 कया  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार का  विचार  लड़ियों  की  विवाह की  आयु  बढ़ा  कर  21  साल  करने

 का

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  प्रथम  प्रसव  के  23  वर्ष  की  आयु  के  बाद  होने  में

 शारी  रिक  खतरों  के  सम्बन्ध  में  देश  के  स्त्री  रोग  विशेषज्ञों  के  विचार  प्रात  किये

 यदि  तो  उनके  नाम  तथा  विचार  क्या  हैं  ;

 क्या  सरकार ने  यौवनावस्था  में  लड़कियों पर  इस  प्रकार  के  प्रतिबन्ध  लगाने  में
 नैतिक  पतन  के  खतरों  पर  भी  विचार  किया  और

 क्या  लड़कियों  की  विवाह  की  आयु  में  परिवर्तन  करने  वाला  कानून  देश  के  सभी

 समुदायों  के  लोगों  पर  लागू  होगा  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  में  उर-मन्त्री  (  श्री ao  ao  ata  )

 से  :
 भारत  सरकार  लड़कियों  और  लड़कों  की  विवाह  योग्य  न्यूनतम  आयु  बढ़ाने  के

 पर  विच।र  कर  रही  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  कानून  बनाने  से  पहले  समी  सम्बन्धित  परामर्श  ले  लिए

 जायेंगे  और  विभिन्न  पहलुओं  पर  विचार  कर  लिया  जायेगा  ।

 tae  बड़  एण्ड  कम्पनी  के  निवेशकों  से  जुर्मानों  की  वसूलो

 *  89.  शी  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  चित्त  मंत्री  6  1967  के  तारांकित  wa

 संख्या  314  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  dad  बर्ड  एण्ड  कम्पनी  के  भूतपूर्व  निदेशक  सर्वश्री  पिलकिंगटन  और  are

 किशोर  से  जुर्मानों  की  aga  न  की  गई  शेष  राशि  इस  बीच  वसूल  कर  ली  गई  और

 यदि  नहीं  तो  इसे  किस  प्रकार  वसूल  करने  का  प्रस्ताव है
 ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  wet  (  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पंत  )  नहीं  ।
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 सीमा  शुल्क  1962  की  धारा  142  (1)  के  अन्त मंत  भू-राजस्व

 की  बकाया के  रूप  में  वसली  के  लिये  दोनों  व्यक्तियों  की  तरफ  बकाया  रकम  का  उल्लेख  करते

 हुए  परचिस  बंगाल  के  24  परगने  के  जिलाधीश  को  carga  भेजे  जा  चुके  हैं  ।

 MaTaatd etal A Fa we HY Het क्षेत्रों  में  वेद  जल  को  कमी

 श्री  कं०  ना०  तिवारी : *  00.  श्री  चन्द्रशेखर  सिंह

 श्रीमती  तारकेश्वरो  सिन्हा
 :

 श्री  के०  एम०  मधुकर
 :

 श्री  do  च०  शर्मा  at  ag  लिमय े:
 श्री  स०  Alo  बनों  : श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 श्री  जगन्नाथ  राव  जोशी  :  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :

 श्री  विभूति  fast  :  श्री  जाज  फरनेन्डीज  :

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  सूखा  तथा  अकाल-ग्रस्त  क्षेत्रों  में  पीने के  पानी  की

 अत्यधिक  कमी

 क्या  इन  क्षेत्रों  में  पानी  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  बिहार  तथा  उत्तर

 प्रदेश  ने  केन्द्र  से  सहायता  मांगी

 यदि  तो  कसी  और  कितनी  सहायता  मांगी  गई  और

 उस  पर  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री लय  में  उप-मन्त्री  (  श्री  ब०  ao  मूर्ति  )  :

 और  एक  विवरण  aar  पटल  पर  रखा  जाता है  [  पुस्तकालय  पर

 रखा  देखिये  संख्या  एल०  eto  375/67 |

 पेंशन

 257.  श्री  रणजीत  सिंह  :

 ait  बी०  एस०  शर्मा

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1947  के  उपरान्त  बार-बार  बढ़ाई  गई  पेन्शन  की  दरें  केन्द्रीय  सरकार

 के  उन  सेवानिवृत  कर्मचारियों  पर  भी  ary  जो  विदेशों  में  रह  रहे  हैं  अपनी  पेन्दा नें

 विदेशी  करेंसी  में  ले  रहे  और

 ऐसे  व्यक्तियों  at  दरों  में  अन्तिम  वृद्धि  कब  की  गई  है
 ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  (  शो  मोरारजी  देसाई  )  :  ara  में  देय

 दरों पर  पेंशनों  में  अस्थाई/तदर्थ  वृद्धियाँ  का  लाभ  भारत  से  बाहर  दी  जाने  वाली  ar  के
 पि सम्बन्ध  में  पेन्शन  पाने  वालों  के  निम्नलिखित  वर्गों को  दिया  जाता  यदि  वे  लाभ  चालू

 आदेशों  के  अन्तर्गत  अन्यथा  मिलने  योग्य  हों  :-
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 aap  zs (1)  15  अगस्त  1947  से  च  नर  ध  आव  स्टेट की  सिविल  सेवा  संवर्गों  के

 यूरोपीय  अफसरों  से  उन  अफसरों  को  जो  1955  को  अथवा  उसके  बाद  सेवा

 निवृत्त  होते  के  ata  आते  थे  ।

 (11)  15  अगस्त  1947  से  सेक्रटरी  are  स्टेट  की  सिविल  सेवा-संवर्गों  के

 यूरोपीय  अफसरों ह  उन  अफसरों  अथवा  उनके  आश्चर्यों  को  जिनको  1  1955  से

 अथवा  उसके  बाद  से  असाधारण  पेंशनों  मन्जूर  की  जाती

 (11)  लेखा  खण्ड-  के  अनुच्छेद  118  में  निर्मित  देशों  अर्थात

 सिंगापुर  तथा  में  से  किमी  देश  में  रह  रहे  पेन्शन  पाने  वाले  यूरोपीय-शिकन  व्यक्ति

 (iv)  बगदाद  तथा  जेद्दा  में  भारतीय  दूतावासों  के  जरिये  केन्द्रीय

 सरकार  से  पेन्शन  पाने  वाले  व्यक्तियों  को

 पिछली  बृद्धि  1  1963  से  लागू  की  गयी  थी  |

 राजधानी  को  साफ  रखने  सम्बन्धी  योजना

 258.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त :  क्या  स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्‍ली  sax  और  नई  दिल्‍ली  के  साफ  रखने  की  कोई  योजना  और  कूड़े  कचरे

 को  शहर  से  हटाने  का  कोई  आधुनिक  तरीका  निकाला  गया  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 तथा  परिवार  नियोजन  मदिरालय  में  उप-मन्त्री  (  श्री ब०  qo  मृति  )  :

 और  जी  नहीं  ।  तथापि  जलाने  के  संयन्त्र  और  मशीनी  खाद  संयन्त्र  लगा  कर  कूड़े

 कचरे  के  निपटान  की  पद्धति  के  आधुनिकीकरण  का  एक  प्रस्ताव  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  के

 विचाराधीन हैं  ।  कूड़े  कचरे  के  निपटान  के  लिए  आधुनिक  संयन्त्र  लगाने  पर  बहुत  विदेशी  मुद्रा

 खर्च  होती  है  इसलिए  इस  विषय  पर  अन्तिम  निकाय  लेने  में  काफी  समय  लग  जायेगा  ।

 केन्द्र  हारा  बड़ी  परियोजनाओं  का  लिया  जाना  अथवा  उनके

 लिये  faa  की  व्यवस्था  करना

 259.  श्री  राम  कृष्ण  क्या  सिवाय  शौर  विद्युत  मंत्री 6  1967  के

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  699  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  कुछ  बड़ी  परियोजनाएँ  अपने  हाथ  में  लेने  अथवा  उनके  लिए

 वित्त  की  व्यवस्था  करने  के  बारे  में  इस  बीच  में  कोई  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  कया  निर्णय  किया  गया  है  ?

 सिचाई  कौर  विद्या  मन्त्री  Fo  ल०  कुछ  चुनी  हुई  परियोजनाओं

 की  केन्द्र  द्वारा  100  प्रतिष्ठित  सहायता दी  जा  रही  है  ।  ऐसी  कौन-कौन  सी  और परियोजनाओं

 को  चुना  जाए  जिनके  लिए  चतुर्थ  पंचवर्षीय  योजना  में  केन्द्रीय  सहायता  निर्धारित  की

 इसके  सिद्धांतों  पर  किया  था  रहा
 है  ।
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 on

 शह्र  चिकित्सा  के  लिए  कानन

 260.  श्री  बाबू  राय  परन  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 14  1967  को  पुना  में  हुई  विशेष  ऑपरेशनों  सम्बन्धी  भारत के  कर्ण

 कत्ठयन्त्रवेत्ताओं  के  109  वें  सम्मेलन  का  सभापतित्व  करते  हए  नाक  तथा  गला  विशेषज्ञ

 सुप्रसिद्ध डा०  वी०  एस०  सुब्रहमण्यम  ने  जो  गम्मीर  आरोप  लगाये  उनको  ध्यान  में  रखते

 हुये  क्या  सरकार  शल्य  चिकित्सा  को  नियमित  करने  अथवा  उसकी  रोक  थाम  लिये  कानून

 बनाने  का  विचार  कर  रही
 यदि  तो  और

 (st)  यदि  नहीं  तो  इसके  गया  कारण हैं हैं
 ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  (  श्री  ब०  स०  ata  )

 चिकित्सा  व्यवसाय  पर  राज्य  चिकित्सक  परिषदों  द्वारा  निर्धारित  आचार  संहिता से

 लागू  होती  है  और  यदि  कोई  चिकित्सा  कोई  दुर्व्यवहार  करता  है  तो  उसकी  शिकायत

 राज्य  चिकित्सा  परिषद्‌  अथवा  भारतीय  चिकित्सक  परिषद  से  की  जा  सकती  है  ।  इसके

 रिक्त  सताये  हुये  रोगी  चिकित्सकों के  खिलाफ  अदालत  में  भी  मुकदमा  दायर  कर  सकते हैं  ।

 रोगियों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  ये  कदम  पर्याप्त  गये  हैं  और  इस  विषय  में  कोई  विशेष

 कानून  बनाना  अपेक्षित  नहीं है  ।

 विदेशी  मुद्रा  विनियमों  का  उल्लंघन

 261  at  बाबू  राव  पटेल :  व्या  fa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 निम्न  मामलों  में  विदेशी  gar  विनियमों  के  उल्लंघन  के  बारे  में  क्या  कायें  वाही

 की  गई  और  क्या  जुर्माना  किया  गयां  :

 ]  श्री  प्रभु दास  पेड्डार

 2  श्री  वी०  जी०  मोटवाने  ऑफ  मोटवाने

 q  श्री  मगनलाल  सोवानी  आफ  शाम जी  कालीदास  एण्ड  Fo,

 प्रत्येक  मामले  में  कितनी  धनराशि  के  गेर-कानूनी  सौदे  अख़्तर  स्त  हैं

 इन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  की  जाने  वाली  जांच  अथवा  मुकदमा  क्रिस  अवस्था  में  हैं

 कौर

 विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  (  श्री  मोरारजी  देसाई )  इन  तीन

 व्यक्तियों  के  मुद्रा  विनिमय  विनियमन  अधिनियम  1947  के  उप  areal  के  किसी  उल्लंघन

 के  लिए  कोई  कार्यवाही नहीं  हुई  है  ।  यह  अवद्य है  कि  प्रथम  दो  व्यक्तियों का  जिन  फर्मों से

 सम्बन्ध  है  अथवा  किसी  समय  सम्बन्ध  उन  फर्मों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  हुई  है  ।  विस्तृत  सूचना

 इस  प्रकार
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 (1)  प्रभु दास  तोलानी  यह  व्यक्ति  एक  समय  मैसेज  seq  मशीनरी  एण्ड

 ट्र  डिंग  में  भागीदार  था  ।  इस  फ्  को  दो  मौकों  पर  1961

 तथा  1965  दण्डित  किया  गया  था  |  कुल  मिलाकर  55,  000  रुपये  का

 दण्ड  लगाया गया  था  ।  इस  फर्म  के  विरुद्ध  एक  अन्य  मामले  में

 अभी  भी  चल  रही  है  ।

 ato  जी०  मोटवाने (2)  यह  व्यक्ति  मैसर्स  मोटवाने  बम्बई

 का  एक  निदेशक है  ।  इस  फर्म को  1964  के  वर्ष  में  दण्डित  गया

 था ॥  लगाया  कुल  दण्ड  31,  500  रुपये  था  ।  श्री  मगनलाल  सोवानी
 अथवा  उससे  सम्बन्धित  किसी  फर्म  के  विरुद्ध  न  कोई  कार्यवाही  की  गई  है

 और  न  कोई  दण्ड  लगाया  गया  है  ।

 जहां  तक  इन  दोनों  फर्मों  का  सम्बन्ध  गये  aust  का  विदेशी

 शुदा  विनिमय  विनियमों  के  उल्लंघन  में  ग्रस्त  निम्नलिखित  रकमों  से  था

 (1)  मंससं  ईस्टर्न  मशीनरी  एण्ड  ट्  डिंग  बम्बई  रु०  75,400

 (2)  मैसर्स  मोटवाने  (  wTo  )  लिमिटेड  रु०  89,060

 एक  मामले  में  मैसेज  ईस्टने  मशीनरी  एण्ड  ट्रेडिंग  कम्पनी  के  विरुद्ध

 निर्णय  की  कार्यवाही  विचाराधीन  है  ।

 जैसा  कि  कहा  गया  केवल  एक  मामले  में  न्याय  निराले  की  कार्यवाही

 धीन  है
 ।

 देर  फर्म  द्वारा  कागजों  की  जांच  में  तथा  विभाग  द्वारा  जारी  किए  गये  कुछ

 निदेशों का  उत्तर  देने  में  लिये  जाने  वाले  समय के  तथा  विभाग  द्वारा  अपनी  जांचਂ

 पड़ताल  पुरी  करने  में  लगने  वाले  समय  के  कारण  हो  रही  है  ।

 फिल्म  उद्योग  के  लोगों  के  पास  काला  धन  कौर  उनके

 द्वारा  राय  कर  अपवंचन

 262.  श्री  state fag  :  श्री  आकार लाल  बैरवा  :

 शी  बाबू  राव  पटेल  :  श्री  सीठा लाल  :

 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 फिल्म  उद्योग  के  लोगों  के  घरों  पर  1964  से  अब  तक  sada  निदेशालय

 द्वारा  कितने  छापे  मारे  गये  ;

 किन-किन  व्यवसायों  के  घरों  पर  छापा  मारा  गया  ;

 प्रति  व्यक्ति  प्रत्येक  छापे  में  प्रत्येक  घर  में  से  बरामद  किए  गये  मुद्रा  तथा

 अन्य  मूल्यवान  वस्तुओं  का  क्या  था  ;

 उनमें  से  प्रत्येक  व्यक्ति  से  कर  तथा  जुर्माने  के  रूप  में  अब  तक  कितनी  राशि  वसूल

 को  गई  ;

 31  1967  को  इन  व्यक्तियों  पर  प्रति  व्यक्ति  कर  की  कितनी-कितनी राशि
 बकाया  थी  ;  और
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 इन  व्यक्तियों  से  कर की  बकाया  राशि  वसूल  करने  के  लिए  इनके  विरुद्ध  क्या

 दीवानी  or  फौजदारी  कार्यवाही  की  गई  और  किन-किन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  यह  कार्यवाही  की

 गई

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  (  थ्रो  मोरारजी  देसाई )
 :  सात/सभी

 छापे  24  अगस्त  1964  को  मारे  गये  थे  ।

 से  अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण-पत्र  में  दी  गई  है  ।  [  पुस्तकालय
 में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  eto  376/67  |

 श्री  राजकपूर के  मामले  को  अन्य  मामलों  में  आयकर  अधिनियम  के

 अधीन  वसूली  सम्बन्धी  सामान्य  कार्यवाही  के  अलावा  कोई  अन्य  दीवानी  या  आपराधिक

 कार्यवाही  नहीं  की  गई  ।  श्री  राजकपूर  के  मामले  का  विदेशी  मुद्रा  विनिमय  के  उल्लंघन  के  लिये

 न्याय निर्णय  किया  गया  आयकर  अधिनियम  के  अधीन  कायंवाही के  उस  पर

 3000  रुपये  का  दण्ड  लगाया  गया  ।

 पटोल  पम्प

 263.  शी  याज्ञिक
 :

 क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 वर्ष  1966  के  अन्त  तक  देश  में  प्रत्येक  तेल  कम्पनी  जिनमें  इण्डियन  ऑइल

 कारपोरेशन  शामिल  कितने-कितने  पेट्रोल  पम्प  लगाये

 पिछले  पांच  वर्षों  में  इनमें  से  प्रत्येक  कम्पनी  के  पम्पों  की  संख्या में  कितनी  वृद्धि

 हुई  और

 क्या  सरकार  ने  पैट्रोल  पम्पों  के  बीच  न्यूनतम  दूरी  निर्धारित  करने  के  सम्बन्ध  में

 कोई  नियम  बनाये  हैं  जिससे  ये  पम्प  शहरों  तथा  देहातों  में  विभिन्न  स्थानों  पर  अलाभप्रद  न  रहे

 तथा  बहुत  नजदीक  न  बन  जाये
 ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  (  थ्री

 रघु रमें या  )  से  आवश्यक  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर

 रखी  जागी  |

 गंधक  के  निर्माण  हेतु  पायराइट  का  आयात

 264.  sit  एस०  सुन्दरतम  :  कया  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  गंधक  बनाने  में  काम  आने  वाले  पायराइट को
 विदेशों

 से
 मंगाने

 का  निचय  कर  लिया  और

 यदि  तो  उसकी  मात्रा  कितनी  होगी  ?

 पेट्रोलियम  कौर  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री

 रघु रमे या  )  :  और  देश  में  पायराइट  के  भंडारों  का  समुपयोजन  करने  के  लिए
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 दुल यत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।  किन्तु  गन्धक  और  सत्फयूरिक  अम्ल  बनाने  के  लिए  पाइ राइट
 विक  रूप  में  मिलने  में  कुछ  समय  लगेगा  ।  यह  आवश्यक  है  कि  जब  तक  देशीय  पायराइट

 उपलब्ध  नहीं  होता  है  तब  तक  अन्तरिम  उपाय  के  तौर  पर  पायराइट  सीमित  मात्रा  में

 आयातित  किया  जाए  ।  पायराइट  के  आयात  के  बारे  में  अभी  तक  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  हुआ

 राज्यों  को  दिये  गय  ऋण

 265.
 श्री  ईश्वर  रेड्डी

 :
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  1950-51  से  लेकर  अब  तक  राज्यों को  कुल  कितनी  राशि

 नऋर  के  रूप  में  दी  है  और  उसका  asa  और  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  और

 राज्यों  ने  अब  तक  कुल  कितनी  राशि  का  भुगतान  किया  है  ।

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  चित्त  मंत्री  (  श्री  मोरारजी  देसाई  )  :  और  वर्ष

 1950-51  से  1965-66  तक  की  अपेक्षित  जानकारी  संलग्न  विवरण  मे ंदी  गई  है  ।  वय

 1966-68  के  आंकड़े  अभी  प्राप्य  नहीं हैं  ।  [  पुस्तकालय  में  रखा  देखिये  संख्या

 एल ०  eo  377/67  |

 राज्यों  को  दिये  wa  भ्रनुदान

 266.  श्री  ईश्वर  रेडडी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  1950-51  से  अब  तक  राज्यों को  अनुदान  के  रूप  में  कुल

 कितनी  धन  राशि  दी  है  और  उसका  वीरवार  तथा  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  और

 राज्यों  को  सहायतानुदान  देने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  कसौटी  अपनाई

 उपप्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  (  श्री  मोरारजी  देसाई  )  :  अपेक्षित  जानकारी

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 राज्यों को  जाने  वाली  सहायताअनुदानों  को  मोटे  रूप से  तीन  परियों  में

 विभक्त  किया  जा  सकता  है  सांविधिक  योजना  अनुदान  तथा  गैर-थोपना  अनुदान  t

 सांविधिक  अनुदानों  का  वितरण  वित्त  आयोग  द्वारा  गई  सिफारिशों  के  आधार  पर  किए

 गये  निकायों  के  अनुसार  किया  जाता  है  ।  योजना  अनुदान  की  मात्रा  राज्य  के  बिकास-कार्यों  के

 लिए  निश्चित  परिव्यय  संसाधन  स्थिति  तथा  केन्द्रीय  सहायता  के  ढांचे  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  निश्चित  की  जाती  है  ।  गैर-योजना  अनुदानों  का  निर्णय  समय-समय  पर  विशेष

 तियों  में  उत्पन्न  हुई  आवश्यकताओं  को  देखते  हुए  किया  जाता  है  ।

 दमन  शौर  दीव  के  हरिजन

 267.  श्री  एस०  एन०  सिद्दध्या :  कया  समाज  well be  स्वय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  दमन  और  दीव के  परिजनों  को  अनुसूचित  जातियों  के  रूप  में f

 अधिसूचित  किया  गया  है  ;
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 (=)  यदि
 तो  उसके  क्या  कारण  और

 sar  सरकार  को  पता  है  कि  उनको  अनुसूचित  जातियों  के  रूप  में  मान्यता  देने  में

 बिलम्ब  के  उनको  भारत  के  संविधान  में  उनके  लिये  उपबन्धित  सभी  विशेष  सुविधाओं  से

 वंचित  रखा  गया  है  ?

 समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  (  श्रीमती  फूलरेशुगह  :  और

 नहीं  ।  दीव  और  दमन  की  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  आदिम  जातियों  को

 खित  करने  के  समुचे  प्रश्न  की  सभी  दृष्टिकोणों  से  जाँच  होनी  थी  ।  मामला  आजकल  सक्रिय  रूप

 से  विचाराधीन  है  ।

 हाँ  ।

 विदेशी  गेर-सरकारी  पूंजी

 268°  थनी  पारीक  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  पांच  वर्षों  में  देश  के  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  विनियोजित  विदेशी  पू  जी  सम्बन्धी

 ऋणी  की  उस  पर  ब्याज  तथा  लाभ  के  रूप  में  कितनी  विदेशी  मुद्रा  विदेशों  में  जाने  दो

 गई  और

 क्या  सरकार  ने  विदेशी  मुद्रा  की  इस  प्रकार  निकासी  को  धीरे-वारे  कम  करने  के

 लिये  कोई  उपाय  निकाले  हैं  ?

 उप-प्रधान  मित्रो  तथा  वित्त  मंत्री  (  श्री  सोरारजी  देसाई  )  :  1961-62  से

 सितम्बर  1966  तक  के  वर्षों  में  विदेशी  ऋणों  के  व्याज  और  मूलधन की  वापसी

 केਂ  सम्बन्ध  में  भेजी  गयी  रकमों  की  सूचना  देने  वाला  एक  विवरण  लोक  सभा  की  मेज  पर  रख

 दिया  गया  है  ।  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  378/67]

 सरकार  की  नीति  बराबर  यही  रही  है  कि  लाभांश  आदि  की  रकमों  को

 भेजने  की  अनुमति  दी  जाती  रहे
 ।

 इस  नीति  को  बदलने  का  कोई  इरादा  नहीं है  ।  विदेशी  टू  जी

 के  निवेश
 की

 अनुमति  देते  समय  यह  बात  ध्यान  में  रखी  जाती  है  कि  इस  प्रकार के  निवेश  राष्ट्र
 के  पूर्ण  हित  में  हों  ।  इसलिए  भेजी  जाने  बाली  इन  रकमों  को  विदेशी  मुद्रा  का  अपव्यय  नहीं

 सभा  जाना  चाहिए  ।

 कमला  चालान-बांध

 269  शिव  चंद्र  का  :  क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  ही  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  भरपूर  के  निकट  कमला-चालान  बांध  की  लम्बाई  तथा  चौड़ाई

 कितनी है  ;

 1965  तथा  1966  में  बार-बार  पड़ने  वाली  दरारें  कितनी  aay  थी  ;

 1966  की  बाढ़  को  ध्यान  में  रखते  हुये  बांध  को  और  कितना  ऊचा  तथा  चौड़ा

 करने  का  विचार  और

 पश्चिमी कोसी  नहर  की  लम्बाई तथा  चौड़ाई  कितनी  होगी  और  उसे  बनाने में

 कितना  व्यय  का  अनुमान  है  ?
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 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  (Sto  कण चक्  ल०  :  कमला  |
 लान  तटबंध  की

 लम्बाई  afar  तट  पर  70  किलोमीटर है  और  वाम  पर  61  किलोमीटर ।  ae ये  ि  ic  है  ।  ऊपरी  भाग

 में  इसकी  चौड़ाई  औसतन  10  फुट  है  और  निचले  भाग  में  65  फुट और  ऊ  चाई  औसतन  11

 फुट
 है  ।

 वाम  तट  बांध  में  1965  तथा  1966  में  तीन  दरारें  आई  ।  इन  दरारों  की  कुल
 लम्बाई  1966  में  1065  फुट थी  ।

 राज्य  सरकार  रेलवे  पुल  के  प्रतिष्ठित  53  मील  की  लम्बाई  में  तटबंध  को  1966

 के  उच्च  बाढ़  स्तर  से  5  फुट  ऊपर  तक  ऊचा  कर  रही  ऊचा  किए  गए  तटबंध  की

 तन  चौड़ाई  ऊपरि
 भाग  में  10  फुट  और  निचले  भाग  में  100  फुट  होगी ।

 इस  स्कीम  का  पूर्ण  अनुसंधान  अभी  होना  है  ।  मुख्य  नहर  की  लम्बाई  लगभग  70

 मील  होगी  जिसके  तल  की  चौड़ाई  लगभग  100  फुट  होगी  ।  वर्तमान  अनुसंधान  के  आधार  पर  जल

 मार्गों  को  छोड़कर  सारी  नहर  प्रणाली  की  लम्बाई  लगभग  800  मील  होगी  ।  तल  की  चौड़ाई

 200  फुट  और  5  फुट  के  बीच-बीच  होगी  ।  1960  के  प्राक्कलन  के  अनुसार  इसकी  अनुमित
 लागत  1349  लाख  रुपये  जिसमें  जल  मार्गों की  लागत  शामिल  नहीं  हैं  ।  मोटे  रूप से
 क्षेत्र  करने  पर  पता  चलता है  कि  यह  प्राकंकलन  अब  बढ़कर  लगभग  20  करोड़  रुपये  हो

 सकता हे  |

 महाराष्ट्र  में  बाढ़  नियन्त्रण  योजनायें

 270  को  दे०  शि०  पाटिल  :  क्या  सिचाई  ate  बिद्य,/त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 वह  1966-67  और  1967-68  में  बाढ़  नियंत्रण  योजनाओं  के  लिये  तथा  चालु

 वित्तीय  वर्ष  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बिजली  लगाने  के  लिये  महराष्ट्र  सरकार  ने  कितनी  राशि  को

 ऋण  मांगा है  ;  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  अब  तक  कितनी  राशि  मंजूर  की  है  ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  मन्त्री  कां०  ल०  और  :  1967-68 में

 बाढ़  नियन्त्रण  उपायों  तथा  ग्राम  विद्युतीकरण  के  लिए  वित्तीय  सहायता  की  मांगें  अभी  राज्य

 सरकार  से  आनी हैं  ।  महाराष्ट्र  सरकार  ने  1966-67  में  बाढ़  नियन्त्रण  स्कीमों  के  लिए  2.22

 लाख  रूपये  के  ऋणी  के  रूप  में  सहायता  मांगी  किन्तु  इस  कार्य  के  लिए  कोई  न्  मंजूर

 नहीं  किया  गया  क्योंकि  1966-67  की  उपलब्ध  केन्द्रीय  सहायता  दूसरे  क्षेत्रों  के  लिए  दे  दी

 गई  थी ।
 चौथी  पंचबर्षोय  योजना  में  मनी  पुर  में  उद्योग

 271.  श्री  एम०  मेघ चन्द्र  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  मणिपुर  में  कौन-कौन  से  उद्योग  तथा

 योजनाएं आरम्भ  की  जा  रही  हैं  ;
 उद्योगों  परियों  कितना  धन  लगाया  जायगा  ;

 क्या  उद्योग  स्थापित  करने  तथा  परियोजना  बनाने  के  बारे  में  कोई  कार्य  आरम्भ

 a4 किया  गया  है  और  उसमें  अब  कितनी  प्रगति  हुई
 है  ;
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 योजना  की  राशि  में  रया  कटौती  के  कारण  क्या  किसी  उद्योग  अथवा  परियोजना
 पर  इसका  प्रभाव  पड़ेगा  और

 (=)  यदि  at,  तो  कितना ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  सत्री  अशोक

 से  मनीपुर  में  एक  सूती  मिल  और  सीमेन्ट  कारखाना  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव

 तकनीकी-आथिक  अध्ययन  के  अस्थायी  रूप  से  ath  योजना  में  शामिल  कर  लिए  गए

 हैं  ।  इसके  लिए  as  व  मध्यम  दर्जे  के  उद्योगों के  अन्तरगत  150  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  अस्थायी

 रूप  से  की  गई  है  ।  इसके  अतिरिक्त  ग्रामोद्योग  और  लघ  उद्योगो ंके  लिए  100  लाख  रुपये  की
 व्यवस्था  की  गई  है  ।  सूती  मिल  और  सीमेंट  कारखाने  से  संबंधित  तकनीकी-आधिक  अध्ययन

 इस  समय  चल  रहा  हैं  ।

 और  (=)  इस  समय  चौथी  योजना  कार्यक्रमों  की  समीक्षा  की  जा  रही  है  और

 कोई  अन्तिम  निजी  नहीं  किया  गया  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  डाक्टर

 272.  को  एम०  मेघ चन्द्र  क्या  स्वास्थ्य तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  के  डाक्टरों  की  कोई  ऐसी  सूची  तैयार  की  गई

 है  जिससे  मनीपुर  स्थित  डाक्टरों की  वरिष्ठता पर  प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  इस  सूची  को  तैयार  करने  के  क्या  आधार  और  कारण थे

 क्या  कुछ  ऐसे  अभ्यावेदन  प्रात  हुए  हैं  जिनमें  यह  शिकायत  की  गई  है  कि  जूनियर

 सीनियर  डाक्टरों के  ऊपर  हो  गए  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  नया  कार्यवाही  की  गई

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  म  मालय  में  उप-मंत्री  ब्०  स०  a  और

 ):  9  1966  तक  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  में  नियुक्त  जिनमें  मणिपुर में  नियुक्त  डाक्टर
 भी  सम्मिलित  हैं,उन  अधिकारियों  की  जिन्हें  इस  सेवा  के  विभिन्‍न  संशोधित  प्रेडो  में  नियुक्ति

 के  लिए  अनुमोदित  किया  गया  केन्द्रीय  स्वास्थ्य सेवा  1963  के  जिसे  केन्द्रीय  स्वास्थ्य

 सेवा  1966  द्वारा  संशोधित  किया  गया  नियम  7  के  साथ  पढ़े  जाने  वाले

 नियम  7  क  के  उपबन्धों  के  अनुसार  तैयार  कर  सी  गई  हैं  ।

 और  इस  सेवा  से  नाम  अलग  करने  तथा  वरिष्ठता के  निर्धारण  के  बारे  में

 कुछ  अधिकारियों  से  प्रत्यावेदन  प्राप्त  हुये  हैं  ।  इन  प्रत्यावेदनों  पर  समय  facia  किया

 जायेगा  |

 भारसगुडा में  राय-कर  कार्यालय

 273.  श्री  डी०  एन०  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हैं  कि  कुछ  समय समय  पहले  जारसुगुडा  में  आय-कर  कार्यालय

 कर-दाताओं के  लाभ  के  लिये  काम  कर  रहा  था  ;  और
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 यदि  तो  इस  कार्यालय  को  सम्बलपुर  ले  जाने  के  क्या  कारण हैं  ;

 जिससे  आय-कर  देने  बाले  लोगों  को  बहुत  कठिनाई  हो  रही  है  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोराजी  :  हां  ।

 के
 आयकर  अधिकारी  का  क्षेत्राधिकार  आरम्भ  में  दो  अर्थात्‌

 सुन्दरगढ़  तथा  सम्बलपुर  पर  और  उसका  कार्यालय  भा रसुगुडा  में  रखा  गया  था  क्योंकि  यह
 स्थान  दोनों  जिलों  के  नि्धारितियों  के  लिए  सुविधाजनक  था  ।  सुन्दरगढ़  जिले  के  लिए  राउरकेला

 में  एक  नया  आयकर  कार्यालय  खोला  गया  है  ।  इसलिए  सम्बलपुर  के  आयकर  कायलिय को

 सम्बलपुर  ले  जाया  गया  जो  जिले  का  प्रधान  कार्यालय  हूँ  ।

 गोझा  का  विकास

 274.  श्री  नी०  श्रोकान्तन  नायर  :.  क्या  योजन  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ate  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  ad  में  गोआ के  लिए  कितनी  धनराशि  निर्घारित

 की  गई  ;

 क्या  गोआ  में  क्रियान्विति  के  लिए  सरकार ने  कोई  विशेष  योजना  बनाई हैं  ;
 और

 क्या  मरमा  गोआ  क्षेत्र  के  विकास  का  कोई  कार्यक्रम  है  ?

 पेट्रोलियम  शौर  रसायन  तथा  समाज़  कल्याण  म  त्री  wake  Agar)  :.

 6.11  करोड़  रुपये  ।

 1966  में  दमन  ओर  दीव  के  उप-राज्यपाल  से  जो  विचार-विमर्श

 उसमें  चौथी  योजना  का  40.24  करोड़  रुपये  स्वीकृत  किया  गया  था  ॥

 चौथी  योजना  में  मरमा  गोआ  पत्तन  के  विकास  के  लिए  एक  ब्यौरेवार  परियोजना

 प्रतिवेदन  तैयार  किया  गया  हैं  और  उसकी  अनुमानित  लागत  26.87  करोड़  रुपये  हैं  ।  चौथी

 योजना  प्रारूप  के  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  इस  परियोजना के  लिए  15  करोड़ रुपये  की

 व्यवस्था  द्रुमिल  हैं  ।

 Harijans  in  Delhi

 275,  Shri  Kanwar  Lal  Gupta  ;  Will  the  Minister  of  Social  Welfare  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  are  aware  that  the  majority  of  Harijans  live  in  slums  and

 hunts  in  Delhi;

 (b)  if  so,  whether  Government  have  formulated  any  special  scheme  for  them;
 and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Department  of  Social  Welfare  (Shrimati  Phulrenu  Guha)  :

 (a)  No  survey  has  been  conducted  in  this  respect.

 (b)  and  (c)  The  Harijans  living  in  slum  areas  are  eligible  for  allotment  of  houses

 built  under  the  Slum  Clearance  Scheme  in  the  same  manner  as  other  slum  The

 Harijans  whose  income  does  not  exceed  the  prescribed  limit  are  also  eligible  for  allotment

 of  houses  built  under  the  Housing  Programmes  for  the  economically  weaker  se.:tions  of  the

 community.  In  both  the  cases,  houses  are  allotted  to  them  on  subsidised  r2n
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 Refund  of  Taxes  by  the  Income-Tax  Department

 276.  Shri  Kunwar  Lal  Gupta  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  many  refunds  of  taxes  have  yet  to  be given by  the
 Income-tax  Department;

 (b)  if  so,  the  number  thereof  at  present;

 (८)  whether  it  is  a  fact  that  many  refunds  are  lying  for  more  than  three  years;

 (d)  the  action  taken  by  Government  to  expedite  payment  of  refunds;  and

 (6)  whether  Government  propose  to  take  action  against  the  officials  conczrned
 responsible  for  the  non-payment  of  refunds  so  far  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Pesai  :

 (a)  A  certain  number  of  refund  cases  is  pending  with  the  Department.

 (b)  and  (c)  The  required  information  has  been  called  for  from  the  various
 Commissioners  of  Income-tax  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House  in  due  course.

 (d)  (i)  Instructions  have  been  issued  from  time  to  time  impressing  upon  the  officers
 the  need  for  expeditious  disposal  of  refund  claims.

 (ii)  Special  Refund  Weeks  are  organised  to  expedite  the  disposal  of  the  pending
 refund  claims.  During  these  weeks  all  officers  deal  exclusively  with  refund
 claims.

 (e)  No  case  of  delay  due  to  wilful  negligence  of  officers  has  come  to  notice  so  far.
 There  is,  therefore  no  proposa]  at  present  with  Government  to  take  action  against  any

 official.

 विदेशों में  अध्ययन  के
 लिये  प्रधान दो  के  पुत्रों  को

 दी  गई  विदेशी  मुद्रा

 277.  श्री  बाब राव  wa:  क्या  fra  मंत्री  6  ata,  1967  के  अतासंक्ित

 संख्या  721  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  के  बड़े  पुत्र  को  3246  पौंड  5  शिलिंग  की  विदेशी  मुद्रा को
 दिया

 जाना  अत्यावश्यक  था  और  क्या  इस  प्रकार की  शिक्षा की  भारत  में  व्यवस्था  नहीं  थी  ;  और

 वह  शिक्षुता  पाठ्यक्रम  वस्तुतः  कया  जो  प्रधान  मंत्री का  छोटा  पुत्रਂ  इंग्लैंड  में
 कर  रहा  है  और  बया  इस  पाठ्यक्रम  की  ferett  की  भारत  में  व्यवस्था  नहीं  हूँ  ?

 उप-प्रधान  म  त्री  तथा  वित्त  मंत्री  :  शिक्षा  सम्बन्धी  wea  के

 लिये  भेजी  जाने  वाली  राशि  से  सम्बन्धित  सामान्य  नीति  के  अधीन  ही  विदेशी  मुद्रा  दी  गई  हैं  ।

 विनियमों  में  ऐसी  कोई
 व्यवस्था  नही  है  कि  विदेशों

 से
 अध्ययन  करने

 के  इच्छुक
 थियों  को  केवल  ऐसे  विधय  ही  लेने  चाहिये  जिसके  लिये  यहाँ  सुविधाए  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  यहाँ

 उपलब्ध  सुविधाओं  तथा  अध्ययन  की  विदेशों  में  आवश्यकता को  ध्यान  में  रखते  हुए  एक  नीति

 बनाई  गई  है  जिसके  आधीन  विभिन्न  प्रकार  के  पाठ्यक्रमों और  उन  परिस्थितियों  को
 निर्धारित

 किया  गया  है  जिनसे  निदेशों  में  अध्ययन  के  लिये  खर्चे  भेजने  की  सुविधा  उपलब्ध  होगी
 ।

 प्रधान  मंत्री  का  सबसे  छोटा  aga  ब्रिटेन  की  एक  सुविख्यात  कम्पनी  के  आयामों
 -

 बाइल  इ  जूनियर  के  5  वर्षीय  शिक्षुता  पाठ्यक्रम  में  पढ़  रहा  है  ।  साथ  ही  वह  हायर  नेपाल
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 सर्टिफिकेट  को  प्राप्त  करने  के  लिये  एक  और  पाठ्यक्रम  में  मो  रहा है  ।  तकनीकी  पाठकों

 की  एक  मान्य  प्राप्त  सूची  है  और  उसमें  लिखित  किसी  भी  शिशुता  पाठयक्रम  को  विदेशों  में  लिया

 जा  सकता  ।  आटोमोबाइल  इ  जिनियरी  भी  उनमें  से  एक  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  रियायती  दामों  पर

 श्रत्यावइयक  वस्तुयें  Bl  सप्लाई

 278.  श्री  to  Wo  वर्मा  :

 sit  पाथ  सारथी  :

 क्या  fat  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  रियायती  दामों  पर  अत्यावश्यक  वस्तुए

 उपलब्ध  कराने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  सरकार  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है
 ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रो  मोरारजी  नहीं  ।  मंहगाई

 भत्ता  आयोग  से  कहा  गया  है  कि  वह  अन्य  बातो ंके  साथ इस  बात  पर  भी  विचार करे  और
 अपने  सुभाव  दे  कि  सरकारी  कर्मचारियों  को  अन्य  किस  रूप  में  सहायता  दी  जाए  जिससे  उनको

 वास्तविक  लाभ  प्राप्त हो  ।

 saa ही  नहीं  उठता  ।

 मोबिल  तेल  का  आयात

 279.
 श्री  mage  गनी  दार

 :
 कया  पैट्रोलियम कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मोबिल  तेल  तथा  अन्य  तेलों के  आयात  के  लिये  निजी  फर्मों

 और  विदेशी  कम्पनियों  को  लाइसेंस  दिये  गये

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  कितने  मुल्य  कितने लिटर  कितने  लाइसेंस
 दिये  गय े;

 ये  लाइसेंस  किन  कम्पनियों  या  व्यक्तियों  को  दिये  इन्होंने  लाइसेंस  किन

 कारणों से  दिये  गये  ;  और

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  भारत  तेल  निगम  देश  की  अत्यावश्यकता-पुति  के  लिये

 मोबिल  तेल  का  आयात  करने  के  लिये  सक्षम  नहीं  है  ?

 पेट्रोलियम  योजना तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 रघु रमे या )
 :  जी  हाँ  ।  are  सदस्य  महोदय  का  मोबिल  तेलਂ  और  तेलों '

 से  garner तेलों  का  आशय  हैं  ।

 और  :  सूचना  इकटठी  की  जा  रही  है  और  एक  विवरण  पत्र  यथा  समय

 सभा-पटल  पर  रखा  जायेगा  ।
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 जी  नहीं  ।  किन्तु  समय-समय  पर  भारतीय  तेल  निगम  और  अन्य  तेल  कम्पनियों

 की  व्यापार  आवश्यकताओं  के  अनुसार  आयात  की  आज्ञा  दी  जाती  है  ।

 इन्द्रपुरी  नई  दिल्लो  में  पीने  के

 पानी  की  व्यवस्था

 280.  att  मनोभाव  जे०  पटेल  कया  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  पूरा  इ  नई  दिल्‍ली के

 कट  ea  नामक  अधिकृत  कालोनी  में  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  करने के  लिए  अभी  तक

 कोई  प्रबन्ध  नहीं  किया

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  कालोनी के  90  प्रतिष्ठित  प्लाटों  के  मालिकों ने  अपने

 मकान  बना  लिये  हैं  तथा  कोष  प्लाटों  पर  मकान  बनाये जा  रहे  हैं  और  इन  लोगों  ने  विकास

 झुक  को  भुगतान  कर  दिया  और

 यदि  तो  कालोनी में  जल
 तथा

 मल
 निकासी  की  व्यवस्था  करने में  कितना

 समय  लगने  की  सम्भावना  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  ब०  Yo  :

 इन्द्रपुरी  कालोनी  को  निश्चित  घण्टों  में  शुद्ध  पानी  सप्लाई  करने  की  व्यवस्था की  गई  है

 यह  ज्ञात  हुआ  है  कि  अभी तक  इस
 कालोनी

 में
 केवल  30  प्रतिशत के  करीब

 प्लाट  होल्डरों  ने  ही  अपने  मकान  बनाए  हैं  ।  यह  भी  पता  चला  कि  बस्ती  के  विकास  के  खर्च

 के  रूप  में  उस  कालोनी  में  रहने  बालों  से  दिल्ली  नगर  निगम  को  मिलने  वाले  13.5  लाख  रुपयों

 में  से  अब  तक  केवल  4  लाख  रुपये  ही  मिल  पाए  हैं  ।

 विकास  ad  वसूल  होने  के  बाद  जल  पूर्ति  एवं  मल  निष्कासन  संस्था  को  भूमिगत

 नालियाँ  तथा  अवमल  पाइप  लगाने  में  क्रिया  6  महीने  तथा  एक  वर्ष  लग  जाएंगे  |

 बिहार  सर क्वार  द्वारा  ऋणों  की

 श्री  श्रॉकारलाल  बैरवा  : 281.  श्री  सनी भाई  जे०  पटेल

 श्री  विश्वनाथ  राय  :  श्री  दो०  शर्मा थक

 श्री ag  लिमय े:
 श्री  यश्पाल  सिह  :

 श्री  स०  चे  सामान्य श्री  स०  मो०  बीजों  :

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :  श्रीमती  तारकेदवरी  सिन्हा
 :

 श्री  जाज  फरनेन्डीज :  श्री  प्र  Fo  घोष

 श्री  रामकृष्ण गुप्त  :
 श्री  डी०  Wao  पटौदी  :

 श्री  द्वार  एस०  शर्मा  :  ait  काशी  नाथ  पांडे  :

 बया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  देय  ऋणों  की  अदायगी

 बन्द  करने  की  घोषणा  कर  दी  है  अथवा  बन्द  करने  का  प्रस्ताव  किया है  ;
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 अब  तक  बिहार  सरकार  पर  कुल  कितनी  राशि  काया  है  ;

 क्या  यह  मी  सच  है  कि  बिहार  को  दी  जाने  वालो  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  इतनी

 कम  है  कि  राज्य  में  अकाल  की  स्थिति  के  लिये  वहू  अपर्याप्त  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या  हैं  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  म  त्री  मोरारजी  :  भारत  सरकार  को

 बिहार  सरकार  के  इस  निराले  की  जानकारी  नहीं  है  कि  वह  केन्द्रीय  सरकार  को  देय  ऋणों की

 अदायगी  नहीं  करेंगी  |  बिहार सरकार  ने  केन्द्र  से  केन्द्रीय  ऋणों की  कुछ  समय  बाद
 तान  करने  की  अनुमति  मांगी  परन्तु  बिहार  सरकार  को  केन्द्र  ने  यह  सलाह  दी  है  कि  ऋणों

 का  भुगतान  शर्तों  के  अनुसार  ही  होना  चाहिये ।

 वर्ष  1967-68  में  बिहार  की  और  क्दण  और  सूद
 fess THe  कुल  राशि  59-50

 करोड़  रुपये  है  ।

 नहीं  ।

 set  ही  नहीं  उठता  ।

 अ्रखिल  भारतीय  सिचाई  आयोग

 282.  श्री  निभाई  Ho  पटेल  श्री  यशपाल  fag  :

 ait  शारदा  तन्त्र  श्री  स०  च  ०  सामन्त  :

 श्री  भारत  सिह  :  श्री  ए०  के०  किस्क ू:

 श्री रण  जीत  fag  :  श्री  एस०  एन०  देती

 श्री  दी०  Wo  शर्मा  श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी
 :

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :  थ्रो  शशि  रंजन  :

 श्रीमती  तारकेंइवरी  सिन्हा  :  श्री  सिद्ददेदवर  प्रसाद  :

 थ्री  विभूति  मिश्र  :  थी  सुनकर :
 श्री = 70  Ato  तिवारी  :  sty  शिवपूजन

 शास्त्रो  :

 श्रीमती  ज्योत्सना  चन्दा  :  श्री  मधु  लिमये  :

 श्री  विश्वनाथ  पांडेय  :

 क्या  सिंचाई  कौर  विद्या  मंत्री 6  1967  के  तारांकित wr  संख्या  290 के

 पत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अखिल  भारतीय  सिंचाई  आयोग  को  गठन  इस  बीच  कर  लिया  गयो  है  ;

 यदि  तो  आयोग  के  कौन-कौन सदस्य  हैं  ;  और

 प्रस्तावित  आयोग  के  निर्देश  पद  क्या  होंगे
 ?

 सिचाई  शौर  विद्य,/त  सत्री  कुछ  ल०  :  नहीं

 और  :  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  |
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 निषिद्ध  सोना

 253.  श्री  सरगी भाई  जे०  पटेल  :  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जनवरी  1967 से  लेकर  कितना  निषिद्ध  सोना  पकड़ा  गया  है  और  वह  लगभग

 कितने मुल्य  का  है  ;

 यह  सोना  किन-किन  स्थानों  से  पकड़ा  गया  था  ;  और

 |
 नाग च  कितने  व्यक्ति  पकड़े  गये  और  उनकी  राष्ट्रीयता  क्या  है  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  से  :  इस  बारे

 में  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायगी

 दुरगापुर में  छटा  बिजली  घर

 284.  डा०  रोनेन  सेत  :  क्या  सिंचाई  ate  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार का  ध्यान  13  1967 को  कलकत्ता  से  प्रकाशित

 में  छपे  इस  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  बनाया  गया  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  सरकार

 के  उद्योग  तथा  वाशिज्य मंत्री  को  सूचित  किया  गया  है  कि  दुर्गापुर में  150  मेगावाट  के

 छटे  बिजली  घर  की  स्थापना  के  लिये  अमरीकी  सहायता  के  sada  विदेशी  मुद्रा  से  खरीदे

 जाने  वाले  कलपुर्जे  उपलब्ध  नहीं  होंगे  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण है
 ?

 सिचाई  att  विद्युत  मंत्री  (  डा०  Fo  wo  :  समाचार  पत्र  में  निर्दिष्ट

 रिपोर्ट  देख  ली  गई  है  परन्तु  इसमें यह  बताया  गया  है  कि  दुर्गापुर  परियोजना  लिमिटिड के
 150  मेगावाट  के  छटे  यूनिट  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  अभी  नहीं  मिली है  ।  दुर्गापुर  परियोजना

 लिमिटिड  के  छटे  उत्पादन  युनिट  की  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता  पुरी  करने  के  लिए  अमरीकी

 अन्तर्राट्रीय  विकास  संस्था के  साथ  समझौते पर  ।  1966  को  हस्ताक्षर  किए  गए थे  ।  इस

 ऋण  समझौते  में  यह  अपेक्षित  है  कि  क्षण  के  अंतगर्त  वास्तविक  धन  लगाने  से  पहले  ऋणी  को

 कुछ  शर्तें  पुरी  करनी  होंगी  ।  पहल ेसे  लगाई  गई  शर्तों  के  पूरा  करने  के  were  विचार हो

 रहा है

 (@)  प्रदान  नहीं  उठता  |

 खम्बात  में  तट  से  दूर  तेल  की  खोज

 28  5.  डा०  रोनेन  सेन  :  et  atte  कुमार  वाह  :

 श्री  धोरेदवर  कविता  :  श्री  gto  चू०

 श्री  मनुभाई के  पटेल

 कया  पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खम्बात में  तट  से  दूर  तेल  की  खोज  करने  में  सहयोग  के  लिये  अमरीकी  तेल

 सवालों  के  साथ  बातचीत  पूरी  हो  गई  है  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले हैं
 ?
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 पेट्रोलियम  शौर  योजना  तथा  समाज  कल्पना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 रघु  :  जी  नही ं।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 फरक्का  बाघ  योजना

 286.  Blo  रोनेन  सेन  :  श्री  यशपाल fag  :
 श्री  धीरेन्द्र  कविता

 वया  सिंचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  फरक्का  बांध  योजना  की  प्रगति  रिपोर्ट  प्रात  हो  गई  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  हैं  ;

 निर्माण  कार्य  में  शीघ्रता  लाने के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  और

 क्या  योजना  निश्चित  तारीख  तक  पूर्ण  हो  जायेगी  ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  सत्री  कु०  लठ  :  फरक्का  दराज  परियोजना

 से  सम्बन्धित  प्रगति  रिपोर्टे  हर  महीने  आती  हैं  ।

 नदी  भाग  में  कार्य  दोनों  किनारो ंसे  आरम्भ कर  दिए  गए  हैं  ।  उनकी  स्थिति

 संक्षेप  में  नीचे  दी  जाती  है

 (1)  बाँए  तट  के  कार्य--वाम  अत्याचार के  तल  आर०  सी०  alo

 पाइं  व  दीवारें  तथा  प्रतिस्रौोत  और  अनुरोध  रिटर्न  वालस  से  सम्बन्धित  कंक्रीट  कायें

 पुर्णा हो  गए  हैं  ।  बाम  अनत्याधार  के  समस्त  कंक्रीट  कार्य  पूरे  हो  गए  हैं  ।  स्पिलवे से

 सम्बन्धित मिट्टी  का  कार्य  32  दें  द्वार  तक  पूर्ण  हो  गया  इसमें  छोटे  खुदाई  और

 भराई  के  कार्य  सम्मिलित नहीं  हैं  ।

 (ii)  ate  तट  के  कार्य--दांए  तट  पर  कार्य  प्रगति  कर  रहा  है  ।  प्रतिरोध  पाइं  वਂ  दीवार

 में  कंक्रीट  का  कार्य  विभिन्‍न  स्तरों  पर  प्रगति  कर  रहा  है  ।  अनुरोध  में  पत्थर  डालने

 का  और  सीमेंट  कंक्रीट  सुरक्षा  सम्बन्धी  कार्य  प्रगति  कर  रहा  है  ।

 (iii)  फरक्का  दराज  पर  पुल--प्रारम्भिक  कार्य  पूर्ण  हो  चुके हैं  और  पुल  बनाने  का  कांय

 आरम्भ हो  गया  है  ।

 (iv)  फीडर  नहर--खुदाई  का  कार्य  प्रगति  कर  रहा है  ।  हर  महीने  खुदाई  कार्य  लगभग

 200  से  250  लाख  घनफुट  की  दर  से  किया  जा  रहा  है  ।  अप्रैल  1967 के  अन्त

 तक  कुल  3500  लाख  घनफुट  खुदाई  का  कार्य  किया गया  हैं

 और  :  फरक्का  बराज  और  फीडर  नहर  पर  कार्य  की  प्रगति  सन्तोषजनक  है  ।

 परियोजना के  1970-71  तक  पर्याप्त रूप  से  पूर्ण  होने  की  सम्भावना है  ।  प्रगति पर  लगातार

 ध्यान  रखा  जाता  हैं  और  जो भी  कठिनाईयां और  बाधाएं  जैसे-जैसे  सामने आती  हैं  उनको

 हटाने  के  लिये  उच्चतम  स्तर  पर  उपाय  किए  जाते  हैं  ।
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 उत्तर

 राज्य  सरकारों  के  कम  चोरियों  को  म  ams  भत्ता

 287.  डा०  रानेन  सेन  :  डा०  कासिम  :

 श्री  सिद्धपुर  प्रसाद  :  stadt  निकले  कौर

 शी  अटल  बिहारो  array  :  श्रीमती  तारकेश वरी  सिन्हा
 :

 छी  एन०  एस०  शर्मा  oft  सिह :
 श्री  att  गोपाल  arg  :

 श्री  atfa  राज  सिह  :

 श्री  बृज  लाल  श्र  रोने  :

 शारदा  नन्द  :  श्री  वासुदेवन  नायर  :

 श्री  प्र०  के०  देव  जनहित  :

 श्री  to  सी०  fag  देव  :  श्रीमती  शारदा  मुकदमों  :

 श्री  डी०  एन०  देव०  श्री  रामेश्वर  राव

 श्री  राम  सिह  श्री  ato  राम  सुर्ती  :

 शो  हुकम  चन्द  कछवाय  :  शी  न  Fo  गोपालन  :

 श्री  पी०  गोपालन  : ail  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यहਂ  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  यह  सच  है  कि  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  सहायता  मांगी

 है  ;  ताकि  वे  हाल  में  निर्वाह-व्यय  में  हुई  वृद्धि  का  प्रतिकार  करने  के  लिये  राज्य  कर्मचारियों

 को  पर्याप्त  मंहगाई  भत्ता  दे  सकें  ;

 क्या  हाल  में  इस  विषय  पर  उनके  मुख्य  मंत्रियों  के  बीच  विचार-विंभर्श  हुआ

 और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  विचार-विमर्श  का

 क्या  परिणाम  निकला है  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  और  :

 राज्यों  को  सहायता  देने  का  कोई  आश्वासन  देना  केन्द्र
 के

 लियें  संभव  नहीं  हो

 सका  है  क्योंकि  राज्य-प्रशासन  के  व्यय  की  पूरी  स्वयं  राज्य  सरकारों  द्वारा  ही  होनी  होती

 जो  अपना  प्रशासन  तथा  संस्थापन  स्वयं  ही  चलाते  हैं  |

 नर्मदा  atat  परिधान न

 288.  att  वीरेन्द्र  कुमार  शाह  :  थ्री  डी०  एन०  Yetfzar  :

 शी  सनी भाई  Ho  पटेल at  सीकर

 att  नि०  र०  भास्कर  श्री  सी०  ato  देसाई  :

 श्री  यशपाल सिंह  :
 थ्रो  रा०  के

 पी  स०  चे  सामन्त

 क्यो  सिचाई  दौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कपा |  |  करेंगे  कि

 क्यो  मध्य  प्रदेश  तथा  गुजरात  के  मुख्य  मंत्रियों  के
 बीच  नमंदा  घाटी  परियोजना

 के  बारे  में  कोई  बातचीत  हुई  है  ;  और

 11
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 यदि  at  उसका  का  परिणाम  निकला  तथा इस  विषय  पर  केन्द्रीय  सरकार

 का  रुख  है  ?

 सिचाई  कौर  faa  मंत्री  कु ०  ल०  :  अभी  नही ं।

 ser  ही  नहीं  उठता  ।

 aq  भर  में  बच्चे  पदा  न  करना

 289.  श्री  हेम  न  :  at  कोलाई  बरुआ  :

 श्री  स्केल  :
 श्री  ato  एस०  शर्मा

 डा०  कर्णीसिंह  :  श्री  आकार  लाल  बेरुखी

 श्री  किकर  सिह  :
 थ्री  श्रद्धा कर  सूपर  :

 श्रीमती  निरलेप  कौर  :  श्री  नि०  र्‌०  भास्कर  :

 थ्री

 बया  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उन्होंने  प्रस्ताव  रखा  है  कि  एक  वर्ष  उससे  अधिक  अवघि

 में  देना  में  बच्चे  न  पैदा  किये  और

 यदि  तो  इस  उद्देश्यों  लोगों को  सहायता देने  के  लिए  सरकार  का  क्या

 व्यवहारिक  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  सत्री  ब०  सू०

 जी  at  ,  स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  मंत्री  ने  नव-विवाहितो ंसे  कम  से  कम  एक  वह  की

 अवधि  में  बच्चे  पैदा  न  करने  का  अनुरोध  किया  है  ।

 ऐसे  दम्पत्तियों  के  लिए  जो  व्यावहारिक तरीके  उपलब्ध हैं  उनमें  (1)  प्रचलित

 ma  ऐनकों  का  प्रयोग  और  (2)  गर्भाशयी  गर्भ रोधक  शामिल हैं  ।  इसके  लिए  सरकार

 की  ओर  से  मुफ्त  या  विशेष  रियायती  मूल्यों  पर  सप्लाई  करने  तथा  मुफ्त  सेवाएं  प्रदान  करने  की

 व्यवस्था  की  गई  हैं  ।

 प्राय कर  अधिकारियों  की  पदोन्नति  के  बारे  में  उच्चतम

 न्यायालय का  निर्णय

 290.  श्री  मथ  लिमये  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :

 श्री  स०  Alo  बुर्जों  :  श्री  फर्नाडीज :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  उच्चतम  न्यायालय  में  उस  निर्णय  की  और  दिलाया  गया

 है  कि  जिसमें  आयकर  विभाग  के  अधिकारियों  की  छोटे  पदों  से  बड़े  पदों  पर  नियमों में

 रित  संख्या  से  अधिक  संख्या  में  पदोन्नति  को  गैर-कानूनी  घोषित  किः | ह  |  था

 सीधे  भर्ती  के  दावों  पर  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  |
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 आयकर  विभाग  में  नियमों  की  अवहेलना  कर  पदोन्नत  किये  गये  अधिकारियों  द्वारा

 दिये  गये  आदेशों  की  sae  पर  इसका  व्या  प्रभाव  पड़ा है  और

 क्या  आयकर  विभाग  द्वारा  नियमों  की  अवहेलना  कर  दी  गई  पदोन्नतियों  के  प्रभाव

 को  समात  करने  के  लिये  इन  आदेशों  को  वैध  रूप  देन  वाला  विधान  पुरःस्थापित  किये  जाने  की

 संभावना है  ?

 उग  प्रधान  सत्री  तथा  वित्ता  मंत्रो  मोरारजी  :  ai

 में  पदोन्नत  व्यक्तियों  की  तुलना  में  सीधी  भर्ती  वालों के  दावों  के  बारे  में

 निर्णय के  प्रभावों  की  विधि  मंत्रालय के  साथ  परा मद यं  करके  जांच  की  जा  रही  है  ।

 आयकर  अधिकारियों  और  सहायक  आयकर  आयुक्तों  को  आयकर

 1922  की  घारा  5/  आयकर  1961  की  धारा  117  के  अन्तर्गत  नियुक्त  fear

 जाता  है  ।  अधिकारियों  और  सहायक  आयुक्तों  की  नियुक्ति  से  सम्बन्धित  अधिसूचनाओं  के  बारे

 में  सर्वोच्च  न्यायालय  के  सामने  आपत्ति  नहीं  उठाई  गई  इसके  आयकर

 नियम  द्वारा  श्रेणी  1  तथा  श्र  णी  11  के  आयकर  अधिकारियों  में  कोई  भेद-भाव  नहीं  किया  जाता  ।

 आयकर  अधिनियम  के  अ-तरंत  उनके  अधिकार  समान  हैं  ।  आयकर  अधिकारियों  अथवा

 यक  आयकर  आयुक्तों  द्वारा  दिये  गये  आदेश  सर्वोच्च  न्यायालय  के  फैसले  से  अवैध  नहीं  होते  ।

 सवाल  ही  नहीं  उठता ।

 केन्द्र  att  राज्यों  के  ata  के  facia  सम्बन्ध

 291.  श्री  ag  लिमये  :  श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  :

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :  थ्री  एम सुन् दन म
 श्री  स०  सो ०  बनर्ज :  श्री  स्केल  :

 शो  जाज  फर्नाडीज  :  डा०  कर्णों  सिह  :

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी :  श्री  किकर  सिंह  :

 शी  हेम  बुरा :  ait  कोलाई  चुकता  !

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  थी  ए०  श्रीधरन  :

 श्री  प्रकाश लीर  शास्त्रो  :

 क्या  वित्ता  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  किं  :

 क्या  सरकार  का  घ्यान  केरल  और  ae  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्रियों  के  इस  सुभाव  की

 और  दिलाया  गया  है  कि  केन्द्र  और  राज्यों  के  बीच  के  वित्तीय  सम्बन्ध  कानून  के  आधार पर

 तय  होने  चाहिये
 ;

 क्या  यह  सच  है  कि  अप्रैल  1967 में  दिल्‍ली  में  हुए  मुख्य  मंत्रियों के  सम्मेलन  में

 इस  विषय  पर  विचार-विमान  हुआ  था  ;  और

 यदि  तो  इसके  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उप  प्रधान  मंत्रो  तथा  वित्ता  मंत्रो  मोरारजी  :  सरकार  को

 waar  में  इस  सम्बन्ध  में  छपी  खबरों  की  जानकारी
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 T  fr;
 और  केन्द्र  और  राज्यों  :  य  सम्बन्धों  का  नियमन  संविधान  के  तत्सम्बंधी

 अनुच्छेदों  द्वारा  किया  जाता है  ।

 गर्भपात  कानून  हो  उदार  बनाना

 292.  श्री  wa  लिमये  :  शो  सिद्धेश्वर  प्रसाद  :

 हा०  राम  मनोहर  लोहिया  :  wl  राम  चन्द्र  इलाका

 श्री  स०  शोध  बीजों  ।  sit  कुलेश्वर  मीना  :

 श्री  जाज  फरनेन्डीज :  श्री  के ०  प्रधानी  :

 श्री  ओंकार  लाल  बैरवा  :  श्री  हरिराम

 श्री  लो ला घर  कटको  :
 att  हीरजी भाई  :

 श्री  नि०  To  भास्कर :  थ्रो  काशी  नाथ  पांडे  :

 श्री  सुनकर
 :

 श्री  डी०  एन०  देव  :

 श्री  मोहन  स्वरूप  :  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :

 श्री  बी०  एस०  शर्मा  श्री  मोहसिन  :

 att  यशपाल सिंह  :  श्री  काश  पर  शास्त्री  :

 श्री  स०  Wo  साम त  को  रघुबीर  सिंह  शास्त्री  :

 भी  राम  किशन  गुप्त  amt  सुनकर :
 शी  श्रटलबिहारोी  वाजपेयी  : ध्  क़ंबर लल  गुप्त

 श्री  मीठा  लाल  श्री  निन्दिया  :

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  गर्भपात  कानूनों  को  उदार  बनाने  के  बारे  में  साह  समिति

 के  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिश  को  कार्य  रूप  देने  के  लिए  विधान  बनाने  का  है  ;  और

 यदि  तो  कब  और  किस  रूप  में
 ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  स  मालय  में  उप  मंत्री  ब०  स०  ं

 at  |

 (a)  इस  समिति  की  fore  पर  राज्य  सरकारों  के  विचार  प्राप्त  होने  के  बाद  भारतीय

 दण्ड  संहिता  के  मौजूदा  सम्बन्धित  प्रावधानों  में  उचित  संशोधन  करने  के  लिए  एक  विधेयक

 प्रस्तुत  करने  का  विचार  है  ।

 ट्राम्बे  स्थित  नाइट्रो  फास्फेट  प्लॉट

 293.  श्री  पी०
 :  ait  Alo  स्व०  शर्मा

 श्री  झ०  Fo  गोपालन  :  श्री  शारदा  नन्द

 श्री  बाबूराव  पटेल  :  श्री  बृज  भूषण  लाल  :

 श्री  लघु  लिमये  :  श्री  राम  सिह  श्रायरवाल

 श्री  एस०  एन०  जोशी  श्री  सिद्धेश्वर  बाद

 क्या  पेट्रोलियम  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  उर्वरक  निगम  ने  अपने  लम्बे  एकक  में  नाइट्रेट-फास्फेट  प्लांट  का

 परीक्षण  कराने  और  उसके  कार्य  में  सुधार  की  दिवालिया  कराने  के  लिए  जमाने  के  एक  विशेषज्ञ

 को  आमंत्रित  किया  है  ;
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 यदि  तो  इसके  -  रण

 क्या  विदेशी  ठेकेदारों  ने  कहा है  कि  प्लांट  स्थायी  रूप  से  अक्षम  है  और  इसका

 कार्य  कभी  भी  संतोषजनक नहीं  होगा  ;  और

 यदि  तो  सरकार ने  इस  मामले की  जांच  कराने  और  इसके  लिये  किसी  को

 जिम्मेदार  ठहराने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसा  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 रघु  जी

 डाई  अमोनियम  ट्रिप्स-सुपर  फास्फेट  या  फास्फोरिक  अम्ल  के  प्रयोग से

 फास्फेटिक  अंदा  को  बढ़ाने  की  सम्भावना  की  जांच  करना  ताकि  कारखाने की  निर्धारित  क्षमता

 प्राप्त हो  सके

 विदेशी
 केदार  ने  मान  लिया  है  कि  निर्धारित  क्षमता  को  प्रेस  करना  सम्भव  नहीं

 होगा ।

 विदेशी  केदार  ने  वैकल्पिक  साधनों  द्वारा  निर्धारित  क्षमता  प्राप्त  करने के  लिए
 पद्धतियों  को  खोजने  की  इच्छा  प्रकट  की  है  ।  भारतीय  उ  रक  निगम  के  निमन्त्रण  पर  तकनीकी

 विचार-विमश॑  के  लिए  वह  ara  में  आने  को  सहमत  है  ।  इस  बीच  में  एक  जमंन  विशेषज्ञ का

 भी  बरामद ले  लिया  है

 सिहरो  yawn

 294.  at  पो०  रामसती  :

 श्री  प्र्०  फ०  गोपालन  :

 क्या  पेट्रोलियम  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सिंदरी  उकेरा  के  कुल  उत्पादन  में  कभी  हुई  है

 यदि  तो  वहू  कितनी  है
 और

 उसके  क्या  कारण  और

 इन  कमियों  से  उत्पन्न  होने  वाली  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  कार्यवाही

 की  गई  है  ?

 पैट्रोलियम  कौर  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  जहां  ।

 उर्वरकों  में  93,500  मीटरी  टन  नाइट्रोजन के  लक्ष्य  के  मुकाबले  वास्तविक

 दन  90,068  मीटरी  टन  3,432  मीटरी  टन  कम  उत्पादन  हुआ  ।  इण्डियन

 प्लोसिवज  fro  गोमिया  को  अमोनिया  का  अतिरिक्त  मात्रा में  विक्रय  और  वर्ष  के  शुर ूमें  ठीक

 freq  के  कोकिंग  कोयले  की  ही  कमी  का  कारण  थी  ।

 कोयला  नियन्त्रक  के  साथ  ठीक  किस्म  के  कोकिंग  कोयले  की  नियमित  सप्लाई  के

 लिए  व्यवस्था  की  गई  है  ।  1966  में  दो  लीन  (16811)  गैस  उत्पादकों  को  चालू  किया

 गया  ।  एक  नैफ्था  गैसीकरण  युनिट की  स्थापना  की  जा  रही  है  ।
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 किराया  खरीद  श्रीवास  योजना

 295.  श्री  पी०  राममूर्ति  :

 श्री प्रण  क०  गोपालन :

 श्रावास  तथा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  मध्यम  आय  at  के  लोगों  के  लिये  तैयार

 की  गई  किराया-खरीद  आवास  योजना  की  क्रियान्विति  धन की  कमी के  कारण  रोक दी

 गई  है  ;

 यदि  तो  विलम्ब  का  क्यो  कारण  है  ;  और

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकार ने  जीवन  बीमा  निगम  से  ऋणी  प्रात करने  का

 प्रयत्न  किया  था  भौर  यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 तथा  gia  मंत्रालय में  उप  मंत्रो  इकबाल  और

 :  मामले पर  ध्यान  दिया  जा  रहा है  ।  सरकार  इस  योजना  के  लिए  साधनों  का  पता

 लगा  रही  है  ।

 जी  किन्तु  प्रस्ताव  को  क्रियान्वित नहीं  किया  जा  क्योंकि  जीवन  बीमा

 कि  ऋण  की  गारंटी  देनी  के  द्वारा  सांगी  गयी  ऋण  की  दर  को  केद्रीय

 सरकार  के  हारा  अधिक  समझा  गया  |

 Amending  of  Pension  Rales

 296.  Shri  Mohan  Swarup  :
 Shri  C.  Sharma  :

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  All  India  Posts  and  Tele  graphs  Pensioner’s  Associ-
 ation  has  demanded  that  some  modifications  be  made  in  the  Pension  Rules  so  as  to  mect

 the  rising  prices  of  essential  commodities;  and

 (b)  if  so,  Government’s
 reaction  thereto  7

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)  :  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  The  demand  of  the  Association  has  been  considered  carefully,  but  it  has  not

 been  found  possible  to  acccde  to  it.

 M/s  Mechanzies  Ltd.

 297.  Shri  Bharat  Singh  :  Shri  Ram  Singh  Ayarwal  :
 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  ् .

 Will  the.  Minister  of  Finance  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred

 Question  No.  1077  on  the  10th  November,  1966  and  state

 (a)  whether  the  investigations  into  the  exaggerated  figure:  shown  by

 M/s  Mechanzies Ltd.  in  their  balance-sheet  have  been  completed;  and

 (b)  र्  50,  the  details  of  the  investigation  and  the  figures  shown  by  the  Company

 under  different  heads  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Ei ह  hance  ¢  Shri  Morarji  Desai)  ;

 (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.
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 Recovery  of  Gold

 298.  Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :  Shri  Ram  Singh  Ayarwal
 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Shri  5.  Kushwah

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  gold  weighing  2090  kilos  has  been  recovered  during  the
 Period  from  April,  1966  to  March,  1967;

 (b)  if  so,  the  quantity  out  of  it  deposited  with  Government

 (c)  the  mumber  of  persons  against  whom  action  has  been  taken  and  the  nature
 thereof;  and

 d)  the  number  of  persons  against  whom  no  action  has  been  taken  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)  5  (a)  to  (d) :
 The  infcrmation  in  this  regard  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of
 the  Sabha.

 Enquiry  into  Smuggling  of  Kerosene  Oi]  From  Delhi

 299.  Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :  Shri  Ram  Singh  Ayarwal
 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :

 Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given
 to  Unstarred  Question  No.  2551  on  the  17th  August,  1966  and  state

 (a)  whether  the  enquiry  into  the  seizure  by  the  North  Delhi/Police  on  the  20th
 July,  1966  of  10  thousand  litres  of  kerosene  oil  which  was  being  smuggled  into  U.  P.  has

 ince  been  completed

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (८)  if  not,  the  time  likely  to  be  taken  to  complete  the  enquiry  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  and  of  Planning  and
 The  required  information  is  awaited  from  Delhi Socia]  Welfare  (Shri.  Raghuramaiah)

 and  will  be  laid  on  the  table  of  the  Lok  Sabha

 दिल्‍लो के लिये के  faa  पेय  जल

 300  श्री  दो०  चं०  बर्मा  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  vedi  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  के  पेय  जल  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने के  उद्दीन  से  सुरज  कुण्ड

 के  निकट  के  प्राकृतिक  गड्ढ़े  को  प्रयोग  में  लाकर  जल  इकट्ठा  करने  की  योजना  विचाराधीन है

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ;  और

 इस  बारे में  अब  तक  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  में  उपभन्त्रो  ब०  go

 और  दिल्‍ली
 में

 पीने  के  पानी  की
 व्यवस्था

 करने  के  लिये  सूरज  कुण्ड के
 पास  अडंगपुर  गाँव  की  घाटी  को  जलाशय  के  काम  में  लाया  जा  सकता  हैं  या  नहीं  यह  जानने  के

 लिये  अध्ययन  किये  जा  रहे  हैं  ।  इस  प्रस्ताव  पर  अभी  विचार  विम  शुरू  ही  हुआ  है  ।
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 छोटे  श्राकार के  नोट

 301.  श्री  gto  च०  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय

 श्री  लोलाघर कट की  :  श्री  जगन्नाथ राव  जोशी

 शमी  नि०  भास्कर  थ्रो  एस०  शआर ०  दामानी

 श्री  दास  : थी  सुनकर

 श्री  मोहन  स्वरूप  श्री  श्रीलंका  लाल  बैरवा  :

 श्री  रामस्वरूप  विद्यालयों  शी  मीठा  लाल  :

 बया  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  छोटे  आकार  के  नये  नोट  जारी  किये  गये  हैं  ;

 तो  इसके  क्या  कारण  और

 इससे  बचत  होने  की  आशा  है  तो  कितनी  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोराजी  देसाई )  :  af

 नोटों  का  आकार  छोटा  करने  का  फैसला  इस  se  इक  से  किया  गया  कि  कागज
 की  जितनी  खपत  होती  उसक  मात्रा  में  कमी  की  जा  सके  और  कागज के  आयात  करने  पर

 aa  होने  बाली  बिदेशी  मुद्रा  में  बचत  की  जा  सके  ।

 अनुमान है  नोटों  का  आकार  छोटा  किये  जाने  के  हर  साल  300

 मेट्रिक टन  से  कुछ  ज्यादा  कागज  की  बचत  होगी  ।  विदेशी  मुद्रा  के  खर्च  में  हर  साल  30

 लाख  रुपये  की  बचत  होगी  ।

 matter से  ऋण

 303.  att  बासुदेवन नायर  :  क्या  fae  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 अमरीका  से  भारत  ने  अब  तक  कुल  कितना
 ऋण  लिया है  ;

 इन  ऋणों  पर  किस  दर  से  व्याज  वसूल  किया  जाता  है  ;

 इन  ऋणों  को  वापिस  देने  के  बारे  में  क्या  शर्तें  हैं  ;

 अब  तक  कुल  कितनी  राशि  वापिस  की  गयी  और

 इन  ऋणों  पर  अब  तक  व्याज  के  तौर  पर  कुल  कितनी ule  दी  गई  है  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :  28

 1967 तक  संयुक्त  राज्य  अमरीका  की  सरकार  और  अमरीकी  वाणिज्यिक eal  के  साथ  कुल

 3,152.34 करोड़  रुपये  के  ऋण  के  करारों  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  ।  इन  में  वे  करार  भी  शामिल

 हैं  जिनके  अनुसार  सरकारी  और  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  की  कम्पनियों  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  उपलब्ध

 की  जा  रही  है  ऋण  की  इस  कूल  रकम  में  से  1,793.00  करोड़  रुपये  की  रकम  डालरों में

 चुकाया  जानी  है
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 इन  ऋणों  पर  व्याज  की  वार्षिक  दर  प्रत्येक  ऋण  के  लिए  प्रतिशत  से  6  प्रतिशत
 तक  अलग-अलग  है  ।

 इन  ऋणों  की  वापसी की  अर्वा  प्रत्येक  ऋण  के  लिए  5  से  44  ae  तक

 अलग है

 28  1967  TF  187.13  करोड़  रुपये की  रकम  वापस की  गयी  ।

 (=)  28  1967  तक  ब्याज  के  रूप  में  कुल  190.10  करोड़  रुपये  की  रकम

 दी  गयी  ।

 कोरबा  उर्वरक  कारखाना

 304.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय :  श्री  मिठाई  Ho  पटेल

 श्री  राम  fag  श्रायरवाल :  att  नीति राज  सिह  चौधरी  :

 क्या  पेट्रोलियम  ate  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कोरबा  में  कोयले पर  आधारित  एवं  रक  कारखाने  की  स्थापना  के  प्रस्ताव

 पर  पुर्नविचार  किया  गया  और

 यदि  at,  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 पेट्रोलियम  कौर  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मं-न्याय  में  राज्य  मन्त्री

 | ह1|  और  :  भारतीय  gaze  निगम को  कहा  गया  है  कि  ag

 दिन  600  टन  अमोनिया  और  1,000  टन  यूरिया  के  आधार  पर  कोरबा  परियोजना  की  पहली

 रिपोर्ट  को  फिर  से  बनायें  ।  कम्पनी  को  यह  भी  कहा  गया  है  कि  कोरबा में  स्थान  को

 सा  हटा  देने  के  लाभों  को  भी  विचार  में  रखें  ।  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 Plots  in  Semi-Developed  Colonies  in  Delhi.

 305.  Shri  Hukam  Chand  Kachwal  :  Shri  Onkar  Singh  :!
 Shri  Ram  Singh  Ayarwal  :

 Will  the  Minister  of  Works,  Housing  and  Supply  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  decided  to  sell  plots  in  areas  in

 Deihi;

 (b)  ्  so,  whether  this  scheme  has  been  devised  to  solve  the  housing  problem  in

 Delhi;

 (0)  if  50,  the  details  thereof;

 (d)  the  time  likely  to  be  taken  in  solving  the  housing  [10716  »;  and

 (e)  the  land  allotted  for  this  scheme  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Works,  Housing  and  Supply  (Shri  Iqbal
 Singh)  :  (a)  A  proposal  in  this  connection  is  under  consideration.

 (b)  Yes.

 (c)  Plots  are  proposed  10  be  sold  after  the  land  has  been  levelled  and  roads  laid
 At  this  stage,  40°/.  of  the  premium  is  proposed  to  be  recovered  and  the  balance  in
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 instalments  in  accordance  with  the  progress  of  development.  Possession  of  the  plots  is,
 however,  proposed  to  be  given  only  after  full  development  has  been  carried  out.

 (d)  No  time  limit  can  be  fixed.  But  all  possible  efforts  are  being  made  to  resolve
 the  housing  problem  in  Delhi.

 (९)  No  specific  land  has  been  allotted  for  this  scheme.

 Foreign  Loans

 306.  Shri  Onkar  Singh  :
 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Started

 Question  No.  157  on  the  30th  March,  1967  and  state  :

 (a)  the  amount  of  annual  interest  to  be  paid  for  the  loan  to  the  foreign  countries

 upto  the  Ist  October,  1966;  and

 (b)  the  time  by  which  these  loans  are  likely  to  be  repaid  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)  :

 (a)  Annual  interest  payable  on  the  loans  from  foreign  countries  will  depend  upon
 the  amounts  drawn  from  time  to  time  and  the  repayments  made  under  each  loan/credit.
 The  estimate  of  interest  payment  for  the  current  year  (viz.  1967-68)  is  Rs.  164.80  crores,
 as  indicated  below:

 Rs.  Crores

 110.32 (i)  On  loans  repayable  in  foreign  currency
 (ii)  On  loans  repayable  through  export  of  goods  11.79

 (iii)  On  loans  repayable  in  rupees  42.69

 Total:  164.80

 (b)  The  time  by  which  repayment  will  be  completed  will  vary  from  loan  to  loan.

 Some  countries  and  institutions  have  extended  loans  which  carry  very  easy  repayment
 terms.  In  respect  of  the  loans  outstanding  on  Ist  Octoter,  1966,  the  last  of  the  repayments
 will  be  completed  by  the  year  2017.

 नगरीय  नाली  व्यवस्था  योजना

 307.  at  हकम  चन्द  कछवाय :  श्री  नोतिराज  सिह  चौधरी  :

 श्री  राम  सिह  फायरवाल :

 कया  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  we  बताने  की  धक पा  करेंगे कि  :

 क्या  वर्ष  1964  में  श्रीनगर  में  आयोजित  बारहवें  सम्मेलन  में  पारित  संकल्प  संख्या

 11(2)  अन्तरदिष्ट  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद्‌  की  दशहरी  क्षेत्रों
 में  नाली

 व्यवस्था  कार्य-क्रम के  लिये

 उदारता  से  सहायता  देने  सम्बन्धी  सिफ़ारिशों  को  मान  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 बया  शहरी  क्षेत्रों  नाली  व्यवस्था  योजनाओं  के  सर्वेक्षण  तथा  जाँच  के  लिये शत

 प्रतिदिन  अनुदान  के  रूप  में  सरकार  का  उदारता  से  सहायता  देने  का  विचार  है
 ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  ब०  सु०  :

 और  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  राज्य  सरकारों  को  उनकी  नाली  योजनाओं के
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 क्रियान्वयन के  लिये  25  प्रतिशत  तक  का  अनुदान  देने का  विचार है  जिसमें  क  बदा  राज्य

 सरकारों  का  बराबर-बराबर  हिस्सा  होना  है  बशर्त  कि  इस  अवमल  का  उपयोग  कृषि

 सम्बन्धी  कार्यों  के  लिये  किया  जाये  ।  इस  बारे  में  आवश्यक  आदेश  शीघ्र  ही  जारी  किये  जाने

 की  संभावना  है  ।

 विभिन्न  राज्यों  में  केन्द्रीय  अन्वेषण  और  डिजाइन  सकील  खोलने  का

 विचार है  जिनके  शत  प्रतिशत केन्द्रीय सहायता  दी  जायेगी ।  ये  सकील  नगरों की  नाली

 योजनाओं  का  भी  सर्वे क्षण  तथा  अन्वेषण  करेंगे  |

 जापान से  सहायता

 308.  श्री  एन०  Fo  सांघी  :  alt  इब्राहीम  सुलेमान  सेट  :

 श्री  रॉम  चन्द्र  वीरप्पा  श्री  वाई०  ए०  प्रसाद  :

 att  रामपुर  :

 कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जापान  सरकार  ने  भारत  को  चालू  भवेष  में  670  लाख  डालर  की  सहायता

 देने  का  बचन  दिया  और

 यदि  तो  इस  सहायता  का  किस  विशेष  उद्योग  में  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  विस  मन्त्री  मोरारजी  :  भारत  सहायता  सां  संघ
 की  बैठक  अप्रेल  1967  में  हुई  थी  जिसमें  1967-68  के  लिये  गर  परियोजना  सहायता

 पदार्थों  के  रूप  में  लगभग  13000  लाख  डालर  की  राशि  उपयुक्त  सभी  गई  थी  ।

 इसके  अनुसार ही  जापान  गैर  परियोजना  सहायता  देगा  ।  परन्तु  सहायता  की  राशि  कितनी

 होगी और  उस  सहायता के  अधीन  क्या  समान  मँगाया  यह  अभी  निश्चित  किया  जायेगा  |

 रूमानिया  से  करा  प्राचार्य

 309,  wt  एन०  के ०  साँघी  :  oft  इब्राहीम  सुलेमान  सेट  :

 थो  रामचन्द्र  :  थी  वाई०  ए०  प्रसाद  :

 थी  एम०  रामपुर  :

 कया  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मन्त्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तेल  का  आयात  करने  के  लिये  रूमानिया  के  साथ  कोई  समझौता  हुआ
 और

 यदि  तो  समझौते  की  मुख्य-मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  योजना  तथा  समाज  किनारा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 >  हाँ ।

 ठेकों  के  अन्तर्गत  1967
 में  54,000  मीटरी टन  बढ़िया  मिट्टी के  तेल  और

 50,000  मीटर  टन  लुन्नीकेटिंग  तेल  के  आयात  की  व्यवस्था  है  |
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 निदा  बेक  के  अध्यक्ष  का  भारत  का  दौरा

 310.  श्री  न०  Fo  सांघी :  श्री  नम्बियार  :

 श्रीमती  तारके इव री  हा  श्री  काशीनाथ  पांडे :

 श्री  दी०  Wo  शर्मा  ait  डी०  एन०  देव

 sit  पी०
 के०  सिन्हा att  राम  गुप्त  :

 श्री  यशपाल  सिंह :  श्रीमती  शारदा  मुकर्जी  :

 श्री  स०  चे  समस्त  :  श्री  एस०  के ०  कापड़िया :

 sit  स्थल  शी  मुहम्मद  इमाम :
 श्री  सिद्ध  इधर  प्रसाद  :  श्री  वाई०  lo  गौड़  :

 श्री  हेम  राज  :  श्री  बिरेन्द्र  कुमार  शाह  :

 श्री  देवता  नन्दन  पटो  दिया  at  विभूति  मिश्र  :

 श्री  स०  Ato  बनर्जी  :  श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  :

 थ्री मधु  लिमये  :  att  रामचन्द्र  वीरप्पा  :

 श्री  राम  सेवक  यादव  :  शनी  रघुवीर  शास्त्री
 :

 थो  महाराज  सिह  मारती  श्री  रा०  बरुआ

 श्री  जाज  फरनेंडीज़  :  श्री  सो०  सो०  देसाई  :

 श्री  मोलहुप्रस,द  :  श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी

 श्री  रबी  राय  :  ott  पश्चिम  :

 at  बासुदेव  नायर  :  श्री  एस०  कार  दामानी

 श्री  सो०  दनादन  :  श्री  बाई०  ए०  प्रसाद :

 श्री  प्रदर्शन  :  श्री  weet  बिहारी  बाजपेयी

 प्री  हलदर :

 क्या  वित्त  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  विश्व  बेक  के  अध्यक्ष  के  साथ  बात-चीत  और

 बात-चीत  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोराल  जी
 :  और  :  विश्व

 बेक  के  अध्यक्ष की  हाल  की  यात्रा  के  समय  उन  से  अ।म  विषयों पर  बातचीत हुई  जिसमें  विश्व

 बेक  और  भारत के  आपसी  हितों के  मामलों  पर  विचार  किया  गया  ।  बातचीत  में  जिन  विधियों

 पर  विचार  गया  उनमें  अधिक  महत्व  के  प्रशन  ऐसे  थे  जैसे  कि  नरम  शर्तों  पर  ऋण  देने

 वाले  विश्व  बेक  से  सम्बन्ध  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  की  धन-राशि  की  1967-68  के  लिए

 भारत  को  दी  जाने  वाली  सहायता के  सम्बन्ध  जिसके  बारे में  भारत  सहायता  संघ

 )  की  4-6  1967  की  बैठक में  कुछ  फैसले  किये  गये  बाद  की  कार्यवाई

 आदि ।

 इस  यात्रा  श्री  वुड्स  को  सरकार  के  सदस्यों  और  अन्य  लोगों  से  मिलने  और  हमारी

 मौजूदा  समस्याओं  की  जानकारी  हासिल  करने  का  अवसर  मिला  ।  साथ  ही  इससे  दोनों  को

 आपसी  हितों  के  मामलों  पर  एक  दूसरे  को  अपने  विचार  बताने  का  मौका  भी  सिला
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 फरक्का  बाँध

 311.  को  घोरेश्वर  कविता श्री  हिम्मत सिह का  :

 डा०

 क्या  सिचाई  तथा  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फरवका  बाँध  के  लिए  आरम्भिक  अनुमान  कितना

 क्या  उस  अनुमान  में  कोई  परिवर्तन  हुआ  है  और  यदि  हाँ  तो  किस  हद  और

 काय  कब  तक  सम्पन्न  होने  वाला  है  ?

 सिचाई  att  विद्युत  मन्त्री  Fo  ल०  :  मूल  परियोजना  जिसकी

 अनुमति  लागत  56.40  करोड़  रुपये  की  1966  में  स्वीकार किया  गया  1962

 मुल्यों  के  चढ़ाव  को  ध्यान में  रखते  एकदो  आधार  68.59  करोड़  रुपये के  व्यय की

 मंजूरी दी  गई  थी  ॥

 लागत  आदि  बढ़  जाने के  कारण  अनुमति  लागत  में  वृद्धि  हुई  है  ।  पु नलिखित

 अनुमान की  एक  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  जाँच  की  जा  रही  है  ।

 कार्य  1970-71  तक  पर्याप्त  रूप  में  पुरा  हो  जायेगा  |

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  सरकारो

 क्षेत्र  में  पूंजी  लगाना

 312.  श्री  कृष्णमूर्ति  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  पास  चौथी  योजना में  केवल  सरकारी  क्षेत्र  में  विनियोजित पूजी

 में  से  4,000  करोड़  रुपये  की  कटौती  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 केवल  सरकारी  क्षेत्र  में  ही  कटौती  करने  की  आवश्यकता  क्या  है  ?

 योजना  पेट्रोलियम  se  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  अशोक  :

 और  :  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  विनियोजन  में  4,000  करोड़  रुपये की

 कटौती  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  की  रूप  रेखा  प्रकाशित

 होने  के  बाद  आधिक  स्थिति  में  जो  परिवर्तन  हुए  हैं  उनके  dee  में  इसका  पर्यवेक्षण  किया

 जा  रहा  है  ।  योजना  में  किस  सीमा  तक  संशोधन  करना  आवश्यक  इसकी  जानकारी  पर्यवेक्षण

 समास  होने  पर  प्राप्त  हो  सकेगी  ।

 योजना  भ्रायोग  का

 313.  थ्रो  बी०  कृष्णमूर्ति :  श्री  यश पाल सिंह  :
 ~

 श्री  रा  स्वरूप  विद्यालयों  :  श्री  हि०  लक्का :

 at  योगेन्द्र शर्मा  :  थी  प्र०  Fo  घोष  :

 Ho  To  कृष्ण :  at  दी०  Wo  शर्मा
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 सहता

 श्री  एस०  कार  बसानी  श्री  हेम  राज

 शी  अटलबिहारी  बाजपेयी  श्री  पी०  ato  श्रदिचन  :

 श्री  श्रीगोपाल  साव  :  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 श्री  मीठा लाल  : gt  लाल
 :

 श्री  शारदा नकद  थी  सुनकर  :

 श्री  बी०  एस०  शर्मा  श्री  बलराज  मधोक  :

 श्री  श्री  alert  लाल  बैरवा  ait  सिद्धपुर  प्रसाद  :

 sit  stat  फरनेंडीज :  थ्री  शशि  रंजन :

 शी  ण  एच०  पटल  :  sit  डी०  एन०  देव

 श्री  भंवरलाल  गुप्त  :  श्री  काशी  नाथ  पांडे  :

 श्री  प्रकाशवीर  शास्त्री  :  शी  रा०  बरुआ  :

 श्री  मारतसिह  :  थी  सो०  सो०  देसाई  :

 श्री  रणजीत सिह  :  थनी  डी०  एन०  पाटो दिया

 श्रीमती  तारकेडवरो  सिन्हा  :  श्री  वाई०  ए०  प्रसाद  :

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :  श्री  दे०  शि०  पाटिल  :

 थ्री  स्केल  :  श्री  एस०  क०  तापड़िया

 थी  स०  च०  सामन्त  :
 थी  मुहम्मद इमाम  :

 श्री  ए०  के०  किस्क ू:  ait  गार्डिलिंगन  ats  :

 श्री  एस०  एन  सती :  श्री  महादेव  प्रसाद :
 att  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :

 कया  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रशासनिक  सुघार  आयोग  ने  योजना  आयोग  का  पुनर्गठन  करने  की  सिफारिश

 की

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  और

 सिफारिशों  किस  हद  तक  क्रियान्वित  की  गई  हैं  ?

 पेट्रोलियम ate  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  प्रयोग
 :

 और  (a)  :
 हाँ  ।  प्रशसनिक  gar  आयोग  के  प्रतिवेदन  में  समाविष्ट  सिफारिशों

 का  संक्षेप  सभा पटल  पर  प्रस्तुत  हैं  ।  में
 रखा  देखिये  संख्या  एल०

 टो०

 379/67]

 ae  विषय  अभी  विचाराधीन  है  |

 झन्तररष्ट्रीय  मुंद्रा  सुधार

 314.  oft  सिद्धेश्वर  प्रसाद
 :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  अमरीका  तथा  यूरोपीय  aha  मण्डी  के  सदस्य  देशों  द्वार

 qr  गये  अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा  सुघार  की  भोर  दिलाया  गया  है  ;
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 )

 यदि  उनके  अपने  अपने  सुभाव  क्या  हैं  ;  और

 उनसे  भारत  के  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  वायदों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :  हाँ  ।  अमरीका  ने

 एक  आकस्मिक  योजना  को  बनाने  का  सुभाव  दिया है  जिसके  अनुसार  fare में  प्रचलित

 मुख्य  मुद्राओं  का  अतिरिक्त  कोष  जाये  और  उसका  प्रबन्ध  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  जैसी

 किसी  अन्तर्राष्ट्रीय संस्था  द्वारा  जाये  । यूरोपीय सभा  मंडी  के  सदस्यों  ने  हाल  में  यह

 घोषणा की  है  कि  यदि  उन्हें  अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा  कोष  से  अधिक  मुद्रा  निकालने  का  अधिकार दे

 दिया  जाये  तो  अन्तर्राष्ट्रीय स्तर  पर  ब्यास  मुद्रा भाव  )  की  समस्या  हल  हो  जायेंगी  ।

 भारत  अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा  सुधार  की  ऐसी  योजना  में  भाग  लेगा  जो  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर

 पर  स्वीकार होगा  ।  उपरोक्त  योजना  में  भाग  लेने  वाले  देशों  के  अधिकार  और  aaa  को

 अमी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  क्योंकि  तत्सम्बन्धी  अनेक  सुझावों पर  अभी  अन्तर्राष्ट्रीय

 मुद्रा कोष  या  अन्य  गोष्ठियों में  बिचार  किया  जा  रहा  अभी  यह  नहीं  बताया  जा

 सकता  कि  भारत  के  अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा  वायदों  पर  इस  योजना  का  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 Asian  Development  Bank

 315  Shri  Sidheshwar  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Asian  Development  Bank  has  started  functioning  ;

 (b)  if  so,  the  work  done  by  the  Bank  so  far  ;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  for  the  delay  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Fimance  (Shri  Morarji  Desai)  :  (a)  to

 (c)  :  The  inaugural  meeting  of  the  Board  of  Governors  of  the  Asian  Development  Bank  was
 held  in  Tokyo  on  November  24-26,  1966  and  the  Bank  was  formally  opened  for  operation
 on  December  19,  1966  at  Manila,  Philippines.  The  Bank.  is  thus  in  its  early  stages  and  as

 such  itis  mainly  engaged  in  thefinalisation  of  the  organisational  set  up  of  the  Bank,
 recruitment  of  professional  staff,  preparation  of  the  rules  of  procedures,  consideration  of
 certain  policy  issues  etc.

 Opium  Caltivation

 316.  Shri  Ram  Sewak  Yadav  :  Shri  Molahu  Prasad  :
 Shri  Maharaj  Siagh  Bharti  :  Shri  Mddlu  Limtaye  :
 Shri  George  Fernandes  :  Shri  Rabi  Ray  :

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  area  under  opium  cultivation  in  the  country,  State-wise ;

 (b)  whether  the  cultivation  of  opium  is  on  the  increase  in  the  country;  and

 (c)  the  production  of  opium  during  this  year  so  far  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)  (a)  The

 total  area  under  poppy  cultivation  in  the  country,  State-wise  during  1966-67  season  is  as
 foll  ws:—

 Nam  of  State  Area  under  poppy  cultivation
 (hectares)

 Uttar  Pradesh.  3,499
 6,506 Madhya  Pradesh.

 Rajasthan.  4,208
 दाउ
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 (0)  Cultivation  of  opium  poppy  has  been  on  the  decrease  from  1962-63  except  for
 1966-67  when  a  slight  increase  had  to  be  authorized  to  meet  export  commitments  of  raw

 opium.  The  comparative  figures  for  six  years  ending  1966-67  are  as  follows:—

 Year  Area  under  poppy  cultivation  in  hectares.

 1961-62.  44,588
 1962-63  25,787
 1963-64  21,066
 1964-65  18,894
 1965-66  12,064

 19  M&A

 1966-67  14,213

 (c)  Production  of  opium  this  year  is  estimated  at  4,  70,000  kgms.  at  70°C.

 चोरी  छिपे  लाये  गये  सोने  का  पकड़ा  जाना

 317.  श्री  जाज  फरनेन्डोज  :  श्री  जे०  एच०  पटेल

 शी  एस०  एम०  जोशी  :  श्री  स०  Ato  बनी  :

 शी  मधु  लिमये  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fiz

 सीमा-शुल्क  अधिकारियों  तथा  aa  सरकारी  एजेन्सियो ंने  गत  पांच  वर्षों  में

 कितना  निषिद्ध  सोना  पकड़ा हैਂ  ;

 (=)  उसका  भारतीय  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  मुल्य  कितना  है  ;

 इस  सोने  का  निपटान  कैसे  किया  गया  है  ;  और

 कया  कुछ
 सरकारी  अधिकारियों  द्वारा  पकड़े  गये  सोने  का

 गोलमाल
 करने  के

 मामले हुए  हैं  ?

 उप  प्रधान-मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरार  जी

 सीमा  शुल्क  तथा  sett  उत्पादन  शुल्क  अधिकारियों  द्वारा  1962,  1963,

 1964,  1965, के  वर्षों  में  तथा  ay  1966 के  पूर्वार्ध में  पकड़े  गये  अवैध  सोने  की  कुल  राशि

 9929  किलोग्राम  हैं  ।  वह  1966  के  उत्तरार्ध  के  बारे  में  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और

 सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जायगी  ।

 ऊपर  में  उल्लिखित  सोने  को  अन्तर्राष्ट्रीय  दर
 पर  मुल्य  लगभग  532

 लाख  रुपये  होता  है  ।  इस  सोने  का  बाजार  भाव  से  मूल्य  लगभग  1169  लाख  रुपये

 होता है  ।

 Sy  oper क  बाध  स  थ |] जसी  ने  को  सरकारी  टकसाल  में
 जमा

 कर  दिया  जाता  है

 पकड़े  गये  सोने  के  अपहरण  का  कोई  मामला  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं

 भाया है
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 बेघर  लोगों  के  लिये  मकान

 318.  श्री  जाज  फरनेन्डोज ़:  श्री  एस०  एम०  जोशी

 श्री  Ho  एच०  पटेल  :
 श्री  ag  लिमय े:

 att  यशपाल fag  :  श्री  स०  च०  सामन्त

 श्री  सिद्धपुर  प्रसाद  :

 क्या  श्रीवास  तथा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ऐसे  लोगों  को  बसाने  के  लिये  जो  बेघर
 हैं  अथवा  गन्दी  टूटी-फूटी

 घटिया  दर्ज  के  मकानों  में  रहते  हैं  कितने  मकानों  की  आवश्यकता  है  ;

 आवास  बोर्डों  और  गैर  सरकारी  तथा  सरकारी  क्षेत्रों  के  नियोजकों  द्वारा  अपनें

 कर्मचारियों  के  लिये  प्रति  ag  कितने  मकान  बनाये  जा  रहे  तथा  मकान  मालिकों  द्वार  कितने

 मकान  बनाये  जा  रहे  हैं  ;  और

 क्या  मकान  बनाने  के  लिये  साधन  जुटाने  के  हेतु  एक  लाटरी  प्रणाली  आरम्भ

 करने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  सरकार  विचर  कर  रही  है  ?

 श्रीवास  तथा  पूर्ति  मंत्रालय में  उपमंत्री  इकबाल

 1966  शहरी  क्षेत्र  में  114  लाख  मकानों  की  कमी  अनुमानित की

 गयी  थी
 ।  ग्रामीण  क्षेत्रों

 के  लिए  यह  संख्या  इसकी  तुलना  में  600  लाख  है
 ।

 इस  मंत्रालय  की  सामाजिक  आवास  योजनाओं  के  अंतगेंत  विभिन्न  एजेंसियों  के

 द्वारा  औसतन  लगभग  40,000  मकान  प्रति  वर्ष  बनाये  गये  हैं  ।  अन्य  सार्वजनिक  प्राधिकरणों

 केन्द्रीय  मंत्रालयों  |  उपक्रमों  तथा  स्थानीय  निकायों  के  द्वारा  तथा

 गैर  सरकारी  मालिकों  ।  भु-स्वामियों  के  द्वारा  अपने  कमंचारियों  के  लिए  बनाये  गये  मकानों

 की  संख्या  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 aq  1967  के  लिये  sada  कार्यक्रम

 319.  श्री  सो०  सी०  देसाई  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं  :

 \  )  क्या  प्रधान  मंत्री  ने  सभी  केन्द्रीय  मंत्रालयों  को  1967  में  किये wea  वाले

 कार्यों  का  एक  कार्यक्रम  तैयार  करने  का  निर्देश  दिया है

 प्रत्येक  विभाग  के  लिये  प्रवर्तन  कार्यक्रम  तथाकथित

 निष्पत्ति  बजट  की  वास्तविक  उपयोगिता  क्या  है  ;  और

 इस  प्रकार  के  कार्यक्रमों  को  तेयार  करने  का  उद  द्य  क्या  है  और  ह  नये  प्रयोग
 से  ब्यान  स्थिति  में  किस  प्रकार  सुधार  होगा  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  तथा  समाज  किनारा  मंत्रो  अशोक  मेहता  )  :

 और  :  मंत्रालयों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  आगामी  बारह  महीनों  के  लिए

 निष्पत्ति  बजट  तैयार  करें  ।
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 तात्पय यह  है  कि  केवल  वित्तोय (7)  निष्पत्ति  बजट  बनाने  बजटिंग  )  से  veo  च  द |  ज

 उपयोगिता  पर  बल  न  दे  लक्ष्यों  इत्यादि  और  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  के  आधार

 पर  वास्तविक  निष्पत्ति  पर  बल  दिया जाय  ।

 सरकारों  क्वार्टरों  पर  श्रतनधिकृत  कब्जा

 320.  श्री  ato  सी०  देसाई  :
 श्री  रतनजोत सिंह  :

 श्री  शारदा नन्द  :  श्री  भारत  सिह  :

 mit  ज०  घ०  सिह  :

 बया  श्रीवास  तथा  पूति  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हैं

 ऐसे  लोगों से  कितना  किराया  वसूल  किया  जा  रहा  है  ;  और

 (7)  आवासन स्थान  की  कर्मी  को  ध्यान  में  रखते  gu  ऐसे  मकान  खाली  कराने  के

 लिये  सरकर  क्या  कार्यवाही  करने का  विचार  कर  रही  है  ?

 श्रावास  तथा  पूर्ति  मंत्रालय  में  उपमंत्री  इकबाल  :

 बंगले के  टाइप  के  36  वास ।

 किराया बाजार  दर  पर  लिया  जा  रहो है  ।

 कुछ  मामलों  में  पब्लिक  प्रेमिसेज़॒(एविककडन  आफ  अनआधराइन्ड  अ।क्यूपन्ट्स )

 एक्ट  1958,  के  अंतर्गत  खाली  कराने  की  कार्यवाई  चल  रही  है  तथा  अन्य  में  शुरू  की  जाने

 वाली  है  ।

 पटोल att  मिट्टी  के  तेल  पर  उत्पावन You

 321. श्री  सेब वोरा  :.  बया  विश  मंत्री  यह  बताने  a  कृपा  करेंगे कि  :

 अवमूल्यन से  पहले
 और

 अवमूल्यन  के  बाद  पेट्रोल
 ।

 मिट्टी  के
 शोषित  डीजल  लाइट  डीजल  तेल  और  मिट्टी  के  तेल  पर  प्रति  किलोमीटर  कितने  रुपये

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  लिया  जाता  रहा  है  ;

 इनमें से  प्रत्येक  उत्पाद  पर  प्रति  किलो  लीटर  कितने  रुपये  अतिरिक्त  उत्पादन

 शुल्क  लिया  जोता  ate

 इन  समी  उत्पादों की  कुल  बिक्री  की  तुलना  मे  aa  से  ate  gens  को  बिक्री

 का  अनुपात क्या  है  ?

 उपादान  मंत्रो  तथा  वित्त  मंत्रो  (  श्री  मोरारजी  देसाई )  (¥)  से
 :

 सूचना  संग्लन  विवरण-पत्र  में  दी  गयी  है  ।  [  पुस्तकालय  में  रखा  देखिये  संख्या

 एस०  ढो  380/67]
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 चूकि  लाइट  डीजल  तेल  और  फर्नेस  तेल  दोनों  प्रकार  के  तेलों पर  मेट्रिक-टले  के  हिसाव  से  उत्पादन

 शुल्क  लगता  इसलिये  शिव  राणा-पत्र  में  दी  गई  सूचना  मेट्रिक  टन  के  हिसाब से  ही  दी  गई  है  '

 बाढ़ के  कारण  सूची को  हानि

 322.  घो  gage  गनी  वार  :  क्या  सिवाय  श्री  पीड़ित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  कहा  है  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में  आँकड़े

 इकट्ठ  करें  कि  बाँध  न  बनाये  जाने  के  कारण  बाढ़ों  से  प्रत्येक  ad  कितनी  उपजाऊ  तथा  खेती

 की  भूमि  नष्ट  हो  जाती है  ;

 यदि  हाँ  तो  इसके  परिणाम-स्वरूप  बाढ़  से  प्रत्येक राज्य  में  प्रति ad  कुल

 कितनी  उपजाऊ  भूमि  नष्ट  हुई  है  ;  और

 (7)  अगले तीन  वर्षों  में  नदियों  पर  बांध  बनाने  के  लिए  प्रत्येक राज्य  को  कितनी

 वित्तीय  सहायता  दी  जा  रही  है  ?

 सिचाई  प्रौढ़  बिद्युत  मंत्रो  Fo  ल०  :  राज्य  सरकारों  से

 प्रार्थना  की  गई  है  कि  वे  प्रतिबंध  बाढ़ों  से  हुई  क्षतियों से  सम्बन्ध  जानकारी  भेजें  जिसमें  बाढ़

 प्रभावित  कुल  क्षेत्र  और  फसली  क्षेत्र  शामिल  हो  ।

 प्रतिवर्ष  बाढ़  औसतन  लगभग  150  लाख  क्षेत्र  को  प्रभावित करती  है  जिसमें

 लगभग  50  एकड़  फसली  क्षेत्र  होता है  ।

 राज्य  सरकारों  को  तटबंधों  के  निर्माण  समेत  बाढ़  नियन्त्रण  स्कीमों के  लिये

 ऋणों  के  रूप  में  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  ti  ase  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता का

 निराले  प्रतिवर्ष  wd  योजना  व्यय  के  एक  भाग के  रूप  में  किया  जाता  है  और  चालू बर्थ  के

 अन्तरिम बजट  में  9  करोड़  रुपये का  प्रबंध  है  ।

 इवबविको  जल  विद्या  परियोजना

 323,  थो  ato  श्रौकान्तन  नायर  :  श्री  वासुदेवन  शायर  :

 श्री  पी०  विश्वम्भर :  wt  सो०  जलावतन  :

 श्री  के०  एम ०  श्रब्माहम  :  थी  मंगलाधुमडय  :

 श्री  पी०  पी०  एथोस  :

 कया  सिचाई कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  कनाडा  सरकार  ने  इद््दिककी  जल  विद्युत  परियोजना के  लिये  दो  पुरे  सेट

 देने  के  साथ-साथ  जनरेटर  के  तीसरे  सेट के  लिये  कल  कच्चा  माल  तथा  तकनीकी

 कारी  देने  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  के  नये  प्रस्ताव  मान  लिये  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  कारण  है  ;  और

 ay  1970  तक  इदि दिक् की  परियोजना  प्रथम  माग  को  चालू  करने  के  बारे  में
 घतेंमान  स्थिति  कया  है  ?
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 सिचाई  site  विद्युत  मंत्री  कु०  ल०  :  ae  :  प्रस्ताव  पर  कनाडा
 पै  || अधिकारियों की  स्वीकृति  के  पुष्टीकरण  की  प्रतीक्षा की  जा  रही

 वर्तमान  स्थिति को  देखते  130  मेगावाट  का  प्रथम  युनिट  1970-71  में (7)

 चालू  हो  जाने  के  लिए  तैयार  ही  जाएगा
 ।

 घ्नावास  योजनाओं  में  लेखा  बाह य  घन  का  लगाया  जाना

 324.  श्री  सेमिनार  :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  |

 क्या  सरकार ने
 साधन

 बताये  लेखा  बाह्म  धन
 को

 बड़े  नगरों  में  आवास

 योजनाओं  में  लगाने  की  अनुमति  देने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :  हां  ।

 ऐसी  रियायत
 आवश्यक  नहीं  aa  गया  क्योंकि हाल  ही  में  स्वेच्छा

 से  आय  प्रकट  करने  एक  के  बाद  दो  योजनायें चालू  की  गई  थीं  और  लोगों  को  अपने

 लेखा-बाह्य
 धन

 को  वापस  परिचलन  में  लाने  का  पर्याप्त  अवसर
 मिल

 चुका
 है  |

 Leprosy  Eradication  Centres

 325,  Shri  Onkar  Lal  Berwa  Will  the  Minister  of  Health  and
 Family  Planning  be

 pleased  to  state  :

 {a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Government  are  considering  a  proposal  to  establish

 more  leprosy  eradication  centres  during  the  current  year;

 (b)  ifso,  the  places  where  these  Centres  will  be  established  and  when;  and

 (c)  the  assistance  likely  to  be  received  from  the  World  Health  Organisation  or

 from  any  other  country  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  for  Health  and  Family  Planning  (Sbri  B.  S.  Murthy)  :

 Under  the  National  Leprosy  Control  Programme,  Leprosy  Control (a)  and  (0)  द

 Units  and  not  Leprosy  eradication  centres  are  being  established.

 The  number  of  such  centres  and  the  places  where  they  are  proposed  to  be  established

 during  the  current  financial  year  1967-68  are  given  below

 No.  of  Leprosy  Control  Units 51.  No.  Name  of  the  State/Union  Territory
 proposed  to  be  established  during
 1967-68.

 Madras

 Mysore

 3  Wlissd Orices

 4,  Uttar  Pradesh

 (c)  The  follo  w  hg  asssistance  is  expected  from  the  World  Health  Organisation  and

 the  UNICEF

 World  Health  Organisation  2
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 Short  term  Consultants

 Touring  fellowships  for  State  Leprosy  and

 the other  Medica!  Officers  working  in

 Leprosy  Control!  Programme,

 UNICEF  :

 Vehicles  8
 Motor  Scooters  36

 Microscopes  .  8
 51 Transistorised  Microphones

 Stipends  to  trainees  99,  000/  (Approx)
 Drugs  (DDS  Tablets)  45  Million  of  100  mg.

 क
 187.60

 Million  of  25  mg.
 Electric  Duplicator  1

 Calculating  Machine  1

 Developments  of  Plots

 326.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Will  the  Minister  of  Works,  Housing  and  Supply  be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Delhi  Development  Authority  is  developing  a  large
 number  of  plots  in  the  Delhi  Metropolitan  area;

 (b)  the  time  by  which  the  plots  are  likely  to  be  ready;

 (c)  the  number  thereof,  colony-wise;

 (d)  the  procedure  by  which  these  plots  would  be  sold  to  the  public;

 (e)  whether  Government  have  received  complaints  regarding  the  flaws  in  the

 present  procedure  of  the  sale  of  plots;  and

 (f)  ifso,  the  steps  taken  to  obviate  them  ?

 The  Deputy  Minister  of  Works  Housing  and  Supply  (  Sbri  Iqbal  Singh)  :

 (a)and  (b)  Yes.  9690  residential  and  1748  Industrial  plots  have  been  developed
 upto  March  1967.  Another  4500  plots  are  likely  to  be  developed  by  March,  1968.

 {c)  A  statement  is  attached,  (Placed  in  Library,  See  No.  LT.  381/67)

 (d)  to  (f):  Plots  arc  allotted  at  pre-determined  rates  to  persons  whose  land  has
 been  acquired  by  Government  and  to  those  who  fall  in  the  Low  Income  Group,  i.  e.  whose
 income is  less  than  Rs,  6000  per  year,  In  the  latter  case,  allotment  is  made  by  draw  of
 lots,  Plots  measuring  200  square  yards  and  above  are  sold  by  public  auction.  There  has
 been  some  criticisin  abcut  sale  of  plots  by  auction  and  this  matter  is  receiving  the  attention
 of  the  Government,

 तित्ली  के  निकट  यमुना  नदो  के  तल  से  पानी  निकालना

 327.  श्री  चीरना  राय  :  att  भारत सिए  :

 श्री  शारदा  नन्द  थ्री  रणजीत  सिंह  :

 1:  नीवी  | क्या  स्वास्थ  cma  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ल  के  पास  यमुना  नदी  के  तल  से  पानी  निकालने की  योजना  को  अन्तिम
 रूप  दे  दिया  गया  2;  जौर
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 यदि  मे  उसका  eater  कया  है  थ

 स्वास्थ्य  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  ब०  qo  :

 हां  ।

 दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  भूमिगत  जल  के  भंडार  का  पता  लगाने  हेतु  मैसेज  मीटर हस

 एण्ड  तारा पोख ला  को  खोज  के  काम  पर  लगाया  था  |  उसने  बताया  है  कि  80  से  88  लाख  रुपये
 की  लागत  से  लगाये  गये  पावं-प्रो  (  लेटर  )  सहित  7-8  कुओं  के  जरिये  लगभग  20  एम०

 जी०  डी०  पानी  प्राप्त  किया  जा  सकता  है  ।

 इस  फर्म  ने  शुरू  में  केवल  पावं-प्रो  सहित  दो  कुएं  लगाने  की  सिफारिश  की  है  जिनकी

 अनुमानित  लागत  20  या  22  लाख  रुपये  होगी  ।  ये  कुएं  चार  मीटर  की  परिधि  वाले  होंगे  और

 उन्हें  नदी  के  तल  से  70  फूट  की  गहराई  तक  डाला  जो  लगभग  2.5  एम०  जी०  डी०

 पानी  निकाल  सकेंगे  ।  इन  कुओं  के  नीचे  चारों  ओर  से  10  तक  जल  एकत्र  करने  वाले

 युक्त  पाइप  बिछाने  होंगे  ।

 Punjab  State  Electricity  Board  Employees

 328,  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Shri  J.  R.  Pavel:
 Shri  Mohan  Singh  १  Shri  Ram  Singh  Ayarwal  ;

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  18,000  emyloyees  of  the  Punjab  State  Electricity  Board

 took  mass  leave  in  the  last  week  of  April,  1967;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;

 (c)  the  names  of  States  where  electric  supply  was  interrupted  as  a  result  thereof;

 (d)  whether  the  Central  Government  intervened  in  the  matter;  and;

 (e)  if  so,  the  outcome  thereof  ?

 The  Minister  of  Irrigation  and  Power  (Dr.  K.L.  Rao):  (a)  A  majority  of  the

 non-gazetted  employees  of  the  Punjab  State  Electricity  Board  applied  for  Casual  Leave

 from  26th  to  30th  April,  1967,  and  did  not  attend  to  their  duties  for  the  period  from

 the  26th  to  29th  April,  1967  when  they  called  off  the  agitation.

 (b)  In  order  to  press  the  demand  for  revision  of  pay  scales  of  the  employees  of

 the  composite  Punjab  State  Electricity  Board  before  it  was  dissovied.

 (0)  The  States  of  Jammu  &  Kashmir,  Haryana,  Puniab  and  Rajasthan  as  well  as

 the  Union  Territories  of  Chandigarh,  Delhi  and  Himachal  Pradesh.

 (d)  and  (e)  :  For  providing  stand  by  personnel,  certain  arrangements  were  being

 worked  out,  but  it  was  not  necessary  to  give  effect  tothe  proposal  as  the  agitation  was

 called  off  on  the  night  of  the  29th  April.

 उत्पादन-झुल्य्  संग्रह-स्थान  )

 329.  att  सुधार
 :

 थ्री  चिन्तामणि  पारिणग्रही  :

 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  राजस्व  में  हुई  वृद्धि  तथा  काम  की  बढ़ोतरी  को  देखते

 हुए  कुछ  नये  उत्पादन-शुल्क  सं  तरह-स्थान  )
 स्थापित  किये  और
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 यदि  कौन-कौन  से  स्थान  पर  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  स्त्री  मोरारजी  :  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क
 के  नये  समाहर्ता-कार्यालय  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  में  भूमि  के  मुल्य

 330.  श्री  लीलाधर  कट की  :  कया  श्रीवास  तथा  git  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भूमि  के  मुल्य  कम  करने  तथा  निर्माता-कार्य  को  बढ़ावा  देने के  लिये  सरकार

 का  विचार  दिल्ली  की  आवास  नीति  का  पुनर्विलोकन  करने  का  और

 क्या  सरकारी  कर्मचारियों  के  बारे  में  नीति  में  कोई  विशेष  परिवर्तन  किये  जाने  की

 सम्भावना  है  ?

 श्रीवास  तथा  पूरी  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  इकबाल  fag)  :  (%)  दिल्ली

 में  भूमि के  बड़े  पैमान पर  asta,  विकास तथा  निपटान  की  योजना को  उदार  बनाने के  लिए

 कुछ  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  ।  दिल्‍ली  की  आवास  समस्या  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 कि  सरकारी  तथा  गैर  सरकारी  क्षेत्रों  में  मकानों के  निर्माण  की  गति  को  तीब्र  किया  निरंतर

 विचार  किया  जाता  रहता  है  ।

 जी  नहीं  ।
 सरकारी  उपक्रम

 331.  श्री  लीलाधर  कट की  :
 श्री  सुधार

 श्री  fro  to  भास्कर :  श्री  श्रीगोपाल  arg

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  उपायों  के  कार्य-संचालन  में  सुधार  करने  के  उद्दीन  से  औद्योगिक

 संस्थाओं  में  लागू  घन  सम्बन्धी  सरकारी-नियमों  में  परिवर्तन  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया है  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  (sit  मोरारजी  :  और  :  सम्बद्ध

 अन्त नियमावली  अथवा  अधिनियमों  के  अंतगर्त  प्राप्त  तकनीकी  और  वित्तीय

 अधिकारो ंके  अनुसार  औद्योगिक  प्रतिष्ठानों  के  अपने  नियम  और  अपनी  कार्य-विधियां हैं  ।  ऐसे

 नियम  बनाते  समय  इन  प्रतिष्ठानों  सिर्फ  सरकारी  नियमो ंके  पालन का  ही  अपनी

 घारिजज्यिक  आवश्यकताओं  को  भी  ध्यान  में  रखना  पड़ता  है  ।  कुछ  समय  पहले  सरकार  ने  इन्हें

 हर  मामले  में  निर्धारित  सीमा  के  अंतगर्त  पु  जीगत  खर्चे  टेण्डर  मंगाते  और  उन्हें  मंजूर

 विभिन्न  पदों  को  बनाने  और  भरने  आदि  के  सम्बन्ध  में  कुछ  बढ़े  हुए  अधिकार  दिये
 थे  ।

 यह  इन्तजाम  फिलहाल  काफी  समय  गया  है  ।  इसलिए  अधिक  परिवर्तन  करने  के  किसी  विशेष

 प्रस्ताव पर  विचार नहीं  किया  जा  रहा है  जरूरत  हुई  तो  स्थिति  पर  फिर  से  विचार  किया
 जायगा |
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 avg  विनिमय  व्यवस्था  के  अन्तर्गत  जापान

 को  mate  का  निर्यात

 332  श्री  श्र०  Fo  गोपालन

 श्री  पी०  राममुरत

 क्या  fad  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  जापान  के  साथ  वस्तु
 विनिमय  करार  करने  के  प्रस्ताव पर  अनुरोध

 कर  रही है  जिसके  अंतगर्त  भारत  जापान को  अयस्क  का  निर्यात  करेगा  और  उसके  बदले  में
 जापान  हमें  जहाज

 क्या  सरकार ने  जापान  के  इस्पात  मिलों  के  प्रतिनिधि  न  के  साथ  हाल  में

 चीत  की  है  ;

 यदि  तो
 बातचीत  में

 अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;

 क्या  सरकार  ने  ऐसी  वस्तु  विनिमय  व्यवस्था  पर  होने  वाले  अवमूल्यन के  प्रभाव

 विचार  किया  है  ;  और

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  रहा  है
 ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  और

 नहीं ।

 से  seq  ही  नहीं  उठते  ।

 केरल  में  कन्ना  तुर  के  लिये  संरक्षित  जल  संभरण  योजना

 333  श्री  घ् ०  क०  गोपालन

 श्री  पो०  रामर्माति

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि

 क्या  +न्नातूर  तेलवच्चैरि  और  माहे  के  लिये  संरक्षित  जल  सम् भरण  योजना  के  बारे

 में  सरकार  को  जिला  विकास  संस्था  से  कोई  अभ्यावेदन  मिला

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उस  पर  विचार  कर  लिया  और

 यदि  हों  तो  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 avery  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  ब०  सु०  sit  att

 जिला  विकास  कन्नानुर  ने  अगस्त  1966  में  भूतपूर्व  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन

 मंत्री  को  एक  ज्ञापन  दिया  जिसमें  कन्ना तूर  seat  चेरी  और  माहे  के  लिए  एक  मिली  जुली

 जल  योजना  की  शीघ्र  मंजूरी  के  लिए  प्रार्थना  की  गई  थी  ।

 और  83.12  लाख  रुपये  की  अनुमानित  लागत  के  इस  योजना  के  पहले  भाग

 राष्ट्रीय  जल  पूर्ति  एवं  सफाई  काय-क्रम  के  अन्तर्गत  कार्यान्वित  करने  के  लिए  30
 च थ  गद |  क  |  के  a 1966  को

 मंजूरी

 दे  दी  गई  थी  ।  योजना  के  दूसरे  थ  |  इंजीनियरी  ब्यौरे  के  अभी

 काल  सरकार  से  आने क  प्रती  क्षा प्रतीक्षा  की  जा  रही
 है wy  XQ!  @  |
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 ग्रट्टापड़ी  afar  जातीय  क्षेत्र  के  ख़ादिम  जातीय

 लोगों  के  लिये  शिक्षा  की  व्यवस्था

 335.  श्री  न्०  कल  गोपालन  :  थ्रो  fo  के ०  नया नर  :

 श्री  पी०  राजनीति  :  श्री  उसा नाथ  :

 क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  के  अट्टा पड़ी  आदिम  जातीय  क्षेत्र  में  आदिम  जातीय  लोगों  की  शिक्षा  क॑  लिये

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  और

 क्या  आदिम  जातीय  लोगों  के  लिये  अगली  में  एक  हाई  स्कूल  बनाने  का  सरकार

 का  विचार है  ?

 समाज  किनारा  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  फूल रेणु  :  और

 जानकारी  केरल  सरकार  से  मंगाई  गई  है  और  जितना  जल्दी  सम्भव  हो  सकेगा उसे

 सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 सचिवों  तथा  संसद  सदस्यों  के  लिये  श्रीवास

 336.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  श्री  मुहम्मद  इसमाइल
 .

 थ्रो  ato  Fo  सौदा

 क्या  श्रीवास  तथा  gta  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभागीय  सचिव  अपने  निवास  स्थान के  लिये कुल  कितना  आवृत  )  क्षेत्र

 पाने  का  हकदार

 वे  बगीचों  के  लिये  कितना  क्षेत्र  पाने  के  हकदार  और

 संसद  सदस्य  कितना  आवृत्त  क्षेत्र  पाने  का  हकदार  है  ?

 आवास  तथा  ote  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  इंकबाल fag)  :  भारत

 सरकार  के  सचिव  टाइप  VIII  के  वास  के  पात्र  हैं  ।  इस  टाइप  में  पुराने  मकानों का  कुर्सी  क्षेत्र

 फलਂ  242.0  वग  मीटर  से  लेकर  479.5  वर्ग  मीटर  के  बीच  रहता है  |

 बगीचों  के  लिए  कोई  पैमाना  निर्धारित  नहीं  किया  गया  किन्तु  टाइप  VIII  के

 पुराने  मकानों  में  अधिकतर  बड़े  अहाते  हैं  ।

 संसद  सदस्यों  की  रिहायश  के  लिए  कोई  पैमाना  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।

 संसद  सदस्यों के  पुल  में  मकानों  तथा  फ्लैटों  का  कुर्सी  क्षेत्रफल  74.79  वर्ग  मीटर से  लेकर

 407.0  वर्ग  मीटर  तक  के  बीच  रहता
 है  ।

 इंडिया  ध्राटोमोबाइव्स  लिमिटेड  कलकत्ता

 337.  श्री  ज्योतिर्मय  व्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :1

 क्या  यह  सच  कि  कलकत्ता  में  मोटर  व्यापारियों  की  एक  फर्म  इंडिया

 मोबाइल  जो  हिन्दुस्तान  मोटर्स  लिमिटेड से  सम्बन्धित  कुछ  पहले

 बन्द  कर  दी  गई  at;
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 इसके  बन्द  होने  के  समय  इस  कम्पनी  से  कितना  आय-कर  लिया  जाना  था  :

 क्या  बकाया  राशि  उस  समय  रूप  से  नहीं  चुकाई  गई

 उसे  वसूल  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  ज क कार्य वार्ह  की  और

 क्या यह  सच  है  कि  लगभग  उन्हीं  व्यक्तियो ंने  साथ  वाले  अहाते  में  इंडिया

 मोबाइल  (1960)  लिमिटेड  के  नाम  से  एक  फर्म  चालू  की  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :  हिन्दुस्तान  मोटसं

 लिमिटेड से  सम्बन्धित दो  संस्थाएँ  हैं  अर्थात्‌  अवसर  इंडिया  आटोमोबाइल  एक

 तथा  मैसेज  इंडिया  आटोमोबाइल  (1960  )  लिमिटेड  एक  लिमिटेड  कम्पनी  ।  दोनों

 संस्थाएं  अभी  भी  कारबार  कर  रही हैं  तथा  उनमें  से  कोई  भी  समात  अथवा  बन्द  नहीं  की

 mat है  ।

 से  :  ये  wee  ही  नहीं  उठते  ।

 विभाग  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  मेसर्स  इंडिया  आटोमोबाइल  का  कोई

 भी  भागीदार  मैसर्स  इंडिया  आटो  1960)  लिमिटेड  से  सम्बन्धित  नहीं  है  ।

 भारत  के  रिजवी  बक  का  मजूरी  तथा  सदस्यों  के

 बारे  में  संचालन  दल

 338  थी  राम  कृष्ण  गुप्त  :  श्री  रामचन्द्र  इलाका  :

 शी  योगेन्द्र शर्मा  :  श्री  धुलेदवर सीना  :
 थ्री के०  घ्रघानी : शी  एस०  कार  दामानी  :

 श्री  शारदा नन्द  :  ait  हीरजी भाई  :

 ait  राजीत  सिह  :
 att  भारत fag  :

 कया  faa  मंत्री  30  1967  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  150  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में

 यह  बताने की  करने कि  :

 क्या  इस  बीच  सरकार  ने  भारत के  feat  बंक  के  मजूरी  तथा  मुल्यों  से

 सम्बन्धित  स्टियरिंग  ग्रुप  के  प्रतिवेदन  पर  विचार  कर  लिया  और

 यदि  तो  इसका  परिणाम  निकला है  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :  और  यह

 मामला  अभी  विचाराधीन  है  ।

 केन्द्रीय  श्रीवास  ats

 339.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :  के०  प्रधानी  :

 भी  रामचन्द्र  इलाका  :  श्री  हीरो  भाई  :

 शमी  धुलेदववर मोना  :

 कया  श्रीवास  तथा  सम् भरण  मंत्री  6  1967  के  अतारांकित  set  संख्या

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे नि

 क्या  केन्द्रीय  आवास  ats  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर  इस  बीच  अन्तिम  निर्णय

 कर  लिया  गया  और
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 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 श्रीवास  तथा  gta  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  इकबाल  :  और

 faa  सम्बन्धी  कठिनाइयों को  ध्यान  में  रखते हुए  इस  प्रस्ताव  को  अभी
 स्थगित  कर  दिया  गया  है  ।

 Family  Planning  Programme

 340.  Shri  Ram  Gopal  Shalwale  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  be

 placed  to  state:

 (a)  the  number  of  persons,  men  and  women  separately,  who  have  availed  of
 sterilisation  or  loop  so  far  under  the  Family  Planning  Programme  ;

 (b)  the  number  of  Centres  opened  for  this  purpose,  the  number  of  Doctors  and
 Nurses  employed  on  this  job  and  the  expenditure  incurred  by  Government  cn  it  >

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  several  women  have  become  diseased  due  to  steriliza-
 tion  and  use  of  1000  and  many  of  them  have  died  ;

 (0)  if  so,  the  number  thereof  ;

 {e)  whether  it  is  also  a  fact  that  lawers,  professors,  doctors  businessmen
 and  the  educated  class  have  taken  active  interest  in  the  Family  Planning,  whereas  the
 labour  class  has  not  taken  interest  ;  and

 (f)  Iso,  whether  the  number  of  intellectuals  will  not  be  reduced  in  the  conntry  in
 the  course  of  time  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  5.

 Murthy) :  (a)  and  (0)  :  The  required  information  as  far  as  available,  is  given  in  the
 enclosed  statement.  [  Placed  in  Library,  See  No.  LT-382/67  1]

 A  few (0)  and  (d)  :  No,  Sterilization  and  the  loop  do  not  cause  any  disease.

 side-effects  like  bleeding  and  pain  have  been  reported  after  the  loop  insertion  a  small

 percentage  of  the  cases,  These  are  generally  transient  in  most  of  the  cases  and  can  be
 reduced  with  duc  care.  There  has  been  no  report  of  any  death  consequent  on  sterilization
 of  loop  insertion.

 (e)  While  lawers,  professors,  doctors,  businessmen  and  educated  classes  are  taking
 active  interest  in  Family  Planning,  the  labour  classes  are  also  adopting  Family  Planning
 methods,  Ina  number  of  Industries,  Plantations  etc.  Family  Planning  Programmes
 have  been  introduced  for  the  benifit  of  the  employees,  including  labour,  and  these  have

 been  duly  availed  of.

 (f)  No.  Social  change  generally  first  occures  in  skilled  groups;  then  the  semi-

 skilled  groups  and  lastly  in  unkilled  groups.  AS  opportunities  and  social  climate  improve,
 it  becomes  a  normal,  This  seems  to  be  generally  the  normal  process  of  transition.  The

 aim  is  to  accelerate  this  process  in  the  country,

 भाई  एन०  ए०  नई  दिल्‍ली

 342.  at  भोगेन्द्र  शका |

 कमला  मिश्र  मधुकर
 :

 क्या  श्रीवास  तथा  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  नई  दिल्‍ली में  argo  एन०  To  कालोनी  स्थित  अपना  बाजार  को  किन

 नियमों  तथा  शवों  के  साथ  जगह  दी
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 क्या  मंत्रालय  कुल  बिक्री
 का

 चार  प्रतिशत  कि  कराये  के  रूप  में  मांग  रहा  और

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उप  मन्त्री  श्रावास
 तथा  पूर्ति  मंत्रालय  में  मंत्री (  श्री  इकबाल  सिंह  :

 सुपर  बाजार  के  प्राधिकारियों  को  सरकार  ने  आई०  एन ०  ए०  कालोनी  में  224  दुकानों

 आवंटित  कर  दी  हैं  ।  उनसे  रियायती  किराया  लिया  जा  रहा  है  ।

 जी  नहीं  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 डा०  धर्म  तेजा  द्वारा  भूमि  को  खरोद

 343.  थी  भोगेन्द्र  भा  :

 शो  कमला  मिश्र  मधुकर  :

 कया  faa  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  डा०  धर्म  तेजा  के  सम्बन्धियों  द्वारा  खरीदी  गई  भूमि  के  सौदों  के  बारे  में  जांच

 पुरी  हो  चुका  और

 यदि  तो  उसका  व्यौरा  क्या  है  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  नहीं  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता
 |

 स्वर्गीय  प्रधान  मंत्रियों  तथा  अन्य  मंत्रियों  को  स्मृति  मों  खाली  रखे  गये  सरका री  बंगले

 344.  की  बाबूराव पटेल  :  कया  mara  तथा  पूर्ति  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 स्वर्गीय  प्रधान  मंत्रियों  तथा  अन्य  मंत्रियों  की  स्मृति  में  नई  दिल्‍ली  में  किन-किन

 स्थानों  में  तथा  कितने  बंगले  खाली  रखे  गये  भौर

 दिल्‍ली में  मकानों  की  भारी  कभी  बावजूद  इनको  कब  तक  खाली  रखा

 जायेगा  ?

 श्रावास  तथा  पूर्ति  मंत्रालय  में  उपसंत्रो  इकबाल  :  स्वर्गीय

 प्रधान  मंत्रियों  अथवा  अन्य  मंत्रियों  की  स्मृति में  नई  दिल्‍ली  में  सामान्य  पूल  में  से

 कोई  भी  बंगला  खाली  नहीं  रखा  गया  है  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 Shortage  of  Drinking  water  in  Delhi

 345.  Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :  Shri  S.  N.  Maiti:
 Shri  Samanta  :  Shri  Tribid  Kumar  Chaudhri

 Shri  A.  Kisku  :  Shri  Yashpal  Singh  :
 Shri  |  Bhushan  Lal  : Shri  Sidheshwar  Prasad  :

 Shri  N.  S.  Sharma  :  Shri.  al  Biharl  Vajpayee  :

 Shri  Sharda  Nand  :
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 Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  he  nleaeed  ध  ct ou  Pvast  हि  च  पी  ate;

 (a)  whether  it  isafact  that  there  is  shortage  of  drinking  water  supply  in  which
 Delhi  which  becomes  more  acute  during  the  summer  season;

 (0)  if  so,  whether  Government  have  formulated  certain  schemes  to  overcome  this
 shortage;  and

 (c)  when  these  schemes  will  be  implemented  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  B.S.  Murthy)

 (a)  There  used  to  be  acute  shortage  of  water  during  Summer  in  the  past.  However,
 the  position  has  now  considerably  improved.

 (b)  and  (c):  Yes,  Some  Schemes  have  been  formulated  and  some  are  under
 investigation  for  augmentation  of  Delhi's  water  supply  All  these  schemes  are  expected
 to  be  completed  during  the  next  three  Plan  periods,  subject  to  the  availability  of  funds.
 But  some  schemes  are  expected  to  be  completed  during  the  IV  Plan  period.

 Pending  Income  Tax  Cases

 346,  Dr.  Ram  Manohar  Lohia  :  Shri  Arjun  Singh  Bhadoria  :
 Shri  Madhu  Limaye  :  Shri  Rabi  Rai  5
 Shri  M.  Joshi  :

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  cases  of  dispute  regarding  the  assessment  of  income  or  the
 amount  of  tax  pending  with  the  Income  tax  Department  for  more  than  two  years  at  the
 end  of  1966-67;

 (b)  the  number  of  pending  cases  out  of  these  and  the  number  of  years  for  which
 they  were  pending;  and

 (c)  the  measures  envisaged  Government  for  proper,  and  timely  disposal  of  income
 tax  cases  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai )  :

 (a)  The  number  of  Income-tax  cases  in  which  appeals  are  pending  before  the

 Appellate  Assistant  Commissioners  for  more  than  two  years  as  on  31581.  March,  1967

 is  7912,

 (b)  The  break-up  of  such  cases  pending  for  more  than  2  years  is  as  below  :

 Pending  from  Numer  of  eS.

 1960-61  &  earlier  years.  189
 1961-62  72
 1962-63  531
 1963-64  1478
 1964-65  5542

 7912

 («)  A  target  date  namely  3lst  March,  1969  has  been  fixed  for  campletion  of
 arrear  and  current  assessments  in  company  cases  and  Higher  Iacome  cases.

 (1)  Company  cases  and  Higher  income  cases  have  been  segregated  and  separate
 circles  have  been  created  for  dealing  with  such  cases

 (iii)  Instructions  for  relaxation  of  the  scrutiny  small  incone  cases  already  exist.

 Recently  the  Board  has  again  impressed  upon  the  Commissioners  the  need
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 for  a  generous  and  liberal  approach  to  the  disposal  of  small  income  cases
 The  Commissioners  have  been  giventhe  discretion  to  accept  the  returns
 even  without  scrutiny,  in  whatever  type  of  cses  they  consider  necessary.

 (iv)  A  new  system  of  functional  distribution  of  work  is  being  intrcduced  in  the
 Income-tax  Department.  This  at  present  will  over  716  Income  tax  Officers.
 Under  this  scheme,  the  assessment  and  collection  functions  will  be  bifurcated
 and  this  will  enable  increased  disposal  by  the  Income  tax  Officers  engaged  on
 assesment  work.

 कलकत्ता  का  विकास

 347.  ot  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 श्री ह  ना०  मुकर्जी :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कलकत्ता का  विकास  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  की  50  करोड़  रुपये  की

 योजना  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  के  बारे  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  साथ  हाल  ही  में  बातचीत

 हुई  थी  ;  और

 यदि  तो  इससे  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 योजना  पैट्रोलियम  att  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  matte  :

 हां

 राज्य  सरकार  से  निवेदन  किया  गया  है  कि  वह  कलकत्ता  महानगर  विकास

 योजनाओं  को  अन्तिम रूप  देने  में  शीघ्रता  करे  ।  ये  योजनायें  राज्य  की  चौथी  पंचवर्षीय  के

 अभिन्न  अंग  हैं  ॥

 शाति  सेना  के  स्वयंसेवक

 348.  थी  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 at  मोहन  स्वरूप :

 बया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  31  प क  1967  को
 शान्ति  सेना  के

 स्वयंसेवकों  की  कुल  संख्या

 कितनी  थी ;

 राज्य  वार  उनकी  संख्या  क्या

 उन  परियोजनाओं  के  नाम  तथा  उनका  ब्यौरा  कया  हैं  जिनमें  उक्त  स्वयंसेवक  कार्य

 कर  रहे  और

 प्रत्येक  परियोजना  में  कितने  स्वयं  सेवक  कार्य  कर  रहे  हैं
 ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  (  श्री  मोरारजी  देसाई  )  :  31  1967

 अमरीकी  द्भांति  सेना  के  1256  स्वयंसेवक  भारत
 में

 काम  कर  रहे  थे  :

 से  विवरण  संलग्न  हैं  ।  एक  विवरण  में  aif  सेना  कें

 स्वयंसेवकों  की  राज्यों  और प्रायोजनाओं के  अनुसार  नियुक्ति  की  सूचना  गयी  और  दूसरे
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 में  प्रायोजनाओं  श  स्थूल  में दौरा  दिया  गया  है  ।  [  पुस्तकालय

 एल०  टो०  383/67  |

 उबर  उद्योग  में  विदेशी  विनियोजन

 349,  थ्रो  इन्द्रजीत गुप्त  :  श्री  वासुदेवन नायर  :

 ती ०  जनार्दन : श्री  ate  कृष्णमूर्ति  :

 श्री  स०  मो ०  बनों :  श्री  डी०  एन०  पटो दिया :
 श्री  मधु  लिमये  :  en  औंकार  लाल  मेरा  :

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :  शो  Wo  क

 ait  सिद्ध  ओवर  प्रसाद  :  सो०  सो०  देसाई :
 e

 ait  स्थल  :  श्री च०  का०  मटटाचाय =  .

 क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशी  नियोजन  को  रियायतें  देने  के  लिये  समय  सीमा  में  जो  हाल  ही  में  वृद्धि
 की  गई  हैं  उसके  पहचान  उर्वरक  उद्योग  में  सहयोग  करने  के  लिऐ  विदेशी  फर्मों  से  कोई

 rr  प्राप्त  हुई  है  ।

 यदि  तो  कितनों  पेशकश  प्राप्त  हुई  हैं  उनका  ब्यौरा क्या

 क्या  सरकार  ने  इन  पेयों  की  जांच  कर  ली  और

 यदि  तो  इन  के  बारे  में  क्या  निर्णय  किया गया  है  ?

 पेट्रोलियम  शौर  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 रघुरमैया  ):  जी  नहीं

 से  प्रदान  ही  नहीं  उठता ।

 Income-Tax  Evasion  by  Ujjain  Firm

 350.  Shri  Ram  Singh  Ayarwal:
 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  whther  itis  a  fact  that  one  firm  of  Ujjain  (Madhya  Pradesh)  named

 M/s.  Ramlal  and  Jawaharlal  has  been  evading  heavy  amount  of  Income-tax  and  Sales-tax
 for  the  Jast  five  years  ;  and

 (b)  the  amount  of  Income-tax  and  Sales-tax  recovered  from  this  firm  during  the
 last  five  years,  year-wise  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)  :  (a)  and

 (b)  The  Government  of  India  have  no  information  regarding  evasion  of  Income-tax  by
 this  firm.  The  amount  of  Income-tax  recovered  from’  the  firm  during  the  last  five  years

 is  as  follows
 1962-63  Rs.  4,432/-

 4 1963-64 =  Rs कब्  मीठ  854/-
 1964-65  Rs  5,722/-
 1965-66  Rs.  5,644/-
 1966-67  Rs,  1,432/+
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 As  regards  the  alleged  evasion  of  Sales-tax  and  also  the  amount  of  Sales-tax  reco-
 vered  from  the  firm  during  the  last  five  years,  no  information  is  available  with  the

 Government  of  India,  as  Sales  Tax  is  collected  by  State  Governments.

 भारत  एण्ड  डम  मैन्युफैक्चरिंग  कम्पनी  (  प्राइवेट  )  लिमिटेड

 श्री  स०  Ato  बीजों  : 351.  श्री  west  बिहारी  वाजपेयी  :

 भी  बलराज :  डा०  राम  मनीहर  लोहिया  :

 श्री  मच  लिमय े:  शी  जार्ज  फरनेन्डीज :

 क्या  पेट्रोलियम  WIT  रसायन  मंत्री  6  1967  के  तारांकित  प्रदान  संख्या  292  के

 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इंडियन  आइल  कारपोरेशन  के  उस  अधिकारी  के  विरुद्ध

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  जिसने  भारत  बैरल  एण्ड  ड्रम  मैन्युफैक्चरिंग  कम्पनी  लिमिटेड

 का  नाम  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  काली  सुची  में  दल  किये  जाने  के  पद चा तु  उसे  77.  26  लाख

 रुपये  के  आदेश  दिये  थे  ?

 पेट्रोलियम  कौर  योजना  तथा  समाज  seater  time  गें  राज्य  मंत्रो

 (  श्री  रघु रगे या )
 :

 सरकार  द्वारा  की  जा  रही  जांच  अभी  चल  रही  है  ।  जांच  के  पूरा  होने

 पर  भारतीय
 तेल  निगम  के  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  कोई  का  फैसला  किया

 जायेगा  ।

 गोशा  के  sat  के  लिए  ऋणों  की  मंजूरी

 352.  श्री  wea  बिहारो  वाजपेयी :  शो  बृज  भूषण  लाल

 श्री  ना०  स्व०  शर्मा  श्री  शारदा  नन्द  :

 श्री  भरो  गोपाल साबू  :

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  गोआ  के  बैंकों  को  4.  45  करोड़  रुपये  का  ऋण

 भदायगी  की  at  तय  किये  बिना  ही  मंजूर  कर  दिया

 यदि  तो  क्या  ऋणी  की  अदायगी  की  शर्ते अब  तय  कर  ली  गई  हैं  ;

 ऋण  मंजूर करने  से  ह |  शर  तय  न  करने  का  क्या  कारण  और

 क्या  इस  अनियमितता  के  किसी  को  उत्तरदायी  ठहराया  गया  है  तथा  संबंधित

 अधिकारियों के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  सूत्रों  सोरारजी  ara  इंकोनोमिको

 द  गोआਂ  और  बैंकों  नेशनल  नामक  उन  दो  बैंकों  के  अभिरक्षक  जिन्हें  गोआ

 भाजाद  कराने  के  बाद  संभाल  लिया  गया  कुल  5.45  करोड़  रुपये  का  ऋण  दिया  गया  ।

 जिसमें  से  अब  तक  एक  करोड़  रुपये  की  रकम  वापस  भी  की  जा  चुकी है  ।

 ऋणों  की  वापसी  की  art  अन्तिम  रूप  से  तय  नहीं  की  गयी  हैं  ।

 दमन  और  दीव  1962  की  धारा  6  के

 भारत  सरकार  समय-समय पर  अभिरक्षक  को  धन  मुहैयाਂ  करना  पड़ता
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 ताकि  वह  बेक  के  जमाकर्ताओं और  दूसरे  ऋणदाताओं  की  देनदारी  का  भुगतान  कर  सके |
 इस  प्रकार  दी  गयी  रकमों  को  ऋण रा  माना  जाता  था  ।  ऋणों  की  मंजूरी  देते  उप  युक्त

 देनदारियों  का  भुगतान  करने  के  बाद  बैंक  की  वसूली  योग्य  परिसम्पत्ति  का  हिसाव  लगाना  और

 मूल  रकम  की  वापसी  का  कार्यक्रम  तथा  व्याज  की  दर  निर्धारित  करना  सम्भव  नहीं  था  ।

 लेखा-परीक्षा  द्वारा  बैंकों  की  वित्तीय  स्थिति  का  पता  लगाया  जा  रहा  और  आशा  है  कि

 परीक्षा  का  काम  पुरा  हो  जाने  के  ऋण  की  तय  कर  ली  जाएंगी

 उपयुक्त  भाग  की  दृष्टि  किसी  सरकारी  कर्मचारी  के  खिलाफ  कार्रवाई

 करने का  सवाल  पदा  ही  नहीं  होता  ।

 परिवार  नियोजन  के  लिये  गोलियाँ

 या 354.  श्री  पी०  एम०  सईद  ait  MVEA

 श्री  लाल  बैरवा  :  श्री ने०  एच०  पटेल

 att  मोहन  स्वरूप  :
 att  मघ  लिमय े:

 कया  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  है  कि  केन्द्र  सरकार  परिवार  नियोजन  के  तरीके के  रूप में  गोली

 का  प्रयोग  आरम्भ  करने  का  विचार  रखती

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निकाय  कब  तक  लिये  जाने की  सम्भावना

 @)

 परिवार  नियोजन  को  इससे  किस  हद  तक  प्रोत्साहन

 क्या  इस  गोली  के  प्रयोग  के  आरम्भ  करने  के  साथ  सूप  परित्याग  करने

 विचार  और

 क्या  सरकार  ने  उस  गोली  को  उत्पादन  करने  के  निमित्त  संयंत्र की  स्थापना  करने

 के  लिये  किसी  देश  से  सहायता  मांगी है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (  श्री  do  go  afa  )  :

 एक  प्रयोगात्मक  ढंग पर  और  सीमित  रूप  में  गोलियों  के  प्रयोग  को  आरम्भ  करने

 का  set  विचाराधान हैं  तथा  इस  सम्बन्ध  में  भारतोय  चिकित्सा  अनुसन्धान  परिषद  और

 मंत्रालय  की  तकनीकी  समिति  से  भी  सलाह  ली  जा  रही है  ।

 (a)  बहुत  जल्दी  |

 यह  इस  समय  प्रयोग  में  आने  वाले  दूसरे  तरीकों  की
 कमी  पूति

 करेगा  ।

 जी  नहीं  ।  गोली  अन्य  कार्यक्रमों  की  कमी  पूर्ति  के  लिए  है  और  यह  उनमें  से  किसी

 का  भी  स्थान  नहीं  लेगी  ।

 (=) जी  नहीं  ।
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 नान  ण्

 केन्द्रीय  सरकार  डे  कर्मचारियों  को  महंगाई  भत्ता

 355.  थी  पी०  एम०  सईद  श्री To  के०  किसका  :

 डा०  रोल सेन  :  श्री  एस०  एन०  मंत्री  :

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  श्री  त्रिदिव  कुमार  चोरों

 हकम  चन्द  कछवाय  ant  यशपाल सिंह  :
 श्री  राम  सिह  श्रायरवाल  श्री हेम  राज  :
 भी  यथावत  fag  कुबा  वाह

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त

 श्री  जगरनाथ  रात  जोशी  श्री  देवेन सेन  :

 श्री  झंकार सिंह  :  att  नम्बियार

 श्री  स०  चल

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  निर्वाह-व्यय  सूचनांक  में  10  अंक  की  और  वृद्धि हो  जाने  के  तथ्य

 को  ध्यान  में  रखते  हुये  केन्द्रीय सरकार के  कर्मचारियों  का  मह  गाई  भत्ता  बढ़ाने के  बारे  में  कोई

 निकाय  किया  है

 यदि  तो  यह  वृद्धि  कब  से  लागू  की  ak

 यदि  तो  विलम्ब  होने  के  कारण हैं  ?

 (a) उप  प्रधान  तथा  वित्त  मंत्रो  मोरारजी  :  ६  नहीं  ।

 wet  ही  नहीं  उठता  ।

 निराले  करने  से  पहले  सरकार  मंहगाई  दत्त  पर  राजेन्द्रनगर  आयोग  की

 feat  पर  विचार  करना  चाहती  है  ।  आयोग  को  उन  सिद्धान्तों  की  जांच  करने  के  लिये  कहा  गया  है

 जिनके  आधार  पर  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  भविष्य  में  मंहगाई  भत्ता  दिया  जाना

 चाहिये  ।  आधा  की  जाती  है  कि  आयोग इस  महीन ेके  अन्त तक  अपनी  रिपोर्ट  दे  देगा ।

 356.  श्री  चिन्तामणि  पा रिण ग्रहों  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1967-68  की  atlas  योजना  का  आकार  अब  निर्धारित  कर  गया

 और

 यदि  at,  तो  अब  उसका  आकार  क्या  है
 ?

 पेट्रोलियम  wie  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  was  :

 और  :  केन्द्रीय  राज्य  बजटों  के  प्रस्तुत  हो  जान ेके  बाद  1967-68  की

 सालाना  योजना  के  लिये  उद व्ययों  तथा  लक्ष्यों  की  जानकारी  प्रात  हो  सकेगी  |

 राज्यों  द्वारा  संसाधन  जुटाना

 357.  श्री  चिताग्नि  पारशिग्रहो  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  सरकार  अपने-अपने  राज्यों  में  विभिन्‍न  विकास  कार्यक्रमों  में  धन  लगाने

 के  लिये  और  अधिक  संसाधन  जुटाने  के  लिये  सहमत  हो  गई
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 यदि  at,  तो  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  द्वारा  वर्ष  1967-68  के  लिये

 कितना-कितना  कुल  धन  जुटाये  जाने  का  अनुमान  और

 उनका  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  की  पूरी  अवधि  के  कितना-कितना

 धन  जुटाने  का  अनुमान  है  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  से  :  चौथी  योजना

 को  अन्तिम  रूप  अभी  दिया  जायेगा  ।  फिर  भी  इस  बीच  राज्य  सरकारों  से  यह  कहा  गया  है

 कि  वे  अपने-अपने  राज्य  में  विकास  कार्यक्रमों  के  लिये  आवश्यकता  पूर्ति  के  लिये  संसाधन  जुटाने

 को  भरसक  प्रयास  करें  ।

 जहाँ तक  त्री  1967-68  का  सम्बन्ध  है  कुछ  राज्यों ने  अपने  प्रस्तावित  बजटों  में

 अतिरिक्त  संसाधनों  का  हवाला  दिया  Q
 थै

 परन्तु  पुरी  राज्यों  द्वारा  चालू वर्ष  के
 लिये  अपने  अन्तिम  बजट  पेश  किये  जाने  के  बाद  स्पष्ट हो  सकेंगी

 नियत  राशि  से  अधिक  राशि  का  राज्यों  द्वारा  लिया  जाना

 358.  श्री  चिन्तामणि  पा शिप्र ही  :  श्री  सिद्धदवर  प्रसाद  :

 श्री  स०  चे  सामन्त  : शी  स्थल  :

 श्री  किकर  सिंह  :  उ०  के ०  किस्कू

 श्री  एस०  एन०  : डा०  करणों  सिह

 श्री  कोलार  बरुआ :  थी  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :

 श्री  ato  एस०  फार्मा  थ्रो  एम०  सुददोनम  :

 श्री  आकार  लाल  बैरवा  श्री  रामसेवक  घाव  :

 थ्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  श्री  निहाल  सिह

 श्री  रा०  tao  विद्यालयों  :  श्री  एस०  अर०
 दामानी

 :
 1  frry  ्

 श्री  जाज  फरनेण्डीज  :  शन  4  दीदी  सर  ata

 att  मधु  लिमये  :  आ  रान  कृष्ण  गुप्त

 श्री  जे०  एच  पटेल  :

 श्रीमती  तारकेववरो  सिन्हा  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राज्यों  द्वारा  रिवेंज  बेक  से  नियत  राशि से
 अधिक  राशि  लिये  जाने  के  सम्बन्ध

 में  अप्रैल  1967  में  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  के  साथ  हुई  बातचीत  सफल

 यदि  तो  क्या  निर्णय  किये  और

 क्या  सब  राज्यों  ने  नियत  राशि  से  अधिक  ली  गई  राशि  को  भुगतान  कर

 दिया है
 ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  iat  मोरारजी  और  :  सम्मेलन

 में  सामान्य  रूप  से  यह  मान  लिया  गया  था  fe  राज्य  सरकारें  रिजर्व  dea  अधि वि कर्ष

 )  लेने  से  बचेगी  ।
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 कुछ  राज्य  सरकारें  निर्धारित  राशि  से  अधिक  ली  हुई  राशि  को  चुकाने  े  wand

 रहे  हैं  और  उनसे  इस  मामले  पर  पत्र  व्यवहार  किया  जा  रहा  है  ।

 जैसा  के  लिये  सिचाई  ऋण

 359.  श्री  चिन्तामणि  पारिणग्रहो  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 1955-56  से  1967-68  तक  ata  उड़ीसा  राज्य  को  उसकी  प्रत्येक

 परियोजना के  लिए  कितनी  राशि  ऋणी  के  रूप  में  दी  गई

 इन  ऋणों  पर  सरकार  को  कितना  ब्याज  मिलना  और

 इन  ऋणों
 पर

 अब  तक  व्याज  तथा  पूजा  के  रूप  कितनी  धनराशि  वसूल  हो

 गई  है
 ?

 सिंचाई  कौर  विद्य/त  मंत्री  (  डा०  कु ०  ल०  राव  )  :  से  :  अपेक्षित  जानकारी

 wet  की  जा  रही  है  और  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दियां  जाएगा  |

 छः  बाहोथ  योजना

 360.  श्री  सुरेन्द्र  नाथ  द्विवेदी  :

 att  हेम  बरुआ  :

 श्री  एस०  कार  दामानी  :

 कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 z

 क्या  योजना  को  वर्षीय  योजना  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन

 क्या  किसी  राज्य  सरकार  ने  केद्रीय  सरकार  से  इस  प्रकार का  कोई  प्रस्ताव

 किया है  ?

 पेट्रोलियम  vite  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  (  श्री  अशोक  मेहता  )  :

 नहीं  ।

 इस  प्रकार का  कोई  औपचारिक  प्रस्तावਂ  नहीं  गया  अप्रैल

 1967  में  मुख्य  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  एक  या  दो  मुख्य  मंत्रियों  ने  सांयोगिक  सुभाव  दिया  कि

 योजना  में  इस  प्रकार  संशोधन  किया  जाय  जिससे  वह  पांच  साल  से  अधिक  अवधि  की  हो  ।

 दिल्‍ली  में  अनधिकृत  बस्तियाँ

 361.  श्री  शारदा  नन्द  :  श्री  Ho  ato  fag

 श्री  भारत सिंह  :  at  हरिभाई  He  पटेल  :

 श्री  हरदयाल  देवगण  :

 कया  stare  तथा  पति  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्लान  1 दिल्‍ली  में  बृहद  पीजन  नान  |  को  उल्लंघन  करके  कितनी  अनधिकृत

 बस्तियां  स्थापित  की  गई  हैं  उनमें  कितने-कितने  मकान  बनाये  गये  और
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 दिल्‍ली  में  मकानों  की  कमी  को  देखते  हुए  इन  बस्तियों  का  विकास  करने  तथा

 उनमें  उपयुक्त  परिवेश नों  के  बाद  उन्हें  विनियमित  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही

 की  है  ?

 श्रीवास  तथा  पूति  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  श्री  इकबाल  सिह  )  :  31

 1967  को  अनधिकृत  बस्तियों  की  संख्या  186  है  ।  इन  बस्तियों  में  बनाये  गये  मकानों

 की  संख्या उपलब्ध  नहीं  है  ।

 दिल्‍ली  नगर  निगम  उन  अनधिकृत  निर्माणों  के  नियमतीकरण  पर  विचार  कर  रही

 है  जो
 कि  महत्वपूर्ण रूप  में  दिल्‍ली के  मास्टर  प्लान के  लागु  होने  से  पूर्व  के  हैं

 1  1962  से  ;  तथा  जो  दिल्‍ली  के  मास्टर  प्लान  की  भूमि-उपयोगिता  के  प्रारूप

 का  उल्लंघन नहीं  करते  तथा  जो  ले-आउट  सर्विस  प्लान  में  उचित  रूप  से  ठीक  बैठ  सकें ।

 बैंकों  द्वारा  खाद्यान्न  रखकर  ऋण  देना

 362.  थी  उमा नाथ :  श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :

 श्री  सत्यनारायण  सिंह  :  ई०  के०  नया नर :

 रंगे कि क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की

 क्या  fora  बैंक  आफ  इंडिया  ने  25  1967  को  अनुसूचित  बैंकों  दवारा

 खाद्यान्न  रखकर  देने  सम्बन्धी  अपने  पहले  निदेश  में  संशोधन  किया है  ;

 (a)  क्या  इस  संशोधन  से  संकर  अनाज  के  बीजों  के  स्टाक  को  रखकर  चरण  देने  को  बेक

 के  नियंत्रण से  छूट  मिल  गई

 यदि  तो  वाणिज्यिक बैंकों  द्वारा  फरवरी  और  1967  में  कुल  कितनी

 राशि  को  शरण  दिया  और

 उक्त  अवधि  में  राज्य  सरकारों  ने  कुल  कितने  व्यक्तियों  को  ऐसे  बीजों  का  व्यापार

 करने  का  अधिकार  दियां  ?

 उप-प्रधानमंत्री  कौर  वित्त  सत्री  (  श्री  मोरारजी  देसाई  )  :  हां  ।

 पर  ऋण  लेने  वाले  व्यक्ति  को  संकर  अनाज  के  बीजों  के  स्टाक के  सम्बन्ध

 राष्ट्रीय बीज  निगम  लिमिटेड  (  नेशनल  सीड्स  कारपोरेशन  लिमिटेड  )  ar  सम्बद्ध  राज्य

 सरकार  का  एक  प्रभारी-पत्र  प्रस्तुत  करना  पड़ता  है  कि  उसे  संकर  अनाज  के  बीजों  का  व्यापार

 करने  का  अधिकार दिया  गया है  ।

 और  :
 सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  यथासमय  सभा  की  मेज  पर  रख

 दी  जायेगी  ।

 उपरि  भवानी  योजना

 363.  श्री  के०  कसानो  :

 श्री  उमा नाथ

 कया  सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  उपरि  मवानी  योजना  को  चतुर्थ  पंचवर्षीय  योजना  में

 aaa  करने  का  विचार  रही है
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 यदि  तो  उसे  कब  अन्तिम  रूप  दिया  जायेगा  और  यह  कार्य  कब  आरम्म

 और

 इस  योजना  पर  कितनी  लागत  आने  का  अनुमान  है  और  इससे  कितनी  भूमि  में

 सिंचाई  होगी  ?

 सिंचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  (  डा०  Fo  लग  wa):  मद्रास  सरकार  ने  अपर

 भवानी  स्कीम  को  अपनी  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  मसौदे  में  शामिल  कर  है  ।

 इस  स्कीम  की  जांच  की  जा  रही  इसलिए  इस  समय  यह  नहीं  बताया  जा

 सकता  कि  यह  स्कीम  कब  तैयार  हो  जाएंगी ।

 set  ही  नहीं  उठता  ।

 देश  में  बाढ़  नियंत्रण

 364.  sit  स्वत्व  att  होकर सिह

 att  कण  सिह  श्री  प्यार  के ०  बिडला
 शो  कोलाई  asa

 कया  सिचाई  शौर  विद्युत  मं  ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आगामी  वर्षा  ऋतु  में  बाढ़  को  रोकने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य

 सरकारों  के  सहयोग  से  कोई  कदम  उठाये  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कदम  उठाये  जा

 रहे  हैं
 ?

 सिखाई  प्रौर  विद् यतन की  मंत्री  Fo  ल०  :  और  : बढ़े ंतो  प्राकृतिक

 wend  हैं  और  इन्हें  रोका  नहीं  जा  सकता  ।  किन्तु  इनके  द्वारा  किए  जाने  वाले  नुकसान को

 बाढ़  नियन्त्रण  उपायों  जहां  भी  ये  तकनीकी  रूप  से  और  आधिक  रूप  से  सम्भव

 कम  किया  जा  सकता  है  ।

 बाढ़  नियन्त्रण स्कीमों  को  राज्य  सरकारों  द्वारा  बनाया  जाता  है  और  उनका  निर्माण

 किया  जाता  वे  ही  इनका  रखरखाव और  प्रचालन  करता  करती  है  ।  केन्द्रीय  सरकार से

 यदि  प्रार्थना  की  जाती  है  तो  वे  राज्य  सरकार  को  इसके  सम्बन्ध में  तकनीकी  सहायता  देती  है  ।

 राज्य  सरकारों को  दीर्घकालीन  धारण  के  रूप  में  वित्तीय  सहायता  भी  दी  जाती है  ।  तीन  योजनाओं

 के  दौरान  राज्य  सरकारों  द्वारा  कार्यान्वित किए  गए  बाढ़  नियन्त्रण  उपायों  से  लगभग

 130  लाख  एकड़  भूमि  को  लाभ  पहुँचने की  संभावना है  ।

 श्रमिको  सहायता

 365.  श्रीलंका  श्री  गार  के०  बिडला :

 थ्री  कीकर fag  :  श्री  पी०  एम०  सईद

 डा०  करे fag  :  थ्री  कोलाई  :

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :
 att  सी०  दनादन :

 att  पी०  ato  श्रीहीन  :  श्री  वासुदेवन  नायर :

 शी  हुकम  चन्द  कछवाय :  थ्री  जगन्नाथ राव  जोशी :

 श्री  राम  सिह  श्रायरवाल :

 बया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अमरीका  द्वारा  भारत  के  खाद्य  उत्पादन और  आधिक  विकास  के  लिये  are

 पता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कुल  कितनी  सहायता  दी  गई
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 यह  धन  किन  शर्तों  पर  किया  गया  है  अथवा  दिये  जाने  का  प्रस्ताव  और

 सरकार  इस  धन  का  उपयोग  किस  प्रकार  करेगी  ?

 उप-प्रधान  मंत्रो  श्र  वित्त  मंत्री  (  को  मोरारजी  देसाई  )  |
 से

 समा  की

 मेज पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।  [ पुस्तकालय  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०

 नौ  384/67 1]

 बेल्जियम  से  सहायता

 366.  श्री  रामचन्द्र  वीरप्पा  ait  रामपुर
 श्री  इब्राहीम  सुलेमान  सेट  श्री सन्  Fo  साधो

 श्री  म०  हूँ ५  प्रसाद

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि

 क्या  600  लाख  बेल्जियाई  फरक  के  ऋग्
 के  लिये  भारत  सरकार  तथा  बेल्जियम

 सरकार  के  बीच  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  हुए  हैं

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  और

 यह  ऋण  किस  उद्योग  विशेष  में  उपयोग  में  बताया  जायेगा  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  हां  ।

 इस  करार  में  चौथी  आयोजना  के  लिए  बेल्जियम  से  आवश्यक  सामान  तथा  वहां

 के  विशेषज्ञों  की  सेवाएं  प्रात  करने  के  लिए  600  लाख  बेल्जियन  फ्रॉंक  (  लगभग  90  लाख

 रुपये  )  के  ऋण  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।  इस  ऋण  की  व्याज-दर  3  प्रतिशत  है  और  इसे

 1  1972  से  शुरू  होने  वाली
 15

 argh  किश्तों  से  अदा  किया  जाना  है
 ।

 विशेष  प्रकार  के  इस्पात  और  रासायनिक  खाद  के  आयात  के  अलावा  इस  ऋण  का

 निर्धारण  विभिन्‍न  उद्योगों  के  उत्पादन  कार्यक्रमों  के  लिए  कच्चे  माल  तथा  पुर्जों  के  आयात  के

 लिए  किया  गया  है  ।

 छोटो  बचत  योजना  के  अंतिम  त  प्राप्त  धन  राशि

 1611.0  art i  एस०  शार ०  दामानी  :  क्या  faa  मंत्री  यह श  सिलाते  की ATI 4 १  कपा  करेंगे  कि

 गत  छह  महीनों  में  छोटी  बचत  योजना  के  अन्तर्गत  कितनी  राठी  प्रात

 हुई  हैं
 उसी  में  कितनी  राशि  निकाली  और

 पिछले  छ  महीनों  की  तुलना  में  यह  राशि  कितनी  कम  अथवा  अधिक है
 ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  (  श्री  भोरारजी  देसाई  )  अक्टूबर  1966 से

 ard  1967  तक की  अवधि  अल्प बचत  योजना  के  अधीन  लगभग  कुल  279.53  करोड़
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 रुपये  की  wa  इक्ट्ठी  हुई  डाकघर  बचत  se  की  जमा  रकमों  पर  अनुमित  व्याज  की

 रकम  मी  श्यामल

 201.  34  करोड़  रुपये

 अप्रेल से  1966 तक  की  अवधि  छोटी  बचतों  के  अन्तर्गत  कुल  242

 30  करोड़  रुपया  इक्ट्ठा  हुआ  और  203.  36  करोड़  रुपया  निकाला  गया  |

 आपातकालीन  जोखिम  बीमा  प्रीमियम

 368.  श्री  एस०  कार  दामानी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किਂ

 आपातकालीन  जोखिम  बीमा  (  सामान  )  योजना  तथा  कारखाना  )  योजना के

 भन्तगंत  1966-67  में  बीमे  की  किस्त  के  रूप  में  कितनी  राशि  प्राम हुई

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  और

 1965-66  में  यह  राशि  कितनी  थी  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  wat  मोरारजी  :  से  1966-67

 तथा  1965-66  में  आपातकालीन  जोखिम  तथ था  बीमा  योजनाओं के

 अन्तर्गत  प्रात  प्रीमियम की  रकमों  के  आंकड़े  नीचे  लिखें  4 (Tt aT  हैं

 1966-67  1965-66

 (  लाख  रुपयों में  |

 आपातकालीन  जोखिम

 बीमा  योजना  74  5,  52

 2.  आपातकालीन  जोखिम  |

 बीमा  12.0  15,  42

 1966-67  के  आंकड़े  अन्तिम  हैं  ।

 सरकारो  उपक्रमों  का  प्राय-कर  निर्धारण

 369  श्री  एस०  कार  दामानी  :.  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सभी  सरकारी  उपक्रमों का  आय-कर  निर्धारण  करने  का  कांय  कर निर्धारण

 वर्ष  1922-23  तक  पूरा हो  और

 यदि  तो  किन-किन  उपक्रमों  का  आय-कर  निर्धारण  अभी  तक  नहीं  किया

 गयाह !

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  (  श्री  मोरारजी देसाई  )  :  और
 (=)  सूचना

 इकठ्ठी  की  जा  रही  है  और  यथा  सम्भव  शीघ्र  सदन  की  मेज
 पर  रख  दी  जायगी  ।
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 प्रधान  मंत्री  का  निवास  स्थान

 370.  डा०  करणी  :  stadt  नीलेश  कौर  :

 at ही०  ato  तिवारी ait  विभूति  fant  :

 श्री  weet  बिहारी  बाजपेयी  :
 sit  एन०  एस०  धर्म

 श्री  शारदा नन्द  :  श्री  लाल

 श्री  स०  मो०  बनी श्री  मधु  लिमय े:
 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :  att  जाज  फरनेन्डीज

 श्री  शिव  पूजन  शास्त्री  :

 क्या  श्रीवास  तथा  पति  मंत्री  5  1967  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  259

 के  तारांकित  vet  संख्या  259  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  के  लिये  एक  स्थायी  निवास  स्थान  निश्चित  करने  तथा  उन्हें  नये

 निवास  स्थान  में  ले  जाने के  बारे में  अन्तिम  fate  हो  गया

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या
 और

 प्रधान  मंत्री  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिये  नये  निवास  स्थान  को  नया

 रूप  देने  के  काम  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  होगी ?

 निर्माण  श्रीवास  तथा  पूति  मंत्रालय  में  उपमंत्री

 (

 it  इकबाल  सिह

 )  :

 जो  नहीं
 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विदेशी  सवालों  के  श्रावव्यकता  से  अधिक  कर्मचारियों

 को  भारतीय  तेल  निगम  में  नौकरी

 371.  श्री  बी०  के ०  मोदक  :  श्री  भगवान दास  :

 श्री  गरदा  घोष  :  थ्री  उमा नाय  :

 शी  मुहम्मद  इस्माइल  :

 क्या  पेट्रोलियम  we  रसायन  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विदेशी  तैल  समवायों  के  फालतू  कर्मचारियों  को  ard  तैल

 निगम  में  नौकरी की  पेशकश  की

 यदि  हां  तो  क्या  इन  कमंचारियों  की  भारतीय  तैल  निगम  में  बिना  परिवीक्षा  काल

 के  स्थायी  काल  के  स्थायी  सेवा  में  रखे  जाने  की  सम्भावना

 क्या  भारतीय  तैल  निगम  में  इन  कर्मचारियों  के  वर्तमान  वेतन  सुरक्षित  रखे

 और

 इस  योजना  से  कुल  कितने  कर्मचारियों  को  लाभ
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 पेट्रोलियम  कौर  योजना  तथा  सनाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  से  :  वर्म  न  आदेशों  के  अनुसार  भ.रतीय  तैल  निगम  लि०  को  निगम

 में  रिक्त  पदों  पर  विदेशी  तेल  कम्पनियों  के  फालतू  कर्मचारियों  को  अधिमान  देना  है  ।

 निगम  में  लागू  वेतन-मान  (  Scale  of  pay)  के  spare  पर  नियुक्तियां  की  जाती  हैं  और

 प्रत्येक  नई  भर्ती  के  12  महीनों  की  आवश्यक  सामान्य  परिवीक्षा  काल  की  तरह  थे  भी  निर्धारित

 एक  नये  अभ्यार्थी  के  प्रारम्मिक  वेतन  को  निश्चित  करने  में  उसके  पिछले  उपलब्धियों

 )  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 31-12-1966  तक  भारतीय  तैल  निगम  लि०  में  दूसरी  तैल  कम्पनियों के  276

 अफसर  और  404  कम  चारी  नियुक्त  किये हैं  ।  ऐसे  कैंचियों  की  जो  भविष्य  में

 मारपीट  तैल  निगम  में  रख  लिये  समय-समय  पर  होने  वाले  रिक्त  स्थानों  पर

 निसार  होगी  ।

 केसर  की  श्रौषधियां

 372.  शी  रामपुर  श्री  इब्राहीम  सुलेमान  सेट :

 श्री  एन०  के०  सिंधी  :  श्री  रामचन्द्र  वीरप्पा rane?  . .

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  मान  1967  में  भारत  का  दौरा  करने  वाले  रूसी  प्रतिनिधि  मण्डल

 से  कैंसर  की  औषधियां  बनाने  वाला  एक  कारखाना  स्थापित  करने  बी 1.0  सम्भावना  के  बारे  में

 बातचीत  की  और

 यदि  तो  उनकी  बातचीत  का  क्या  परिणाम  निकला है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  nwa  में  उपमंत्री  ब०  सू०  ala  )  :

 जी  हां
 ।

 यह  बातचीत  मात्र  पूछ-ताछ  जसी  थी  |  इस  विषय  पर  विचार  तभी  किया  जायेगा

 जब  रूसी  अधिकारियों  से  कोई  पक्का  प्रस्ताव  प्राप्त  हो  जायेगा  ।

 PL  480  Funds

 473.  Shri  Bibhuti  Mishra  Shri  Dhuleshwar  Meena
 Shri  Tiwary  Shri  K.  Pradhani
 Shri  Rama  Chandra  Ulka  Shri  Heerji  Bhai

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  amount  drawnby  the  U.  S.  Embassy  from  that  deposited  in  the  Rupee
 account  as  sale  proceeds  of  food  grains  imported  under  PL  480  from  November  1966  to
 March  1967  ;  and

 (b)  the  items  on  which  the  U.S.  Embassy  have  spent  this  amount. ?
 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)  :  (a)  The

 withdrawals  from  PL  480  funds  from  November  1966  to  March  1967  were  as  follows
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 Amount Month
 (Rs.  in  Crores)

 November  1966  4.12
 December  1966  3°40

 January  1967  3.05

 February  1967  6.65
 March  1967  350.06

 Total  368-06

 ee (b)  The  disbursem  [1६5  u  ring  the  above  period  were  :

 (Rs.  in  crores)
 350.00 (i)  Loans  to  the  Govt.  of  India.

 (ii)  Grants  to  the  Govt.  of  India.  511

 (iii)  Gooley  loans.  2.44

 (iv)  U.S.  Govt.  expenditures  (as  per  detal  given  in
 statement  given  below).  10.15

 Total  :  367-70

 Statement

 (Rs.  in  crores)
 Fxpenditure  of  the  U.  5,  Embassy  on:

 0.52 (i)  Educational  exchange  programmes  in  India.

 (ii)  Agricultural  programmes  in  India.  0.63
 (iii)  Other  administrative  and  programme  expenditures.  4:22

 वा  Exper  diture  of  the  U.  5,  17,  Mission  1.42
 HI  Expenditure  of  the  U.  5.  Information  Service  :  1.38
 IV  U.S.  Aid  to  Nepal  :  1:37

 Conversions  into  foreign  currencies  :

 (1)  for  agricultural  market  development  0:17

 (ii)  for  sale  to  America  Tourists  :  t.02
 (iii)  for  sale  to  U.S.  citizens  and  U.  5.  0:42

 Total:  10-15
 —

 Taking  over  of  Gandak  Project

 374.  Shri  Bibhuti  Mishra  Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :
 Shri  K.  N  Tiwary  :  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :
 Shri  Deven  Sen  :  Shri  Ram  Singh  Ayarwal  :
 Shri  Madhu  Limaye  :  Shri  Bishwanath  Roy  :
 Shri  Sharda  Nand  :  Shri  Yashpal  Singh  :
 Shri  Bharat  Singh  :  Shri  S.  Samanta  :
 Shri  Ranjit  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  afact  that  the  meeting  of  the  Gandak  Control  Board  was  held
 at  Patna  in  the  third  week  of  April,  1967  ;

 (b)  ifso,  whether  it  is  also  a  fact  that  the  Board  has  accepted  the  proposal  of
 the  Irrigation  Minister  of  Bihar  that  the  construction  work  of  the  Gandak  Project  should
 be  taken  over  by  the  Centre  ;  and
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 (©)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Minister  of  Irrigation  and  Power  (Dr.  K.  L.  Rao)  :  (a)  Yes

 (b)  and  (2)  The  postal  of  the  Irrigation  Minister,  Bihar,  that  the  Centre  should
 take  over  the  Gandak  Prcject  was  considered  and  endorsed  by  the  Board.  The  Chairman
 of  the  Board  agreed  to  write  to  the  Central  Government  in  this  regard.  This  reference  is
 awaited,

 Ban  Galows
 for

 Ministers

 375.  Shri  Bibbuti  Mishra  :  Shri  Baburao  Patel  :
 Shri  K.  N.  Tiwary  :

 Will  the  Minister  of  Works  Housing  and  Supply  be  pleased  to  state  :

 (a)  thescheduled  rent  per  mensem  separately  of  the  residences  allotted  to  the
 Central  Cabinet  Ministers,  Ministers  of  State  and  Deputy  Ministers  ;

 (b)  the  annual  expenditure  on  their  maintenance,  cost  of  the  furniture  and  of
 electric  budgets  provided  at  these  residences  separately  ;  and

 (c)  the  extent  of  reduction  which  can  be  effected  in  the  expenditure  under  these
 heads  in  view  of  the  present  economic  conditions  of  the  country  ?

 The  Diputy  Minister  in  the  Ministry  of  Works,  Housing  and  Supply  (Shri  Iqbal
 Singh)  :  (a)  AsStatement  Showing  the  rent  or  the  house  occupied  by  the  Cabinate
 Ministers,  Ministers  of  State  and  Deputy  Ministers  is  laid  onthe  Table  of  the  house

 {  Placed  in  Library  See  No.  L.  |

 (b)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 (c)  Residences  are  allotted  to  the  Ministers  in  accordance  with  the  Salaries  and

 Allowances  of  Ministers  Act,  1952  and  the  Ministers’  Residences  Rules,  1962,  framed

 thereunder.

 उड़ीसा  की  चौथी  योजना

 376.  श्री  प्र०  Fo  देव

 शी  के०  पी०  सिंह  देव  :

 श्री  डी०  एन०  देव

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  अपनी  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  का  मसौदा  प्रिंट )

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 |

 उस  पर  कितना  रुपया  खच  होने
 का

 अनुमान  है  ;  और

 उसके  लिये
 किस  प्रकार  साधन  जुटाये जाने  का  विचार  है  ?

 पैट्रोलियम ak  रसायन  तथा  समाज  water  मंत्री  अशोक
 :

 हाँ  ।

 f न्गा q  गया  जिसमें  उड़ीसा और  :  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख

 की  चौथी  योजना  की  व्यय  व्यवस्था का  निर्देश  किया  गया  है  |  यह  व्यय  व्यवस्था  14  नवम्बर
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 1966  को  योजना  आयोग  के  प्रत्यक्ष  और  राज्य  के  मुख्य  मंत्री  के  मध्य  विचार  विमर्श के

 दौरान तय  की  गई  है  ।
 विवरण  लाख  रुपये

 राज्य  सरकार  द्वारा  विचार  विमश  के  बाद

 प्रस्तावित  तय  किया  गया
 |

 कृषि  ord
 नज़ाम  7483  5700

 2267  1500
 समुदायिक  विकास  और  सहकारिता

 सिंचाई  भर  बाढ़  नियंत्रण  1615  3900

 बिजली  7315  6168

 उद्योग  और  खनिज  5650  3950

 परिवहन
 और  संचार  3030  2900

 सामाजिक  सेवा  8063  5579

 विविध
 1158  303

 बनी  न IO ८4  60000 कूल  योग

 चौथी  योजना  की  व्यय  व्यवस्था  के  लिये  वित्तीय  प्रबन्ध  करने  के  बारे  में  राज्य

 सरकार  इस  बात  पर  सहमत  हो  गई  है  कि  150  करोड़  रुपये  वह  अपने  साधनों  से  उपलब्ध

 करेगी  और  शेष  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  होगा  ।

 जम्बू  तथा  काश्मीर  में  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस

 आयोग  द्वारा  सर्वेक्षण

 377,  श्री  इग्दजीत  मल्होत्रा  :  कया  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 कया  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  जम्बू  तथा  काश्मीर  राज्य  का  कोई  सर्वेक्षण

 किया है  ;

 ate  तो  यह  सर्वेक्षण  कितने  समय  से  किया  जा  रहा

 इसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं
 ?

 पैट्रोलियम  art  रसायन  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  जी  हाँ

 मई  1957  से  ।

 wa  तक  व्यतीत  किये  गये कम  गहरे  कुओं  के  परिणाम  उत्साहवर्धक नहीं  हैं  ।.

 जम्म  तथा  काश्मीर  राज्य  में  सरकारो  उपक्रम

 378.  श्री  इकजोत  महोग्रा  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  जम्मू
 तथा  काश्मीर  राज्य

 में  कोई  बड़ा

 सरकारी  उपक्रम  स्थापित  करने  का  विचार  है  ;  और
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 यदि  त तो  वह  किस  प्र प्रकार
 का  उद्योग है

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  तथ
 )

 दि
 (  श्री

 अशोक  मेहता

 1,  हां
 ।

 पेग है ऐ इसाक तयार मंत्री

 चौथी  योजना  के  लिए  अस्थायी रूप  से  प्रस्तावित  स्कीमें ये  हैं  :  एक  सीमेन्ट  कारखाने

 का
 निर्माण

 भर  सीमेन्ट  निर्मित  पाइप  |
 आदि  सम्बन्धी  अनेक

 व्तेमान औद्योगिक

 परियोजनाओं का  विस्तार  और  नवीनीक  रश

 कोलम्बो  योजना  के  अन्तर्गत  भारत ट
 ~

 दो  गई  सहायता

 379.  श्रोमती  तारके श्व रो  सिन्हा  :
 क्य

 7

 बताने  की  करेंगे  कि

 तहह area
 ने

 कोलम्बो  योजना
 के

 अब तक  तथा  वर्मा

 को  कितनी  सहायता  दी  और
 तगत

 थ
 क

 2

 )  सहायता  देने  की  शर्त  क्या  हैं  ?

 मंत्रो  तथा  वित्त
 मंत्री ( सी  और  :

 भारत

 लि
 बो  आयो  जना  के  अधीन  जो  स

 सहायता  दी  उसका
 ब्यौरा यह  है

 ara  1967 के  अ  न
 वित्त  की  सहायता  के  रूप  में  39.6

 करोड  रुपया  ।

 सजन att  लकड़ी ि
 ara  1967  टि  में  दी  जाने  वाली  प्रशिक्षण

 और  भैंसों  की  सा  लाई  के  स्प  |  4  0  1<.

 लाख रया
 ।

 किक  1966  प्रशिक्ष  के  लि
 लिए  देकर

 और  विशेषज्ञों  की

 सेवाओं के  रूप  में  3,18  085  रुपया ।
 व

 भयो  जना  के  अन्तर्गत  भूटान  को  कोई
 सहायता

 ar  it  Z|  et  पर  उसे  बजट

 |

 सम्त  जिशान, आ सहायता अवश्य क बब९५, ह प नरक. हन

 जाती  है  ।

 बो  आयोजना  के  सारी  सहायता

 ot  cia

 aa

 Plantation  of  Ayurvedic  Het

 ह  ॥  है  Shri  Onkar  Singh
 द ् Shri  Hukam  Chand  Kachwai

 1  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning

 c  leased

 to

 refer

 to  the  reply

 )  f
 given  ¢  nstarred  Question  No.  238  on  the

 and  state: 1 ol  whether  any  final  decision  has  since  been  tal
 seme

 of  growing

 edic  herbs  and

 ह the  amount  likely  to  be  invested  therein  and  the  pr
 tto  be  earned

 thereby
 वी

 क  क

 बक
 The D  istry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  5,

 Murthy)  (a)  and  (b)  :  The  matter  is  still  under  consideration.
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 Recovery  of  Watches.
 381.  Shri  Onkar  Singh  :

 Shri  Hukam  Cliand  Kachwai  :

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred
 Question  No.  203  on  the  30th  March,  1967  and  state:

 (a)  whether  Government  have  since  conducted  investigations  into  the  recovery  of
 watches  amounting  to  Rs.  41  lakhs  from  a  car  on  the  [1th  Marchi,  1967;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Ministry  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)  :

 (a)  and  (b):  The  matter  is  still  under  investigation

 Unaccounted  Money

 382.  Shri  Onkar  Singh  :  Shri  S.  C.  Samanta  :
 Shri  Sidheshwar  Prasad  :  Shri  Vishwanonath  Pandey  :
 Shri  Yashpal  Singh  :

 Will  the  Minister  of  finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  any  scheme  has  been  submitted  to  him  by  the  chief  Minister  of  Utter
 Pradesh  to  unearth  unaccounted  morey  add  if  so,  the  action  being  taken  thereon  द्र  and

 (0)  the  amount  of  unacccunted  money  unearthed  so  far  consequent  on  the  steps
 taken  by  Government  to  that  end  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)  :  {a)  Yes,
 Sir,  The  proposal  submitted  by  Shri  Charan  Singh,  Chief  Minister  of  Utter  Pradesh,  is
 that  Government  should  announce  that  all  notes  at  present  in  circulation  should  be

 exchanged  for  new  notes  over  a  specified  period,  at  the  end  of  which  the  present  series  of
 Notes  will  be  demonetized.  Those  tendering  notes  will  submit  returns,  to  be  checked  in
 due  course.  It  is  also  suggested  in  the  scheme  that  it  should  be  announced  that  this
 process  will  be  repeated  every  five  years  or,  if  necessary,  even  earlier.

 Government  consider  that  demonetization  will  not  serve  any  useful  purpose.

 Parties  tendering  notes  and  offering  plausible  explanations  of  how  they  acquired  these
 would  have  to  general  conversion  facilities  and  it  is  likely  that  practically  all  notes  will

 have  to  be  converted.  Also  demonetization  cannot  deal  with  unaccounted  wealth  held  in

 the  form  of  bullion,  land  etc.

 (b)  Continuing  efforts  are  made  by  Government  to  detect  concealed  incomes.

 The  concealed  income  detected  and  assessed  to  income  tax,  financial  year-wise  is  as

 follows  :

 (Rs.  in  crores)
 यदि 1943-64

 1964-65  14
 1965-66  21

 The  Information  for  the  financial  y:ar  1966-67  is  not  yet  available.

 Besides  the  above,  voluntary  disclosures  have  been  made  details  of  which  are  given

 below  (the  information  is  as  31-12-1966)  +
 (i)  Amount  of  undisclosed  income

 disclosed  u/s  68  of  the  Finance  Rs.  52  crores

 Act  1965  (60  :  40  Scheme)  :

 (ii)  Amount  of  undisclosed  income

 disclosed  u/s  24  of  the  Finance  Rs.  145  crores.

 (No.  2)  Act,  1965  :
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 (iii)  Amount  of  undisclosed  income  dis-
 closed  under  the  normal  provinsions  |
 of  the  Income-tax  Act,  namely  >  Rs,  28  crores.
 see.  271  (4A)  of  the  Income-tax  ||
 Act,  1961  :  ्  |

 In  addition  to  the  above,  as  a  result  of  raids  carried  out  by  income-tax  Department,
 substantial  amounts  of  concealed  income  are  expected  to  be  assessed,

 पी०  एल०  480  निधि

 383  wt  स्थल  श्री  रामचन्द्र  उलाका  :

 श्री  कोकर सिंह  :  श्री  घुलेश्वर  मीना

 श्री  Sto  कणों  fag  :  श्री  के  प्रधानी

 श्री  कोलाई  :  श्री  हीरजी  भाई  :

 श्री  ज्योतिर्मय बसु

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पिछले  तीन  वर्षों
 में  Yo  एल०  480  के  अन्तर्गत  वर्षवार  कुल  कितना  धन  प्रात

 हुआ ;  और

 उक्त  अवधि  में  इस  निधि  के  उपयोग  का  व्यौरा  क्या  है  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रो  मोरारजी  :  पिछले  तीन

 वर्षों  भारत  सरकार  ने  पी०  एल०  480  निधि  से  ऋणों  और  अनुदानों  के  रूप  में  कुल  मिला

 कर  787.78  करोड़  रुपये की  रकम  प्राप्त  की  ।  वर्षों के  अनुसार  इसका  ब्योरा यह  है  :

 ay  ऋण

 रुपयों  रुपयों  में  ) ere

 ' 1964-65  170.38  122.00

 1965-66  80.00  60.17

 1966-67  350.00  5.23

 जोड़  600.38  18
 a  40

 इस  रकम  के  इस्तेमाल का  थ्योरी  साथ  के  ओष्ठ पर  दिया  गया  है

 [  पुस्तकालय
 में

 रखा
 देखिये  संख्या  एल०  नौ  386/67 ]

 संसदीय  कार्य  में  लगाये  गए  व्यक्तियों  के  लिये  विशेष  भत्ता

 384.  sit  राम चरर :.  व्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सहायकों तथा  उच्च  श्र  री  पलकों  को  छोड़कर उन  अराज  पत्रित  कर्मचारियों

 जिन्हें  पुरे  समय  के  लिए  संसदीय  कार्य  में  लगाया  हुआ  विशेष  भत्ता  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मारा रजि  :  जी  नहीं  ।
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 (a)  संसदीय  सहायकों  तथा  उच्च  tan  लिपिकों  को  दिया  जार  चाता  fata  मत्ता

 अतिरिक्त-समय-भत्त  के  स्थान  पर  दिया  जाता  इसके  देने  का  मुख्य  कारण  यह  है  कि

 अतिरिक्त  समय  के  ad  की  अदायगी  के  लिए  कुछ  अनिवार्य  औपचारिकताओं  को  पूरा  करने  में

 कठिनाई  होती है  ।  संसदीय  कार्य  करने  वाले  अन्य  अराज  पठित  कर्मचारियों  की  स्थिति  जैसी

 नहीं  है  तथा  उनके  मामले  में  अतिरिक्त-भत्ते  की  अदायगी  करने  में  कोई  कठिनाई  नहीं

 इसलिये  उन्हें  त्रिदोष  ad  की  मंजूरी  देने  का  कोई  कारण  ही  नहीं  है  ।

 नाथ  कौर  साउथ  एवेन्यू  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य

 योजना  के  डाक्टरों  के  लिये  श्रीवास  स्थान

 386.  श्री  रामचरण  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  कितने  डाक्टर  नाथें  और  साउथ  एवेन्यू  में

 में  स्थित  डिस्पैंसरियों  के  भवनों  में  रह  रहे  और

 उन्हें किस  टाइप  का  आवास  स्थान  दिया  गया है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  में  grat  ब०  स०

 और  नाथे  एवेन्यू  की  के  ऊपर  केवल  दो  टाइप  iv  क्वार्टर  उपलब्ध  हैं  ।

 ये  क्वाटर  दो  मेडिकल  अफसरों  को  दिये  गये  हैं  ।  साउथ  एवेन्यू  डिस्पेन्सरी  में  रहने  के  लिए

 मकान  की  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 उड़ोसा  को  सिचाई  atk  बिद्युत  योजनायें

 385.  श्री  चिन्तामणि  पाशिग्रही  :  श्री  रामचन्द्र  उसको  :

 थ्री  कुलेश्वर मीना  :  थी  Fo  प्रधानी  :

 st  gist  भाई :

 क्या  सिंचाई  शौर  विद्यू/त  मन्त्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किं  :

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने
 1967-68

 में  अपने  frag  सिचाई  कार्यक्रमों कें

 वित्तपोषण  के  लिये  अतिरिक्त  ऋण रा  की  माँग  की  और  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 a
 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  क्या  कायंवाही  की  गई  है

 सिचाई  att  विद्युत  मन्त्री  Fo  ल०  :  और  1967-68  के

 दौरान  अपनी  बिजली  योजनाओं  पर  धन  लगाने  के  अतिरिक्त  ऋणी  सहायता  के  लिए

 उडीसा  सरकार  से  अभी  कोई  प्रार्थना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  किन्तु  उड़ीसा  सरकार  ने  प्रार्थना  की

 है  कि  महानदी  डेल्टा  स्कीम  के  लिए  1967-68  के  ag  के  दौरान  1.52  करोड़  रुपये

 की  केन्द्रीय  सहायता  दीनता-शीघ्र  दी  जाए  ।  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  क्या  जा  रहा  हैं  ।
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 उडीसा  घी  चौथी  योजना

 387  ait  श्री  कुलेश्वर  मीना «+ «

 क चिन्ता  ott  दोरजी  भाई :

 थ्री
 रामचन्द्र  इलाका

 थ

 बया योजना  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 क्या
 उड़ीसा  की  चोथी  योजना  पहले  वर्ष के  लियें  योजना-परिव्यय में

 2  करोड़ 25
 होव

 दी  शी  कटौती  करदी गई

 दि
 तो  पहले  वर्ष  के  लिये  राज्य  निमित्त  आरम्भिक  योजना  परिव्यय

 कितना

 om  ती  कर करने  के  yea  अब  < मह
 जितार पता  eg

 ना साला  दे
 yagi  wt  &  fi के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  का

 कितना  हिस्सा

 os
 राज्य  सरकार  द्वारा  कलर विरद  में

 क  निक
 फलस्वरूप

 पड़ा  और किन

 rep
 योजना-परिव्यय  में  कमी  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 क

 पेट्रोलियम  sit  रसायन  तथा  समाज  हर  आशोक  मेहता )

 ee
 नहीं  ।  योजना  आयोग  ने  योजना के  पहले  के

 लिए  व्यय  में  कोई  कटौती  नहीं  की  है  ।  उड़ीसा  की

 डीसा  के  लिए  1966-67  के  लिए

 वद 45.77 करोड़ रुपय के लि हितों अ क

 सालाना  योजना

 उद्यम  में  न्द्रीय  सहायता  की  राशि  24.70  करोड़  रुपये  थी  ।

 प्रदान ह ही  नहीं  उठता  |  a

 eter)
 इडिडकी  पन  बिजली  परिय

 388.  क्  के ०  एम०  श्रब्नाहम :  या  सिचाई  गर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 ह  रकार  ने  उन  लोगों  को  मुआवजा  देन
 राशि  निर्धारित  की

 a ene ae  इड्डिकी  पन-बिजली  परियोजना  के  लिए ee

 _

 a

 यदि  at  कितनी  और  किस  दर  पर  ?

 fe  ई  कौर  विनत  मंत्री  Fo  ल०  हाँ  ।

 ज  देने
 तथा

 पुरनरस्थीपन की  सुविधाएँ  उपलब्ध  करने  के  भ्र ति रिक्त  केरल

 हाल  ही  के  निम्नलिखित  रूप  से  लगभग  35000  रुपये  कुल  मुआवजा

 विस्थापितों को  देगी  ।
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 eee

 विस्थापितों  के  पुर्र्स्थपिन  के  लिए दी  भूमि  के  सुधार  की  लागत  जो
 कि  केरल 1)

 कम्पेन्सेशन  फार  टैलेंट्स  इधर  वीमेंस  1958  के  अनुसार  निर्धारित  होगी  ।

 (2)  जो  विस्थापित  सुधार  की  लागत  के  रूप  में  मुआवजा  पाने  के  अधिकारी  नहीं  हैं

 जिनका  मुआवजा  100  रुपये  से  कम  जनता  है  उन्हें  100  रुपये  प्रति  विस्थापित  अनुदान

 दिया  जायगा  |

 यदि  कोई  फसल  उस  भूमि  में  खड़ी  है  तो  उनका  भी  मुल्यांकन  किया  जाएगा  हौर (3)
 उन  भूमि  वालों  को  ag  फसल  ले  जाने  की  इजाजत  होगी  अथवा  दूसरी  सूरत  में  यदि  फसल  का

 मूल्य  100  रुपये  से  अधिक  हुआ  तो  उसको  मुआवजा  मिलेगा  |

 प्रौद्योगिक  कर्मचारियों  को  सक  न  सुनाने  के  लिये  aa

 oa 389.  श्री  के०  एम०  अ्रब्नाहम  कया  श्नात्रास  तथा  पूति  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  औद्योगिक  कर्मचारियों  के  लिये  मकान  बनाने  के  लिये

 ऋणी  देने  का  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा क्या
 ?

 श्रावास  तथा  पूर्ति  मंत्रालय  में  उपमंत्री  इकबाल  और

 औद्योगिक  कर्मचारियों  के  मकानों  के  लिए  शहरी  तथा  आर्थिक  सहायता  देने  की  योजना

 1952  से  चल  रही
 है  ।  इसे  अब  समुदाय  के  आर्थिक  बष्टि  से  कमजोर  व्यक्तियों  तथा  औद्योगिक

 कर्मचारियों  के  लिए  सहायता  प्राग  संयुक्त  आवास  योजना  के  नाम  से  जाना  जाता  है  ।  फैक्ट्रिज

 एक्ट  1948  की  धारा  2
 (1

 के  अनुसार  औद्योगिक  कर्मचारियों  माइन्स  एक्ट  1952

 की  धारा  2  के  अर्थ  में  आने  वले  खान  कर्मचारियों  तथा  माइकल  की  खानों

 में  संलग्न  कर्मचारियों  के  तथा  उनके  लिए  जिनकी  मासिक  आय  350  रुपये  से  अधिक

 नहीं  इस  योजना  में  भारत  सरकार  के  द्वारा  दीर्घकालीन  ब्याज-युक्त  ऋण  तथा  उदार  आधिक

 सहायता  की  व्यवस्था  है  ।

 केन्द्रीय  आर्थिक  सहायता  जो  कि  विभिन्न  टाइप  के  रिहायशी  यूनिटों  के  लिए  निर्धारित

 सीमा  लागत  पर  आधारित  &  निम्नांकित  सीमा  तक  मान्यता  प्राप्त  निर्माण  एजेंसियों  को  दी

 जाती  है  :

 मान्यता  प्राप्त  एजेन्सी  au  सहायता

 1  राज्य  सरकारें  स्टेच्यूरी  हाउसिंग  are

 तथा  नगरपालिका  निकाय  (  ट्यूनी  विपक्ष

 बॉडीज  50  प्राप्त  50  प्रतिष्ठित

 ra  कर्मचारियों  की  पंजीकृत  सहकारी  समितियाँ  65  प्रतिशत  25  प्रतिदिन

 उद्योग  मालिक  50  प्रतिशत  25  प्रतिशत

 परिवार  नियोजन  के  लिये  राज्यवार  निशान

 390.  को  पी०  पी०  एसथोस  :  क्या  स्वस्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  सभा-पटल

 पर  एक  ऐसा  विवरण  की  कृपा  करेंगे  जिसमें  निम्नलिखित  बातों  के  बारे  में  राज्यवार

 जानकारी दी  हो

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  परिवार  नियोजन  के  लिये  कितना  धन  नियत  किया

 गया
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 उस  पर  कितना वच  किया गया  तथा  कितना लक्ष्य  पूरा  हुआ  ;  और

 परिवार  नियोजन  सम्बन्धी  कार्यक्रम  में  और  क्या  सफलताएं  मिली  हैं  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप सन् त्री  ह..1|  न्र  सु०  :
 से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  [  पुस्तकालय में  रखा  देखिये  संख्या  एल ०

 to  387/67

 तिब्बी  के  निकट  unnt; स्प्प्ख्ु  तक  है  स

 डा०  कर्मी  सिंह :
 ait  यशपाल  fag

 :

 क्या  पटो लियम  कौर  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  को  राजस्थान के  जयपुर  जिले
 में  तिब्बा  के  निकट  प्राकृतिक  गैस  सिली

 कया  यह  गस  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  है  जिसका  वाणिज्यिक  उपयोंग  किया  जा

 सके  और  यदि  तो  और

 (7)  क्या  खोज  कार्य  आगे  जारी है  ?

 पैट्रोलियम  कौर  योजना  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 जैसलमेर  जिले  में  मनोहर  तिब्बी  नामक  स्थान  पर  हाल  ही  में  व्यतीत रघु रमे या )

 एक  कु  ए  में  गस  पाई  गई  ।

 और  इस  मालूमात  के  महत्व  को  जानने  के  लिए  कुछ  और  कुओं  का  व्यसन

 करना  पड़ेगा  ।

 मेहरपुर  निराश्चित-गह  के  व्यक्ति

 392.  श्रीमती  ज्योत्सना  चन्दा  :  कया  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  मेहर पुर  के  निराश्रित  गृह  के  निवासियों

 को  उनकी  वित्तीय  सहायता  अथवा  बेरोजगारी  भत्ता  विकसित  रूप  से  नहीं  मिल  रहा

 नया  यह  भी  सच  है  कि  उनके  मकानों  को  उचित  तरीके  से  नहीं  रखा  जाता  है

 और  कुछ  इमारतें  तूफान  के  कारण  पहले  ही  गिर  चुकी  और

 यदि  at,  तो  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार हैं  ?

 समाज  कारण  विभाग  में  राज्यमंत्री  फूलरेश  :  असम  सरकार  से

 प्रात  सूचना  के  अनुसार  निराश्रित-गह  के  निवासी  नियमित  रूप  से  बेरोजगारी  भत्ता  पा

 रहे  हैं
 ।

 गृह  की  raya परत  |  के  उचित  STASIS  के  लिये  राज्य  सरकार  सभी  सम्भव  देख
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 रखे  रखती है  ।  तो  भी  सफेद-चींटियों द्वारा  हानि  पहुंचाये  जाने  तथा  तूफान  के  कारण  कुछ
 इमारतें  गिर

 राज्य
 सरकार  ने  बताया  है  कि  इमारतों  की  आवश्यक  मरम्मत के  लिये  उ-होंने

 आदेश  जारी  कर  दिये  हैं  ।

 पोंग  बाध  &  कारण  निकाले  गये  व्यक्ति

 393.  श्री  हेम  राज  :  क्या  सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  फी  कपा  करेंगे  कि  :

 पोंग  बांध  बनाने  के  कारण  जो  लोग  उजाड़े  गये  थे  उनमें  से  कितने  राजस्थान  में

 15  मई  1967  तक  फिर  बसा  दिये  गये

 राजस्थान  में  उनसे  प्रति  एकड़  भूमि  का  कितना  मुल्य  वसूल  किया  गया

 पंजाब  तथा  हिमाचल  प्रदेश  में  उन्हें  प्रति  एकड़  भूमि  का  कितना  मुआवजा  दिया

 गया  और

 उन्हें  फिर  बसाने  के  सम्बन्ध  में  क्या  सुविधायें  दी  गई  हैं  ?

 सिचाई  श्र  दि दय युत  मंत्री  (  डा०  Fo  लठ  राव  )  :  15  1957  तक  पौंग

 बाँध  के  208  विस्थापितों  को  राजस्थान  में  भूमि  दी  गई  ।

 विस्थापितों  को  दी  गई  हलकी  चिकनी  मिट्टी  वाली  और  बालू-युक्त  चिकनी  मिट्टी
 वाली  भूमि  की  दरें  576  रुपये  और  448  रुपये  प्रति  एकड़  निर्धारित  की  गई  ।

 राजस्थान  नहर  परियोजना  पर  सिंचाई  की  मात्रा  बढ़ाने  के  feats  के  परिणामस्वरूप  दरें  फिर  से

 निर्धारित  की  जाएंगी  ।

 विस्थापितों  को  प्रति  एकड़  भूमि  के  बदले  में  मुआवजा  देने  की  दरें  भूमि  की  श्र  णी

 के  अनुसार  गांव-गांव  में  भिन्न हैं  ।  सिंचित  भूमि  का  मुआवजा  883  से  2213  रुपये  प्रति  एकड़

 तक  और  असिंचित  भूमि का  मुआवजा  422 से  1739  रुपये  प्रति  एकड़ के  दर  से  दिया

 गया है

 विस्थापितों  के  पुनर्वास  के  लिए  निम्नलिखित  सुविधायें  दी  जाती  हैं

 (1)  एक  झोपड़ी  या  अस्थायी  रूप  से  रहने को  स्थान  ।

 (2)  2000  रुपये  प्रति  परिवार  मकान  बनाने  के  लिये  कर्जा  दिया  जाता है  ।

 (3)  पुनर्वास  wat  में  पीने  के  पानी  के  लिए  पक्की  डिग्गियों  का  प्रबन्ध  किया

 जाता

 (4)  नई  आबारिदयों  में
 आवश्यकतानुसार

 लिक  सड़कों  आदि

 का  प्रबन्ध  किया  जाता  है  |

 (5)  ऊट/बैल,  अच्छे  बीज  क्रय  करने  के  लिए  तकावी  किराये  पर  ट्रैक्टर

 दिलाने  की  acre  आदि  जैसी  अन्य  सुविधायें  दो  गई  हैं  ।
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 Delhi Sewage  System  in  जन  पि

 394.  Shri  Hardayal  Devgun  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  be
 pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  received  any  plan  from  the  Delhi  Municipal  Corpora-
 tion  for  laying  sewage  system  in  the  colonies  of  Delhi  across  the  Jamuna:;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Government  thereon  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  B.S.

 Murthy)  :  (a)  Yes.

 (b)  (i)  Shahdara  Sullage  Scheme  (Part  I)  estimated  to  cost  Rs.  0.49  lakhs  has
 been  approved  by  the  Central  Public  Health  Engineering  Organisation.

 (ii)  A  Sewerage  Scheme  for  providing  Trunk  Sewers  for  part  of  Shahdara  area
 estimated  to  cost  Rs.  304.95  lakhs  is  under  technical  examination  of  the  Central  Public
 Health  Engineering  Organisation.

 D.  D.  A.  Plots

 395.  Shri  Hardayal  Devgun:  Will  the  Minister  of  Works,  Housing  and  Supply  be
 pleased  to  state

 (a)  the  area  of  land  acquired  by  th:  Delhi  Development  Authority  so  far  since
 1962;

 (b)  the  number  of  plots  auctioned  or  sold  after  developing  that  area;

 (c)  whether  Government  are  aware  that  the  pace  of  progress  in  the  work  of  the
 Delhi  Development  Authority  is  comparatively  slow;  and

 (d)  if  so,  the  steps  taken  by  Govera  nzit  to  accelerate  ths  progress  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Works.  Housing  and  Supply  (Shri  Iqbal
 Singh):  (a)  8,040  acres.

 (b)  4,361  residential  and  593  industrial  plots  upto  the  30th  April,  1967.

 (c)  Yes,  Sir.  The  principal  bottlenecks  inhibiting  the  progress  of  development  of
 land  are  (i)  delay  in  providing  water  supply  and  trunk  services  and  (ii)  court  injunctions
 about  possession  of  certain  plots.

 (d)  The  Delhi  Development  Authority  have  been  asked  to  make  inter  im  arrange-
 ments,  where  possible,  for  providing  water  supply  and  sewage  disposal  by  means  of  tube

 wells  and  tanks.

 M/s  Mechanzies  and  Oriental  Timber  Trading  Corporation  Ltd.

 396.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai
 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  क

 ह  ह

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  value  of  contracts  obtained  by  M/s  Mechanzies  Limited  and  Oriental

 Timber  Trading  Corporation  from  Heavy  Engineering  Corporation,  Ranchi,  Hindustan

 Photo  Film  Corpcoration,  Ootacumand  and  Hindustan  Steel,  Rourkela;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  these  Companies  earned  huge  profits  but  the  amount
 shown  in  the  books  is  very  small;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  Accounts  of  both  the  Companies  have  not
 been  audited  although  these  should  have  been  audited  in  accordance  with  the  Company
 Law;
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 (d)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (e)  the  results  of  the  enquiry  conducted  by  Government  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)  :

 (a)  The  values  of  cuntracts  taken  by  joint  venture  of  Mackenzics  Limited  and

 Oricntal  Timber  Trading  Corporation  are  as  follows

 Rs,  63,  84,000 (1)  From  Heavy  Engineering  Corporation

 (2)  From  Hindustan  Photo  Film  Corporation  :  Rs.  69,43,000

 About  Rs.  2  crores. (3)  From  Hindustan  Stee!,  Rourkela  :

 (b)  Since  the  assessments  are  still  pending,  no  firm  conclusions  have  been  arrived
 at  as  to  whether  huge  profits  have  been  earned  or  whether  the  profits  earncd  have  been

 fully  shown  in  the  books.

 (c)  The  accounts  of  both  the  Companies  viz.,  Mackenzies  Ltd.  and  Orientai  Timber

 Trading  Corporation  Ltd.  have  been  audited  according  to  Company  Law  requirements.

 (d)  Does  not  arise.

 fe)  The  assessments  are  in  progress.

 अखिल  भारतीय  सिचाई  आयोग

 397.  taal  ज्योत्सना  चंदा  :  क्या  सिचाई  श्र  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 तीसरी  योजना  के  अन्त  तक  कितनी  सिंचाई  परियोजनाओं  और  मध्यम

 आरम्भ  की  गई  थीं  और

 इन  परियोजनाओं के  पूरा  हो  जाने  पर  कितनी  भूमि  में  सिचाई  की  जा  सकेगी ?

 सिचाई  att  धनिया  मन्त्री  (  डा०  Fo  ल०  राव  )  :  प्रथम  तीन  योजनाओं  के

 दौरान  500  बड़ी  व  मंडली  स्कीमों  को  कार्यान्वयन  के  लिए  हाथ में  लिया  गया  था  ।

 पुर्णा  होने  पर  इन  स्कीमों  से  440  लाख  एकड़  की  सिंचाई  शक्यता  उत्पन्न  होगी  ।

 इडि्डिको  जल  विरत हज  परियोजना

 398.  भी  वासुदेवन  नायर  :  क्या  सिचाई  सौर  विद्या  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  केरल  राज्य  में  स्थित  fest  जल  विदयत्त ह क  परियोजना  में  सहायता  के  लिए

 कनाडा  की  के  साथ  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  हुए  और

 यदि  तो  समझौते की  क्या  शर्तें  हैं  ?

 सिचाई  ak  विद्य/त  मन्त्री  Fo  ल०  :
 बाह्म  सहायता  कनाड़ा

 से  प्रात  पुनरीक्षित  ऋण  करार  को  अभी  अन्तिम  रूप  जाना  कनाडा  की  फर्मे  के

 साथ  परिवार  करने  का  प्रश्न  BAT  करार  पर  हस्ताक्षर हो  जाने के  बाद  ही

 प्रदान  नहीं  उठता  |

 365



 Written  Answers  Jyaistha  4,  1889  (saka)

 nissan  में  सिचाई  योजना यें

 399,  थके  सुर्य नारायण  :.  क्या  तिहाई  कौर  fra  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  प्रदेश  सरकार  ने  कुछ  बड़ी  सिचाई  योजनायें  केन्द्र  के  पास  स्वीकृति

 तथा  वित्तीय  सहायता  के  लिए  भेजी

 यदि  तो  वे  योजनायें  क्या  हैं  तथा  उनके  प्रस्ताव  कब  पा  किये  गये  और

 क्या  वे  योजनायें  स्वीकृत  हो  गई  हैं  तथा  गया  कुछ  वित्तीय  दे  दी

 गई  है  ?

 सिचाई  कौर  विद्य/त  मन्त्री  (Sto  छु ०  ल०  :  (  क  )  तुगभद्र उच्च  स्तरीय  नहर

 ही  एक  ऐसी  नई  बड़ी  सिंचाई  स्कीम  हैं  जिसको  भान्थ्प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्र  की

 ञ  | स्वीकृति के  लिए  प्रस्तुत  किया

 आन्ध्रप्रदेश  सरकार ने  इस  स्कीम  को  1966 में  प्रस्तुत  किया था  ।

 इसे  योजना  आयोग  ने  1967 में  अपनी  स्वीकृति  दे  दी  थी  ।
 इस  स्कीम

 के  लिए  कोई  निर्धारित राशि  नहीं  दी  जा  रही  है  ।  किन्तु  राज्य  सरकर  को  विविघ  विकास

 ऋणों  द्वारा  सहायता  दी  जाती  ताक़ि  वे  योजना  में  सम्मिलित  सिंचाई  परियोजनाओं

 कौर  स्कीमों  के  धन  लगा  सकें  ।

 श्राइन  प्रदेश  में  बाट  नियंत्रण  रोज  नायें

 400.  श्री  सत्यनारायण  :  क्या  सिंचाई  शौर  विद्य/त,  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  में  कोयले  भील  बुदाखेरा  आदि  जेसी  बाढ़  नियंत्रण
 योजनाओं

 पर  मित्रा  समिति  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  किया  गया

 कथित  योजनाओं  का  कार्य  कब  आरम्भ  होने  की  सम्भावना  और

 इन  योजनाओं  पर  कितनी  राशि  व्यय  होगी  तथा  बाढ़  नियंत्रण  द्वारा  लगभग

 कितनी  भूमि  को  लाभ  पहुंचेगा ?

 सिचाई  कौर  ्य ि द्यु चत  watt  Fo  ल०  :  मित्रा  समिति  के  सुझावों

 के  कार्यान्वयन  के  लिए  अपेक्षित  कार्यों  के  प्रथम  चरण  के  लिए  आंध्रप्रदेश  सरकार  ने  हाल  ही में

 विस्तृत  प्रस्ताव  तैयार  किए  हैं  ।  प्रथम  चरण  में  यह  कार्य  अपेक्षित  हैं
 :

 (1)
 15000  क्यूसेक की  निस्सार  क्षमता

 के  लिए  उप्पुतेरू  निकास  माग  में

 (2)  थम्मिलेरू  के  ऊपर  एक  बाढ़  रोक

 (3)  कृष्णा  और  गोदावरी  डेल्टा  प्रणाली  की  नालियों में

 (4)  adam date  सीधी  काट  का
 तथा

 (5)  विक् का वोल ड्रेन  को  चौड़ा  करना
 |
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 राज्य  सरकार  का  यह  विचार है  कि  इस  प्रकार  चरण  पर  चौथी  योजना  के

 दौरान  को  चालू  कर  दिया  जाये  और  उन्होंने  हाल  ही  में  यह  सूचित  किया  है ंकि  उनके  राज्य

 की  चौथी  योजना में  इस  उद्देश्य  के  लिए  1.6  करोड़  रुपये  का  बन्दोबस्त  कर  दिया  गया है  ।

 राज्य  सरकार  का  अनुमान है  कि  प्रथम  चरण  की  अनुमति  लागत  लगभग

 10.66  करोड़  रुपये  होगी
 |

 उन्होंने  यह  बताया  हैं  कि  इस  योजना  से  1,35,136  एकड़  उस

 भूमि  की  बाढ़ों  से  रक्षा  होगी  जहाँ  चावल  उगता  आप  13,254  एकड़  उस  भूमि की  रक्षा

 होगी  जहाँ  ger  फसलें  उगाई  जाती  हैं  और  कोनेरू  भील  तल  में  दस  हजार  एकड़ नई

 भूमि  को  भी  सिंचाई  के  अस्तंगत  लाया  जा  सकता है

 लहसुन  से
 कुष्ठ

 रोग  की  औषधि  तेयार  करना

 401.  थ्री  ड् ०  के ०  नयानर :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  मसूर  स्थिति  केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिकीय  अनुसंधान  संस्था  ने  लहसुन  से  कुष्ट

 रोग  की  कारगर  दवाई  बनाने  का  एक  तरीका  निकाला  और

 यदि  तो  यह  तरीका  कब  निकाला  गया  थां  क्या  इसकी  उपादेयता  का  परीक्षण

 कर  लिया गया  है
 ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  (  श्री  ब०  Yo  मति  )  :

 और  मैसूर  स्थित  केन्द्रीय  खाद्य  तकनीकी  अनुसंधान  संस्थान  में  19610  में  लहसुन  से  जो

 औषधि  तैयार  की  गई  थी  वह  अपने  प्रारम्भिक  परीक्षणों  में  कुष्ठ  रोग  के  लिए  कारगर  सिद्ध

 हुई  है  ।  इन  प्रभावों  की  पुष्टि  के  लिए  और  आगे  परीक्षण  किये  जा  रहे  हैं  ।

 दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  सरकार  को  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  के  aga  दिक  श्रौषधाल  यॉं

 में  औषधियों  की  कमी

 402.  श्री  पन्नालाल  बारूपाल  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  के  गोल  मार्किट

 और  किदवई  नगरਂ  नई  दिल्‍ली  में  स्थित  दोनों  आयुर्वेदिक  औषधालयों  में  औषधियों  की

 कभी  ?

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  रोगियों  ने  इस  प्रकार  की  शिकायतें  औषधालयों  में  रखें

 में  दर्ज  की  और

 यदि  तो  सरकार  इन  दोनों  औषधा  लयों  में  औषधियों  की  पर्याप्त  और  नियमित

 सप्लाई  के  लिये  क्या  प्रबन्ध  कर  रही है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ब०  सु०  और

 :  जी  मांग  कभी  कम  कभी  ज्यादा  होने  से  दवाइयों  की  कुछ  कमी  रही हैं  ।
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 आयुर्वेदीय  दवाइयों  की  आवश्यकताओं  के  निर्धारण  a  st था  उग्र  प्रा  करने  एवं  देने

 की  वर्त  मान  प्रक्रिया  की  पुनरीक्षा  की  जारही  हैं  ताकि  इन  डिस्पेन्सरियों  में  दवाइयां  मांग  के

 अनुकूल  अर्थात  मात्रा  और  नियमित  रूप  में  दी  जाती  रहें  ।

 दिल्‍ली  में  एक  ate  आयुर्वेदिक  औषधालय  की  श्रावइयकता

 403.  श्री  प०  ला०  बारूपाल  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मोती बाग  से  लेकर  लाजपत  नगर  समस्त  दक्षिण  दिल्‍ली

 की  आवश्यकताओं  के  लिये  एक  ही  आयुर्वेदिक  औषधालय  जो  किदवई  नगर  में

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  औषधालय  में  प्रति-दिन  400  से  अधिक  रोगी  आते

 क्या  इन  सभी  रोगियों  को  देखने  के  लिये  वहाँ  केवल  दो  ही  डाक्टर हैं  जबकि

 केन्द्रीय  सरकार  की  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  के  अन्य  एलोपैथिक  औषधालय  जहाँ  इस  संख्या  से

 भी  कम  रोगी  आते  अधिक  डाक्टरों  का  प्रबन्ध

 क्या  दक्षिणा  दिल्ली  प्राथमिकता  से  मोतीबाग  एक  आयुर्वे  दिक  al  बाल

 खोलने  का  सरकार  का  feat  जिससे  fe  उन  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  सरकारी  कर्मचारियों

 की  आवश्यकता  की  पूरी  हो  और

 यदि  तो  कब  ?

 स्वास्थ्य  तथा  पश्चिम  विजन  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  ब०  सु  :

 किदवई नगर  स्थित  आयुर्वेदीय  डिस्पेंसरी  निम्नलिखित  क्षेत्रों  की आवश्यकताओं  की  प्रति  करता  है  :

 14.  सरोजिनी  avril

 15.  सरोजिनी  नगर  मार्किट
 कस्तूरबा  नगर

 16.  श्री निवास पुरी

 लाजपत  ध  17.  एण्ड्रयूजगंज

 लक्ष्मीबाई  नगर  18  जगपुरा

 लोदी  19  मालवीय  नगर

 कालकाजी लोदी  |  20

 21  रामकृष्ण

 9.  22  रामकृष्ण

 10.  नौरोजी  नगर  23  रामकृष्ण

 11.  नेताजी  नगर  24  रामकृष्ण  पुरम  LV

 25  वैशाली  रोड 12.  पंडारा  रोड

 13.  सरोजिनी  कह  26.  aa  खास

 1966-67  में  रोगियों  की  औसत  दैनिक  संख्या  228  थी  ।

 इस  डिस्पेंसरी के  लिये  वैद्यों  के
 तीन  स्थानों

 की  मंजूरी  जिसमे ंसे  दो  पर

 नियुक्तियाँ
 की  जा

 चुकी  हैं  और  तीसरी  नियुक्ति
 के  लिये  कार्यवाही  की  जारही  है

 ।

 और  (=)  फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं
 है

 ।
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 केन्द्रीय  सरकार  को  स्वास्थ्य  योजना  के  टलत

 आयुर्वेदिक  झौषधालयप

 404.  श्री  पन्नालाल  बारूपाल  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवा  पि  yas  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वास्थ्य  योजना  के  अन् तें गत  गोल  मार्केट

 और  किदवई  नगर  में  चलने  वाले  आयुर्वेदिक  औषधालयों  के  डाक्टर  रोगियों  के  लिये  औषधियाँ

 नहीं  मंगा  सकते  और  न  ही  रोगियों  को  उन  औषधियों  लागत  की  प्रतिपूर्ति उस  प्रकार की
 are  जिस  प्रकार  कि  अन्य  ऐलोपैथिक  औषधालयों  के  सम्बन्ध  में  किय  जाता  as  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  विषमता  को  दूर  करने  का  और

 यदि  तो  कब  ?

 तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  मों  उपमंत्री  ब०  सु  और

 :  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  को  एलोपैथिक  डिस्पेन्सरियों  में  अधिकांश  दवाइयों  का  स्टाक

 रखा  रहता  है  और  वे  हितग्राहियों
 को

 देदी  जाती  हैं
 ।  जहां  कोई  ऐसा  स्टाक  तुरन्त  उपलब्ध  न

 हो  वहां  दवाइयां  बंगाली  जाती  हैं  और  रोगियों  को  दूसरे  दिन  दे  दी  जाती  हैं  ।  भा पाती दलों
 में  रोगियों  को  इस  are  के  लिए  मान्यता  प्रा  ।  केमिस्ट  से  दवाइयां  लाने  के  लिए  पर्ची  दे  दी

 जाती  है  जो  यथा  समय  उसका  बिल  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  को  भेज  देता  है  परन्तु  दवाइयां

 रोगी  को  वहीं  और  उसी  क्षण  दे  दी  जाती है  ।  आयुर्वेदीय  दवाइयां  देन ेके  लिए  ऐसी  कोई

 पद्धति  नहीं  है  ।  पहले  तो  आयुर्वेदीय  दवाइयों  की  कोई  योग-संहित  नहीं  है  दूसरे  में

 कोई  मान्यता  दवा फरोश  भी  नहीं  हैं  जिसे  इस  काम  के  लिए  नियुक्त  किया  जा

 सके  आयुर्वेदीय  डिस्पेन्सरियों  के  डाक्टर  केवल  वे  ही  दवाइयां  द  सकते  जो  डिस्पेन्सरियों

 में  उपलब्ध  हों  ।  आयुर्वेदीय  दवाइयों  के  स्टाक  रखने  के  वर्तमान  प्रबन्धों  में  सुधार  करने  के

 कदम  उठाये जा  रहे  है ं।

 का  उत्पादन  ,  तथा  चिजों

 405.  श्री  मुहम्मद  इमाम  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 गाये
 }
 ह  क्या  यह  सच  है  कि  के  गलत  प्रयोग  प्  gray  weet  लोगों  और

 पशुओं  की  मौत  हो  रही  और

 इसके  उत्पादन  और  बिक्री  पर  रोक  लगाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 क्या  सरकार  ने  परिवार  नियोजन  के  विज्ञापनों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  आधार  सुत्र  बनाये

 जिससे  ऐसे  विज्ञापनों  के  नैतिक  पक्ष  का  भी  ध्यान  रख  q  जा  लगी  ,  पिर

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  सों  ea  ब०  सु०  :  (

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही है  और  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।
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 परिवार  नियोजन  संबंधी  विज्ञापन

 406.  Sto  समर  गुह  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  ने  परिवार  नियोजन  के  विज्ञापनों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  आधार  सूत्र

 बनाये  जिससे  ऐसे  विज्ञापनों  के  नैतिक  पक्ष  का  भी
 ध्यान

 रखा  जा
 और

 क्या  सरकार  परिवार  नियोजन  से  सम्बन्धित  विज्ञापनों  के  लिये  उन  नैतिक

 सिद्धांतों  के  अनुरूप  जिन्हें  हमारे  देश  में  ऊची  प्रतिष्टा  प्राप्त  है  आधार  सूत्र  बनाने  सहायता

 के  कुछ  चुने  हुए  संसद  सदस्यों  तथा  अन्य  सामाजिक  संगठनों  के  प्रतिनिधियों  का  सम्मेलन

 बुलाने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  है
 ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  ब०  स०  :  (  क  )

 हां  ।

 हां  ।  सरकार  द्वारा  बनाई  गयी  विभिन्‍न  माध्यम  समितियों  के  अतिरिक्

 एक
 ''

 राष्ट्रीय  जनसाधारण  शिक्षा  सलाहकार  समितिਂ  को  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 है  जिसमें  संसद  सामाजिक  संगठनों  के  विज्ञापन  तथा  अन्य  माध्यमों  के

 विशेषज्ञ  तथा  पत्रकार  सम्मिलित  किये  जायेंगे  ।  यह  समिति  जनसाधारण  को  परिवार  नियोजन

 से  सम्बन्धित  शिक्षा  सम्बन्धी  रधिया  नीति  निर्धारित  करने  और  जनसाधारण-शिक्षा  तथा

 माध्यम  कार्यक्रम  को  अधिक  प्रभावी  बनाने  वाले  आधार  सूत्रों को  तैयार  करने  में  मदद

 करेगी  ।

 समुद्र  के  नीचे  तेल  संसाधन

 407.  प्रो ०  समर  गुह  :
 क्या  पेट्रोलियम  att  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  समुद्र  के  नीचे  कच्चे  तेल  का  पता  लगाने  के  लिये  सुन्दरवन  और  मिदनापुर  के

 निकटवर्ती  क्षेत्रों  का  सर्वेषण  किया  गया

 क्या  इन  क्षेत्रों  में  तेल  मिलने  की  कोई  निशानी  मिली

 क्या  इन  क्षेत्रों  के  कोई  चुम्बकीय  aaa  भी  किये  गये  हैं
 और  यदि  तो  किस

 एजेंसी  और

 भारत के  विभिन्‍न  समूद्र  तटों  में  समुद्र  के  नीचे  तेल  संसाधनों  के  बारे  में  पूरा

 विवरण  कब  प्राप्त  हो  जायेगा  ?

 पेट्रोलियम  कौर  योजना  तथा  समाज  कल्याण  में  राज्य  मन्त्री

 अभी  नहीं  कहा  जा  सकता  ।

 जी  नही ं।

 अन्वेषण काय  अभी  चल  रहा  इसलिये  अभी  तिथि  बताना
 सम्भव

 नहीं है  ।
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 हरियाणा  में  सिचाई  a  सुविधाएं

 *  409.  att  रणधीर  सिंह :  am  सिचाई  कौर  fara  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 इस  बात  को  विशेष  रूप  से  ध्यान  में  रखते हुए  कि  हरियाणा  राज्य  का  विकास

 अपने  आरम्भिक  चरण  में  है  और  इसके  संभाव्य  संसाधनों  का  उपयोग  नहीं  गया

 सरकार  के  विचाराधीन  कोई  ऐसी  योजना  है  जिसके  अस्तंगत  कृषि  सुविधाओं  नलकूपों  के  लिये

 बिजली  ऐसे  क्षेत्रों  में  जहाँ  पानी  जमा है  नालियाँ  बनाकर  पानी  निकालने  और  नहरों  के

 मार्ग  निर्धारण  आदि  के  लिये  धन  आवंटित  करके  हरियाणा  राज्य  के  मूल्यवान  कृषि  संसाधनों

 का  उपयोग  किया  जा  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 इन  सभी  श्रे  रियों की  स्कीमें सिंचाई  att  faa  मन्त्री  Fo  ल०

 हरियाणा  सरकार  की  चौथी  पंचवर्थीय  योजना  में  शामिल  है  ।  धन  के  आबंटन  को  अभी

 अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 देहातों  में  गह-निर्माण  कार्य  क्रम

 *  410.  थो  राने  :  क्या  श्रावास  तथा  पूति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  देहातों  में  गृह-निर्माण  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता

 के  रूप  में  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी-कितनी  राशि  दी

 उक्त  योजना के  अन्तेंगत  केन्द्रीय  सहायता से  कितने नये  देहातों  अथवा  मकानों का

 निर्माण  किया  और

 क्या  महाराष्ट्र  में  मिलकपुर  ताल्लुक़ात  और  आदिलाबाद  पेटा  के  देहातों  में

 जो  बाढ़  में  पूर्णतया  बह  गये  देहाती  गृह-निर्माण  कार्य-क्रम  आरम्भ  किये  जाने  के  बारे  में

 वर्ष  1962  में  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए थे
 ?

 श्रावास  तथा  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  इकबाल  fag):  और

 ब्यौरा  संलग्न  क  में  दिया  गया  है  ।  |  पुस्तकालय  में  रखा
 देखिये  संख्या  एल०  टी ०  388/67

 इस  विषय  पर  माननीय  सदस्य  के  द्वारा इस  मन्त्रालय  के  तत्कालीन

 उप-मन्त्री को  लिखा  गया  पत्र  1962 में  प्रात  हुआ  था  क्योंकि  ग्रामीण  आवास

 परियोजना  स्कीम  के  अस्तंगत  ग्रामों  का  चयन  राज्य  सरकारों  से  संबन्धित  है  अतएव  ag  मामला

 महाराष्ट्र  सरकार  के  नोटिस  में  ला  दिया  गया  जिन्होंने  माननीय  सदस्य  को  इस  पर  उनके

 द्वारा  की  गयी  कार्यवाही  से  सूचित  कर  दिया  था  ।
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 सिंगरो  रक  कारखाना

 411.  श्री |" हू»  Fo  घोष  :  पेट्रोलियम  श्र  रसायन  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 सिंदरी  उर्वरक  कारखाने  में  अमोनिया  के  बाइकार्बोनाइट  का  प्रतिवर्ष  कितना

 इस  उत्पाद  को  वितरित  करने  का  प्रबन्धकों  द्वारा  क्या  तरीका  अपनाया  जाता  है  ?

 पेट्रोलियम  att
 रसा

 योजना  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (  श्री

 :  1300  मीटरी  टन  ।

 समाचार  पत्रों
 में  दिये  गये

 विज्ञापन
 के  उत्तर  में  टैण्डरो ंके  आधार पर  और

 भारतीय  उर्वरक  निगम
 लि०  के  निदेशकों के  बोड़ ेसे  अनुमोदन  के  बाद  चुने गये  अधिकृत

 प्रादेशिक  वितरकों  यह  उत्पाद  वितरित  किया  जाता  है  ।

 चेचक का  टीका

 412.  sit  प्र०  Fo  घोष  :

 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :

 श्री  स०  सामन्त  :

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अमरीका  ने  एक  करोड़  डोज  चेचक  के  टीके  और  दो  जैट-गन  वैक्सीन  इंजेक्शन

 दिये  और

 यदि  तो  उनका  प्रयोग  देश  के  किन  भ्षेत्रों  में  गर

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  ब०  सु०  :

 अमेरिका  की  अन्तराष्ट्रीय  विकास  एजेन्सी  ने  भारत  सरकार  को  जमा  कर  सुखायी  गयी  चेचक

 वेक्सीन  की  1  करोड़  9  लाख  मात्रायें  तथा  26  जेट  इंजक्शन  दिये हैं  ।

 अभी  तक  दिल्‍ली  में  ही  ।

 केन्द्रीय  सरकार  पर

 413.  श्री  दो०  पर्  शर्मा  क्या  faa  मन्त्री यह  बताने की  कृपा कि  :

 क्या यह  सच  है
 कि

 केन्द्रीय  सरकार  पर  1950-51  से  अब  तक  कर्ज  की  रकम

 पाँच  गुना  बढ़  गई  है  जिसमें  विदेशों  से  लिये  गये  ऋण
 की

 मात्रा  सबसे  अधिक  और

 afe  तो  इस  पर  नियंत्रण  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये गये  हैं  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  प्रति  मन्त्री  मोरार  जी  :  हाँ  .

 विकास  कार्यक्रमों  के  लिये  अपेक्षित  धन
 को

 जुटाने  हेतु  ऋण  के  माध्यम  से  सरकारी
 संसाधनों को  बढ़ाना  एक  मान्यता  प्राप्त  तरीका  है  ।  यद्यपि कम  से  कम  ऋण  लेने  का  प्रयास

 किया  जाता  परन्तु  देश  की  वर्तमान  विकास  की  स्थित  में  राष्ट्र  ऋण  का  बढ़ना  अनिवायें  है  ।
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 बकाया  प्राय

 414.

 श्री  योगेन्द्र  शर्मा  :

 कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1966-67  के  अन्त  तक  कितना  आयकर
 वसूल  करना

 शेष

 क्या  इस  राशि  में  विगत  वर्ष  की  बकाया  राशि  भी  शामिल हैं  ;

 यदि  तो  विगत  ad  की  बकाया  राशि  क्या  और

 आयकर  की  वसूली  को  तेज  करने  किसी  पर  आयकर  बकाया  न  रहे  इसके

 लिये  सरकार  क्या  विशेष  कायंवाही  कर  रही है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  faa  मन्त्रों  मोरारजी  :  528.11  करोड़

 रुपये  ।

 हां  ।

 पिछले  वर्ष  घर्थातु  1966-67 की  जिन  बकाया  रकमों  की  31-3-1967  कौ

 वसूली  होनी  बाकी  वे  270.35  करोड़  रुपये  की  थी  ।

 इस  सम्बन्ध  में  प्रयुक्त  महत्वपूर्ण  उपायों  में  से  कुछ  ये  हैं
 :-

 (1)  वसूली  का  काम  राज्य  सरकारों के  पास  से  धीरे-धीरे  आयकर  विभाग  द्वारा  अपने

 हाथ  में  लिया  a  रहा  है  ।  मंसूर  राज्यों  मे ंतो  यह  काम  आयकर  विभाग  ने

 अपने  हाथ  में  ले  लिया  तथा  गुजरात  राज्य  में  आंशिक  रूप  से  हाथ  में

 लिया  गया  है  ।  चालू  वर्ष  में  बाकी  राज्यों  का  काम  हाथ  में  लेने  का  विचार है

 (ii)  पूरी  तरह  से  बसूली  के  काम  पर  ही  लगाये  गये  आयकर  अधिकारियों  को  वसूली

 का  काम  सौंपा  जा  रहा  है  ।

 (iii)  बकाया  मांगों  की  रकमों  की  शीघ्र  वसूली  के  काम  की  देखभाल  के  लिए  आयुक्तों

 के  कार्य  क्षेत्रों  में  विशेष  वसूली  एककों  के  बनाये जा  रहे  हैं  ।

 (iv)  जिन  मामलों  में  5  लाख  रुपये  से  अधिक  की  रकम  की  मांग  की  वसूली  बकाया

 समय-समय  निरीक्षण  निदेशालय  सांख्यिकी  तथा

 प्रकाशन )  द्वारा  समीक्षा  की  जायगी

 मंत्रालयों  के  लिए  भवनों  का  निर्माण

 415.  श्री  हो०  ato  मुकर्जी :
 क्या  श्रीवास  तथा  git  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :

 पिछले  वर्षों  में  विभिन्न  मंत्रालयों  के  लिये  नये  भवनों  के  निर्माण  पर  कुल

 कितना  धन  खर्च  किया
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 ऐसे  निर्माण  कार्यो  से  सम्बन्धित  परियोजनाओं  को  जारी  रखने  पर  कितना  ad

 क्या  इस  प्रकार  के  निर्माण  कार्यों  से  सम्बन्धित  नीति  पर  समय-समय  पुर्निवचार

 किया  जाता  और

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 घ्नावास  तथा  पूरी  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  इकबाल  :  लगभग

 7.44  करोड़  रुपये  |

 बनाई
 जा  रही  इमारतों  में  लगभग

 116
 लाख  रुपये  खर्चे  हुए  हैं  ।

 और  :  31  1966  को  64.38  लाख  वर्ग  फीट  कबायली  वास  की

 मांग  निर्धारित की  गयी  थी  ।  53.6०  लाख  वर्ग
 फींट

 का  वास
 उपलब्ध  जिसमें  लगभग

 21  लाख  am  फीट  पट्ठे  तथा  अधिग्रहीत  भवनों  तथा  अस्थाई  हेलमेटों  का  वास  शामिल  है  ।

 कयोंकि  गैर  सरकारी  भवनों  को  किराये  पर  लेने  की  अपेक्षा  स्थाई  भवनों  का  निर्माण  अधिक

 बचतपुर्ण  है  अतएव  यह  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  इस  कभी  को  gat  करने  के  लिए  निधियों की

 उपलब्धता  के  ऐसे  भवनों  का  निर्माण  जारी  रखा  जाये  ।

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  को  प्रसाद ता

 416.  श्री  आकार  लाल  बैरवा  :  श्री  शारदा  नद

 श्री  सीठा  लाल  :  थी  ब्जसुषण  लाल  :

 श्री  नारायन  स्वरूप  शर्मा  :  श्री  wat  बिहारी  वाजपेयी  :

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 कण  यहं सच  है  कि  डाक्टरों  तथा  योजनाओं की  क्रियान्विति  के  लिये  उत्तरदायी

 कर्मचारियों  द्वारा  व्यक्तिगत  रुचि  न  लिये  जाने  के  कारण  परिवार  नियोजन  योजनाओं  के  वांछित

 परिणाम  नहीं  निकले  हैं  ;

 चालू  वर्ष  में  परिवार  नियोजन  सेवाओं  से  सम्बन्धित  व्यक्ति  इस  सम्बन्ध  में

 व्यक्तिगत  रुचि  लें  तथा  इन  योजनाओं को  कारगर  इस  हेतु  क्या  उपाय  किये
 गये

 हैं  करने
 का  विचार है  ?

 स्वास्थ्य  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  में  उपसन्त्री  ब०  go  :

 नहीं

 केन्द्रीय और  राज्य  स्तर  पर  प्रशिक्षण  कार्यकम  बढ़ा  दिये  गये  हैं  ।  दशैक्षिरिपक

 विधियों  के  विस्तार  तथा  परिवार  नियोजन  सेवाओं  के  लिए  आवश्यक  व्यक्तिगत  सावधानी  बढ़ाने

 के  लिए  ada  प्रशिक्षण  और  ओरिएन्टेशन  कार्यक्रमों पर  विशेष  जोर  दिया  जा  रहा  है  |

 मामलों  के  उचित  ठीक  परिषदों  और  उचित  देखभाल के  लिए  जोर  डाला  जा  रहा है  ।

 अच्छा  कार्य  करने  वालों  को  पुरस्कार  और  इनाम  देने  पर  विचार  किया  जा

 रहा  है  ।
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 (7)  arin  में  काफी  हुई  है  और  बढ  इस  प्रकार  हैं
 ०.

 (1)  छोटा  परिवार  रखने  के  सम्बन्ध  में  कार्यक्रम  द्वारा  की  गई  व्यापक  जाग्रति  ।

 (2)  नसबन्दी  आपरेशन  और  गर्भाशयी  गर्भ रोधक  पहचानने  की  संख्या  में

 जैसा  कि  संलग्न  विदिशा  में  दिया  गया  है

 विवरण

 आपरेशन गत  पाँच  वर्षों  में  किये  गये  नसबन्दी  अजन  नों  को  संख्या

 किये  गये  नसबन्दी
 आपरेशन

 1962  157816

 1963  169527

 1964  269272

 1965  468872

 1966  790438

 योग  1855970

 1965  और  1966  में  पहनाये  गये  गर्भाशय  गर्भनिरोधकों  के  की  संख्या

 aq  पहनाये गये  लूप

 1965  463592

 1966  1019715

 att  1483307

 गर्भ रोधक
 कार्यक्रम

 1965  में  आरम्भ  किया  गया

 28  करोड़  रुपये

 अराजपत्रित  कर्मचारियों  को  छ  टनों

 417.  थ्री  प्रकार  लाल  बैरवा  :

 श्री  भीठा  लाल  :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  है  कि  प्रशासन  में  व्यय  कम  करने  के  अभिप्राय  से  अराजपत्रित  कम

 कारियों  की  छंटनी  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  किन  किन  विभागों  पर  इसका  प्रतिकूल  असर  पड़ेगा  और

 इसके  परिणाम  स्वरूप  कितने  कमंचारियों  की  छंटनी  की  जायेगी  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  स्त्री  मोरारजी  :  तथा  :  सरकार

 इस  बात के  लिए  तो  उत्सुक है  कि
 प्रशासन

 पर  होने  वाले  व्यय  को
 कम

 किया  किन्तु
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 अराजपत्रित  कर्मचारियों  की  सातारा  तौर  पर  अथवा  उसी  निमित्त  seat  करने  की  कोई  योजना

 नहीं  है  ।  वित्त  मन्त्रालय  के  कर्मचारी  निरीक्षण  एकक  द्वारा  गये  किये-अध्ययन  के  कारण

 अथवा  प्रशासनिक  प्रगति  याओं  तथा  का्यं-प्रशालियों  में  सुधार  करने  के  कारण  समय  समय  पर

 कर्मचारी  अतिरिक्त  पाये  जा  सकते  हैं  ।  इन  अतिरिक्त  कर्मचारियों  को  पूर्वनियोजित  करने  के

 लिए  गृह  मन्त्रालय  में  एक  विशेष  कक्ष  काम  कर  रहा  है  ।

 पंजाब  कौर  हरियाणा  में  बिजली  का  बन्द  हो  जाना

 418.  ait  मीठा  लाल  :  श्री  अ्रोंकार  लाल  बैरवा  :

 कया  सिंचाई  सनौर  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह
 सच

 है
 कि  पंजाब  तथा  हरियाणा में  हाल  ही  में  चार  दिनो ंसे  अधिक

 समय  तक  जो  बिजली  बन्द  रही  थी  उसका  कारण  था  तोड़-फोड़  की

 यदि  तो  इसकी  जाँच  की  गई  और

 जाँच  के  क्या  orem  निकले  हैं  ?

 पंजाब  राज्य सिंचाई  कौर  विद्युत  मन्त्री  कु०  ल०  से

 बिजली  बो  ने  यह  सूचित  किया  है  कि  संगीत  तोड़-फोड़  की  14  घटनाएँ  नोटिस  में  आई  हैं

 और  इन  सभी  मामलों  को  पुलिस  के  हवाले  कर  दिया  गया  है  ।  पुलिस  द्वारा की  जाने  वाली

 जाँच  के  परिणाम  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही है  ।

 स्थित  बैंकों  में  खाते

 419.  al  Go  गो०  सेन  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 उस  फर्म  का  नाम  क्या  है  जिसकी  विदेश  स्थित  aa  में  सबसे  अधिक  राशि  जमा  है  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  fea  मन्त्री  मोरारजी  :  अपेक्षित  जानकारी  एकत्र

 की  जा  रही  है  और  सभापटल  पर  रखी  जायेगी  ।

 Development  of  Backward  States  in  Fourth  Plan

 420,  Shri  P.  L.  Barupal  :  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state  :

 fa)  whether  it  is  a  fact  that  the  Planning  Commission  decided  to  provide
 assistance  to  the  State  Governments  on  the  basis  of  the  population  for  the  development  of

 States  during  the  forthcoming  Fourth  Five  Year  Plan;

 (10)  if  so,  the  amount  proposed  to  be  earmarked  in  the  Fourth  Five  Year  Plan  to

 backward  States  like  Rajasthan  on  the  basis  of  population  for  development;

 (c)  whether  the  amount  to  be  spent  on  the  early  completion  of  construction  of

 Rajasthan  Canal  would  also  be  fixed  on  the  basis  of  population  ratio;  and

 (d)  र  so,  whether  the  amcunt  to  be  allccated  to  the  Rajasthan  Government  in
 accordance  with  the  said  decision  would  be  sufficient  for  all  development  works  ?
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 The  Ministe:  of  Planning,  Petroleum  and  Chemicals  and  Social  welfare  (Shri  Ashoka

 Mehta)  :  (a)  and  (b)  No,  Sir.  In  determining  the  Central  assistance  for  the  Fourth  Five

 Year  Plans  of  State  Governments,  the  Planning  Commission  took  into  account  a  number
 of  crileria,  such  as  population,  requirements  tor  continuing  big  irrigation  &  Power

 schen:es,  the  relative  backwardness,  otc.

 In  the  (15. 11551011  between  the  State  Chief  Minister  and  the  Planning  Commission
 held  in  November,  1966,  the  Fourth  Plan  outlay  and  Central  assistance  for  Rajastban
 were  agreed  at  Rs.  313  crores  and  Rs.  227  crores,  [63:20 1१21].

 (c)  and  (d)  The  Fourth  Plan  outlay  as  agrezJ  tu,  includes  a  provision  of  Rs.  32.63
 crores  for  work  on  Rajasthan  Canal,  as  estimated  by  the  ¢zchnical  Working  Group
 constituted  at  the  time  of  the  formulation  of  the  Fourth  Five  Year  Plan.

 Silver  Recovered  at  Bombay

 421.  Shri  L.  Barupal  Snri  Bharat  Singh
 Shri  Hukam  Chand  Kachwui  :  Shri  Sidheshwar  Prasad  :

 Shri  Vishwa  Nath  Pandey  : Shri  Ram  Singh  Ayarwal  :

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Central  Customs  omcials  recove ed  silver  weighing
 three  an.a  half  tons  or  more  at  Bombay  Port  on  the  11th  April,  1967;

 (b)  if  so,  the  value  of  that  silver  in  terms  of  rupees,  the  na  nes  of  the  persons  who
 were  taking  away  the  same  and  the  respective  Companies  on  whose  ships  it  was  being
 carried ;

 (c)  whether  so  ne  persons  have  been  apprehended  in  this  connection;  and

 (d)  if  so,  their  identity  and  vocations  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai):

 (a)  and  (0)  In  the  early  hours  of  12th  April,  1967  the  officers  of  the  Bomay  Central
 Excise  Collectorate  inte-cepted  one  mechanised  vessel  and  another  small  craft
 in  the  sea  off  Reti  Bunder  in  Bombay  and  on  search  of  the  'wo  vessels  recovered  94  silver
 ingots  weighing  2961.796  Kg.  valued  at  Rs.  12  lakhs.  The  owners  of  the  mechanised

 vessel  and  small  craft  which  have  been  seized  are  Shrimati  Bhavanibhai  Dharma  Koli  and
 Shri  Sugand  Babu  Sabte.

 (0) &  (d)  Two  persons  named  Shri  Narain  Changya  Moti  and  Shri  Balkrishna
 Changya  Moti  were  found  on  board  the  mechanised  vessel  and  were  arrested.  Another
 person  named  Shri  Ananta  Narayan  Gajar  was  subsequently  arrested.  All  the  three

 persons  are  reported  to  be  members  01  the  crew  of  the  mechanised  vessel.

 लूप  के  प्रयोग  से  होने  वाली  खराबियाँ

 422.  को  च०  का०  मट् टा चाय  :  क्या  स्वास्थय  तथा  परिवार  fata  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  कि  बहुत  सी  देहाती  महासागरों  ने  कल्याणकारी  (24

 पश्चिमी  बंगाल  के  पुराने  अस्पताल  से  लूप  लगवाये  थे  ।  उन्होंने  अस्पताल  भ्रधघिकारियों से  कहा  है

 कि  उनके  लूप  निकाल  दिये  जायें  ;

 क्या  यह  भी  सच  &  कि  उन्होंने  यह  शिकायत  की  है  कि  लूप  लगवाने  से  उन्हें

 विभिन्‍न  रोग  लग
 गये

 और
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 क्या  इस  बारे  पता  लगाया  गया  हैं  कि  लूप  लगवाने  से  इस  प्रकार  के  हानिकारक

 परिणाम  क्यों  होते  हैं  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ब०  ao  :

 पश्चिम  बंगाल  सरकार से  तथ्यों की  जानकारी  प्राप्त की  रही  हैं  और से  (7)  :

 ज्यों  ही  जानकारी  मिलेगी  उसे  प्रस्तुत  कर  दिया  जायेगा  ।

 विदेशी  ऋण

 423.  श्री  याज्ञिक
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  सरकारी  कौर  गैर-सरकारी  क्षेत्र  द्वारा

 विदेशी  ऋण  पर  ब्याज  और  मूल  की  किस्तों  के  भुगतान  के  लिये  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की

 आवश्यकता  होगी  ;

 इस  देय  ब्याज  और  किस्तों  का  लौटाते  का  कया  ढंग  है  ;  ate

 क्या  सरकार  ने  इस  देय  राशि  का  भुगतान  सरकार  द्वारा  किये  गये  नये  समझौतों

 के ग्रन्तगेंत  नये  ऋणों  में  से  भुगतान  करने  का  निणुंँय  किया  हैँ  जसा  कि  तीसरी  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  किया  गया  था  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  श्योर  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  अनुमान  कि  कुल

 2030  करोड़  रुपये  की  विदेशी  की  झ्रावश्यकता  होगी  871  करोड़  रुपया  ब्याज  की

 अदायगी  के  लिए  और  1159  करोड़  रुपया  मूलधन  को  वापिसी  के  लिए  होगा  ।

 की

 ये  हमारी  निर्यात  की  आमदनी  और  विदेशी  मुद्रा  की  अन्य  प्राप्तियों  से  war

 हैं  ।

 ऋण-परिशोधन  के  लिए  पुर्नावित्त  या  भुगतान  के  लिए  नयी  समय-सूची  निर्धारित

 ने  की  सुविधायें  प्रा  करने  की  सम्भावनाओं  का  पता  लगाया  जा  रहा  है  ।

 तिपहिया  दिल्‍ली

 424  श्री  बलराज  साधक  :  श्री  रणजीत सिंह  :
 श्री  रामस्वरूप  घिधार्यों  :  स०  सो०  बनों  :

 श्री  शारदा  नन्द  ;  श्री  ag  लिमय े:
 थ्रो  भारत  सिह  :

 कथा  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि
 दल्ली  को  तिपहिया  कालेज  अनिश्चित  कॉल के  लिये  बन्द

 कर  दिया  गया

 यदि  हाँ  तो  उसके  बया  कारश
 और

 ren
 इसको  पुनः  खुलवाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?
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 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ब०  सु०  :  जी  हां  |

 छात्रों  ने  तिपहिया  कॉलेज  और  इससे  सम्बद्ध  अस्पताल  तथा  a  को  ताला

 लगा  दिया  था  और  इस  प्रकार  इस  संस्थान  के  लिए  काम  करना  असंभव  कर  दिया  था  |

 छात्रों  की  उचित  माँगों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  are  दिल्‍ली  प्रशासन  इस

 संस्थान  के  क्रिया-कलापों  में  सुधार  करने  के  लिए  कदम  उठा  रहा  है  ।  यदि  स्थिति  सामान्य  रही

 तो  ग्रीष्म-कालीन  अवकाश  के  बाद  यह  कॉलेज  फिर  से  खोल  दिया  जायेगा  ।

 श्लाघ्य  प्रदेश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पेय  जल  सम् भर रण

 योजनायें

 425  श्री  एम०  एस०  मति  नया  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 1966-67  तथा  1967-68  में  आन्ध्र  प्रदेश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों में  पीने  के  पानी  के
 सम् भर रा  के  लिये  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  को  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गई

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उक्त  अवधि  में  aia  प्रदेश  के  ग्रा मीरा  क्षेत्रों  के  लिये  सुरक्षित
 जल  सम्भररा  की  कितनी  योजनायें  मंजूर  को  और

 अ्रान्घ्न  प्रदेश  सरकार  द्वारा
 उपरोक्त

 योजनाओं  पर  अरब तक  कितनी  धनराशि

 खर्च  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  ब०  go

 राष्ट्रीय  जल
 पति

 एवं  सफाई  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  ग्राम  जल  पूर्ति  योजनाओं  के  लिये

 केन्द्रीय  सहायता  खरच  के  50  प्रतिशत  तक  दी  जाती  है  और  यह  अर्थो पाय  अग्नियों  के  रूप

 1966-67  में दी  जाती  है  जिसका  हिसाब  किताब  ag  के  अन्त  में  बिठा  दिया  जाता  है  ।

 are  प्रदेश  सरकार  को  उसकी  ग्राम  जल  पूति  योजनाओं  के  लिये  7.86  लाख  रुपये  की  एक
 राशि  केन्द्रीय  सहायता के  रूप में  दी  गई  ।  1967-68  में  कितनी  रकम  दी  जायेगी  यह  इतनी

 जल्दी  निर्धारित  नहीं  किया  जा  सकेगा  |

 (a)  केन्द्रीय  जन  स्वास्थ्य  इंजीनियरी  संगठन  ने  1966-  67  में  38.  52  लाख  रुपये
 की  अनुमानित लागत  की  तीन  ग्राम  जल  पूति  योजनाओं को  तथा  1967-68  में  2.47  लाख

 रुपये  की  अनुमानित  लागत  की  एक  योजना  को  तकनीकी  दृष्टि  से  मंजूर  किया ।  राज्य  सरकार
 ने  कितनी  योजनायें  चलाने  की  मंजूरी  दी  यह  मालूम  नहीं  ।

 भारत  सरकार  के  पास  यह  सुचना  उपलब्ध  नहीं है  ।

 झ्र खिल  भारतीय  श्रायुवें दिक  चिकित्सा  परिषद

 426  श्री  मि०  स०  मति  नया  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  पह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  अखिल  भारतीय  चिकित्सा  परिषद्‌  की  स्थापना  करने  का  कोई

 विचार  और
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 (a)  पाद  तो  इसकी  स्थापना  कब  तक  होने  की  सम्भावना  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  प-मंत्री  ब०  go
 भारतीय  चिकित्सा  पद्धतियों  जिसमें  होम्योपैथी  भी  सम्मिलित  एक  केन्द्रीय  परिषद्‌

 स्थापित  करने  का  एक  प्रस्ताव  है  ।

 इस  प्रस्तावित  की  स्थापना  के  लिए  विधान  का  प्रारूप  तैयार  करने  के

 लिए  एक  स्मिति बनायी  जा  रही  है  ।

 वार्षिक  श्रनुत्पादी  व्यय  तथा  म्रपवंचन

 427.  att  शिवचन्द्र भा  :  नया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  इस  बात  का  कोई  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  देश  में  उच्च  आय  वर्गों  के
 लोगों  द्वारा  साल  भर  में  कितना  भनुत्पादी  व्यय  किया  जाता  है  और  कितना  कर  अपवंचन

 किया  जाता  ate

 यदि  तो  इन  समस्याओं  को  हल  करने
 के

 लिये  क्या  कार्यवाही  करने  का
 विचार है  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रो  मोरारजी  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  फिर  उच्च  आय  वर्गों  के  लोगों  द्वारा  कर  अपवंचन

 को  रोकने के  लिये  कानून  के  अन्तर्गत  उपलब्ध  सभी  कदम  उठाये  जाते हैं  ।

 कमला  चालान  बाध

 428.  श्री  शिव  चन्द्र का  :  कया  सिंचाई  site  बिजली  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 बिहार  में  भाखरपुर के  निकट  कमला-चालान  aia  में  पुनः  दरारें न  पड़ने  पायें

 इस  उद्देश्य  के  लिए  इस  वर्ष  प्रभावी  उपाय  किये  जा  रो

 पश्चिमी  कोसी  नहर  का  निर्माण  कार्य  इस  समय  किस  प्रक्रम  पर  और

 नहर  खोदने  का  कार्य  वस्तुतः  कब  आरम्भ  होगा
 ?

 सिचाई  धौर  विद्युत  मंत्री  (Tre  कु०  Ho  निम्नलिखित  दो  उपाय  किये

 नारे हैं
 :--

 1.  राज्य  सरकार  द्वारा  जा भरपुर  रेलवे  लाइन  के  ऊपर  3  मील  लम्बे  तटबंध

 को  चौड़ा  किया  जा  रहा है  और  1966  के  उच्च  बाढ़  स्तर  से  फुट

 हरचा  उठाया  जा  रहा  और

 2.  रेलवे  अधिकारी पुल  vo  88  के  नीचे  नदी  तल  को  खुदवा  रहे  हैं  और  रेलवे

 पुल  के  प्रतिरोध  और  अनुरोध  रुकावटों  को  हटा  रहे  हैं  ।
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 अधर  1967  के  आरंभ  में  नेपाल  सरकार  की  आज्ञा  प्राप्त  होने  पर
 नेपाल  क्षेत्र  में  सर्वेक्षण  और  अनुसंधान  किए  जा  रहे  हैं  ।  इनके  1968  तक  पुरा  टोने

 की  संभावना है  ।  इसके  शीघ्र  ही  बाद  नहर  की  वास्तविक खुदाई  शुरू  कर  जाएगी

 उत्तरी  बिहार  का  औद्योगिक  विकास

 429.  att  शिवचन्द्र सका  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  पंचवर्षीय  योजनाओं के  दौरान  उत्तरी  बिहार  के  औद्योगिक विकास  के

 लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  तथा  उसमें  कितनी  प्रगति  हुई

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उत्तरी  बिहार  के  और  अधिक  औद्योगिक

 विकास  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  और

 क्या  सरकार  का  विचार  उत्तरी  बिहार  में  फलों  को  डिब्बों  में  बन्द  करने  विशेषकर

 आम  कौर  लीची  को  डिब्बों  में
 बन्द  करने

 सम्बन्धी  उद्योग  शुरू  करने  का  है  ?

 पेट्रोलियम  ste  रसायन  तथा  समाज  क्रिया  मंत्री  :

 इस  अवधि  के  सरकारी  क्षेत्र के  अन्तर्गत  बरौनी  में  20  wa  मीट्रिक टन

 की  क्षमता  का  तेल  शोधक  कारखाना  स्थापित  किया  गया
 ।

 निजी  क्षेत्र  कुछ  चीनी  कारखानों

 का  विस्तार  और  आधुनिकीकरण  का  काम  किया  गया  ।  इसके  अलावा  कागज  कारखानों

 का  काम  भी  हाथ  में  लिया  गया  ।

 बरौनी  तेल  शोधक  कारखाने  की  क्षमता  का  विस्तार  कर  20 से  30  ल.ख

 मीरट्रिंकटन  करने  का  है  ।  इसके  बरौनी  में  152,000  मीट्रिक टन  नेत्र जन  क्षमता  का

 बे्रक  कारखाना  स्थापित  करने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।  चौथी  योजना  safe  के  दौरान  उत्तरी

 बिहार  के  क्षेत्र  में  कितनी  निजी  क्षेत्र  परियोजनायें  स्थापित  होने  की  सम्भावना  +
 इस  बारे

 में  अमी  कुछ  कहना  कठिन  है  ।

 उत्तरी  बिहार  में  फल  परिरक्षण  एकक  स्थापित  करने  के  कतिपय  प्रस्ताव  राज्य

 सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 खान  जाने  वाली  गम  निरोधक  दवायें

 430.  श्री  श्रान्त  राव  पाटिल
 :

 क्या  स्वास्थय  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह

 बताने  क  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  परिवार  नियोजन  के  कार्यों  में  लगे  हुए  सामाजिक  कार्यकर्ता

 यह  महसूस  करते  हैं  कि  परिवार
 नियोजन  के  कार्य  को  बड़े  पैमाने

 पर  चलाने के  लिये  खाई

 जाने  वाली  गर्भ  निरोधक  दवायें  सफल  सिद्ध  नहीं  हो  सकती  और

 यदि  तो  इसके
 नया

 कारण  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ao  ao

 सरकार  के  पास  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  है
 ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता
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 गर्भपात  को  बेध  बनाना

 431.  प्री  गलत  राघर  पाट  सन  ड्

 श्री  नम्बियार  :

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियमन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जनसंख्या  वृद्धि  को  रोकने  की  टी  से  ग्रसित  को  वध  बनाने  तथा  लड़कियों

 की  स्वेच्छा पु वंक  विवाह  करने  की  आयु  को  18  से  बढ़ा कर  20  बर्ष  करने  के  सुझावों का
 >.  और महिलाओं  के  संगठनों  ने  विरोध  किया  Can

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं
 ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  qo  स०  :

 और  गर्भपात  के  वे धी कररा  तथा  लड़कियों  की  विवाह  योग्य  न्यूनतम  आयु
 को  बढ़ाने  के  प्रश्न  पर  अखिल  भारतीय  महिला  सम्मेलन  द्वारा  प्रकट  किये  गये  विचार  संलग्न

 विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  eto  389/67]

 गर्भपात  के  सम्बन्ध  में  एक  गलतफहमी  फली  हुई है  ।  जो  विचार  क्या  जा  रहा  है

 वह  पूर्ण  वैधीकरण  नहीं  बल्कि  शान्ति लाल  are  समिति  के  सुझावों  के  अनुसार  गर्भपात  के

 कानून  को  उदार  बनाना  है  ।

 मे  तस  बड  एण्ड  कम्पनी

 432.  sit  To  Fo  घोष  :

 श्री  कातिक  उरांव  :

 कया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  जिस  अपीलीय  बो  ने  dad  बर्ड  एण्ड  कम्पनी  द्वारा  कम

 मूल्य  के  बीजक  बनाये  जाने  के  मामले  की  जांच  की  उसके  काम  सम्बन्ध  में  विभागीय

 जांच  की  जाने  का  आदेश  दिया  गया

 यदि  तो  क्या  जांच  पूरी हो  गई  है  और
 सरकार  को

 प्रतिवेदन
 भेज  दिया

 गया

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  जांच का  निष्कर्ष  क्या

 तकला
 और

 क्या  जांचਂ  प्रतिवेदन  संभा  पटल  पर  रखा  जायेगा
 ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  देसाई )  केन्द्रीय

 शुल्क  तथा  सीमा-शुल्क  ats  न्यायिक-सईद  मण्डल  है  तथा  सीमा-शुल्क  अधिनियम  1962  के

 उपबन्धों  के  अधीन  काम  करता  है  ।  क. श  बर्ड  एण्ड  कम्पनी  द्वारा  दायर  की  गयी  अपीलों  का

 निर्णय  करने  बोझ  ने  उसी  अधिनियम  के  अधीन  अपने  अधिकार-शक्ति  का  ही  प्रयोग  किया
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 इसलिए  किसी  विभागीय  जांच  का  कोई  yet  ही  नहीं  है  ।  किन्तु  इस  मामले  के  महत्व

 को  देखते  हुए  सरकार  ने  बोर्ड  द्वारा  दिये  गये  अपीलीय  आदेशों  पर  महान्यायवादी  की  राय

 मांगी है  ।

 से  (7)  wat  ही  नहीं  उठते  ।

 योजना  से  सहायता  का  उपयोग  कियां  पगा ज्ञाना

 433.  दि  द
 घ्  इनता ci  ba | थी  हाज़िर  स्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  गर-परियोजना  सहायता  का  अच्छे  तरीके  से  और  शीघ्र  उपयोग

 करने  के  लिये  साथ  संघ  के  देशों  के  साथ  त्रिपक्षीय  आधार  पर  बातचीत  कर

 रही  और

 यदि  तो  इसका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मन्त्री  सोराबजी  :  सहायता  संघ  के
 सदस्यों  के  साथ  हमारे  जो  सम्बन्ध  हैं  उनके  अनुसार  दोनों  ओर  से  बातचीत  हर  समय  होती

 रहती  है  ।  भारत  आवश्यकतानुसार  ऐसे  अवसरों  का  उन  पहलुओं  पर  जोर

 देने  के  लिए  करती  रहती  जिनसे  गैर-प्रायोजना  सहायता  को  और  भी  अच्छी  तरह  से  और

 जल्दी  से  इस्तेमाल  करने  के  लिए  मदद  मिल  सके  |

 इस  तरह  की  बातचीत  विभिनन  देशों  से  लिये  जोने  बाले  ऋणों  से  सम्बन्ध  रखने

 चली  कायंप्ररालियों  में  अनेक  सुधार  हुए  हैं  ।  इसके  उदाहरण  ये  हैं

 (1)  कुद  ऐसे  मामलों  जिनमें  इस  कारण  देर  हो  जाती  थी  कि  सहायता  संभरक

 ऋणों  के  रूप  में  होती  थी  और  ard  अवधियों  के  लिए  बेक

 की  गारण्टियों  की  जरूरत  पड़ती  थी  ।  इस  प्रकार  की  अवद्य कं ताओं  को  एक

 सरकार  द्वारा  दूसरी  सरक।र  को  दिये  जाने  वाले  ऋणी  के  रूप  में  सहायता  प्राप्त

 हटा  दिया  गया  है  ।

 (2)  कुछ  ऐसे  मामलों  जहां  लिये  गये  ऋण  से  आयात  की  जा  सकने  वली  चीजों

 के  बारे  में  कड़े  प्रतिबन्ध  aq  कुछ  ढील  दे  दी  गयी  ताकि  ऋणों  के  अन्तर्गत

 और  अधिक  चीजों  का  आयात  किया  जा  सके  और  दस  तरह  ऋणों  की  रकमों

 को  अधिक  शीघ्र॑ता  से  इस्तेमाल  किया  जा  सके  ।

 (3)  कुछ  दूसरे  मामलों
 टेंडरों  के  विज्ञापन  के

 ब।द
 उत्तर  प्राप्त  करने  कें

 लिए  कम  से  कम  अवधि  निर्धारित  की  जाती  प्रतीक्षा  को  अवधि  को  और  भी

 कम  कर  fear  गया  है  ताकि  लगों  का  के  साध  इस्तेमाल  किंया  जा  सके

 (4)  कई  मामलों  रासायनिक  खाद  जैसी  बहुत  शीघ्रता  से  भेजी  जाने  वाली

 प्राथमिकता  प्राप्त  वस्तुएं  गैर-प्रायोजना  ऋणों  के  अन्तगंत्त  दी  गयीं है  ।
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 434.  श्री  श्रीधर  कया  श्रावास  तथा  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 1964-65  तथा  1965-66  के  दौरान  सरकारी  प्रकाशनों  के  प्रकाशन  के  लिए

 ग  र-सरकारी  मुद्रकों  को  कुल  कितनी  राशि  दी  और

 गूँ  र-सरकारी  मुद्रकों  को  काम  के  वितरण  के  लिए  क्या  कसौटी  अपनाई  गईं  ?

 श्रीवास  तथा  पूति  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  इकबाल  :

 i)
 )  1964-65--30,  48,634.00  रुपये  |

 19,829.00  रुपय े।

 जिन  परिस्थितियों  में  कार्य  गैर  सरकारी  मुद्रकों  को  दिया  गया  वे  हैं

 (1)  क्षमता  की  कमो ,

 (2)  कार्य  की  तुरन्त  तथा

 (3)  विशेष  प्रकार  की  छपाई  के  कार्य  के  लिए  साज-सामान  को  कमी  ।

 केरल  में  बड़ो  सिचाई  योजनायें

 435,  भी ए०  बया  सिचाई  att  fae  मंत्री  यह  बताते की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  एक  द) क्ल्दा दा  प्रोग्रामो के  लिए  स्वीकृति

 देने  के  लिये  अनुरोध  किया  है  जिसके  अन्तर्गत राज्य  की  सभी  बड़ी  सिचाई  योजनाओं  को  अगले

 पांच  वर्षों  में  पुरा  कर  लिया  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 सिचाई  भोर  विद्युत  स्त्री  Fo  ०  1966  में  केरल  सरकार

 मै  चौथी  योजना  के  दौरान  पूरा  करने  के  उद  दय  से  कुछ  बड़ी  तथा  मिली  सिंचाई  परियोजनाओं

 पर  कार्य  प्रगति  में  तेजी  लाने  का  एक  प्रस्ताव  भेजा  था  ।  इस  द  प्रोग्राम  पर  30  करोड़

 रुपये  व्यय  होने  का  अनुमान  था  जिसको  पांच  वर्षों  की  अवधि  में  व्यय  करना  था  ।

 सीमित  संसाधनों  के  और  निर्माण  की  प्रौढावस्था  प्राप्त  परियोजनाओं  पर

 ध्यान  केन्द्रित  करने की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ि गछ दा दा  में  सम्मिलित

 परियोजनाओं  के  लिए  अतिरिक्त  व्यय  को  नहीं  स्वीकार  किया  गया  है  ।

 Ganga  and  Ghagra  Irrigation  Scheme.

 436.  Shri  Chandrika  Prasad  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  number  of  eastern  Districts  of  Uttar  Pradesh  which  have  benefited  from  the

 irrigation  schemes  of  Ganga  and  Ghagra  and  also  the  number  of  those  which  have  not

 derived  any  benefit  and  the  reasons  therefor;  and
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 (b)  the  time  by  which  the  schemes  are  likely  to  be  completed  ?

 The,  Minister  of  Irrigation  and  Power  (Dr.  K.  L.  Rao):  (a)  and  (७)  A  statement
 is  attached.  (  Placed  in  Library,  see  No.  LT-390/57  )

 महाराष्ट्र  में  बाध  तथा  इति यादो हू  सिचाई  परियोजना यें

 437.  श्री  fo  पाटिल  :  क्या  सिचाई  शर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  बाध  सिंचाई  परियोजना  तथा  इति या दोह  सिंचाई  परियोजना

 पर  कार्य  रोक  दिया  गया है  अथवा  निलम्बित  कर  दिया  गया

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 यदि  तो  ये  परियोजनायें  कब  पूरी  होंगी  और  उनसे  कितनी  भूमि  की  सिंचाई

 होगी ?

 सिचाई  ak  विद्वत  मन्त्री  go  ल०  जी  नही ं।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  |

 इन  दोनों  परियोजनाओं के  चौथी  योजना  के  अन्त  तक पूर्ण हो  जाने  की  सम्भावना

 है  ।  महाराष्ट्र  में  बाध  और  इति या दोह  से  83,200  एकड़  और  99,500  एकड़  भूमि
 में  सिचाई  होगी  ।

 महाराष्ट्र  में  पेंच  पन  बिजली  तथा  सिचाई  योजना

 438.  श्री  दे०  शि०  क्या  सिचाई  भोर  faa  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पेंच  पन  बिजली  तथा  सिंचाई  योजना  महाराष्ट्र

 की  स्वीकृति  दे  दी

 यदि  gi,  तो  कायें  कब  आरम्भ  होने  तथा  ga  होने  की  सम्भावना  और

 इस  योजना  पर  कितना  व्यय  होगा  और  उससे  क्या  कया  लाभ  होंगे  ?

 सिचाई  कौर  विद्य/त  मन्त्री  Fo  ल०  और
 पेंच  पन

 बिजली  तथा  सिंचाई  परियोजना  सम्बन्धी  परियोजना  रिपोर्ट  अभी  भारत  सरकार  के  विचारा

 धीन है  ।

 परियोजना  के  पन  बिजली  भाग  की  अनुमित  लागत  20.67  करोड़  रुपये  है  और

 सिचाई  भाग  की  17.52  करोड़  रुपये  oa  बिजली  कार्यों में  70-70  मेगावाट के  दो  उत्पादन

 यूनिटों  का  प्रतिष्ठापन  शामिल  है  जो  कि  महाराष्ट्र  तथा  मध्य  प्रदेश  में  बराबर  बराबर  विभक्त

 होगा  ।  परियोजना  के  सिचाई  भाग  से  महाराष्ट्र  राज्य  के  भंडारा  और  नागपुर  जिलों  में  182,

 400  एकड़  भूमि  की  सिंचाई  परिकल्पित  है  ।  इसके  अतिरिक्त  परियोजना  से  नागपुर  के

 निकट  बन  रहे  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  को  100  क्यूसेक  तक  करने  वाला  पानी  प्रात  होगा

 तथा  नागपुर  शहर  को  घरेलू  और  औद्योगिक  खपत  के  लिये  100  क्यूसेक  पानी  मिलेगा  |
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 नागपुर  में  सुपर  तापीय  बिजली  घर

 439.  श्री दे०
 शि०  am  सिखाएं व  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की कृपा

 करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  ने  नागपुर में  सुपर  तापीय  बिजली  घर  स्थापित  करने के  बारे  में
 अन्तिम  निर्णय  कर  लिया

 यदि  तो  उसकी  क्षमता  कितनी  है  और  उस  पर  कितना  व्यय  और

 कार्य  कब  तक  आरम्भ  होगा  तथा  कब  पुरा  होने  की  सम्भावना है  ?

 सिंचाई  कौर  विद्य/त  मन्त्री  कु०  ल०  :
 हो

 नागपुर  के  सुपर  ताप  बिजली  केन्द्र  में  480  मैगावाट  की  प्रतिष्ठापित  क्षमता

 कल्पित  है  और
 इस  पर  पूर्व-अवमूल्यन  दरों

 के  अनुसार  60.23  करोड़  रुपये  व्यय  होंगे

 अवमूल्यन  के  बाद  के  दरों  के  आधार  पर  लागत  के  पुनरीक्षित  अनुमान  की  राज्य  सरकार  से

 प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 कार्य  शुरू  हो  चुके  हैं  ।  120-120  मैगावाट  के  प्रथम  दो  उत्पादन  यूनिटों  के  चौथी

 योजना  के  अन्त  तक  चालू  हो  जाने  की  सम्भावना है  और  बाकी  दो  उत्पादन यूनिटों  के  पांचवीं

 योजना  अवधि  के  शुरू  शुरू  में  चालू  होने  की  सम्भावना है  ।

 Drought  in  U.  P.  and  Bihar

 440.  Shri  Ramavtar  Shastri  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  L.I.C.  employees  of  Patna  Division  have  sent  a  memorandum  to

 the  officers  of  the  L  1.  C.  demanding  payment  of  three  months  pay  or  Rs.  500  as

 ‘National  Calamity  Advance’  supply  of  essential  articles  of  daily  use  at  cheap  rates  by
 departmental  stores  and  postponement  of  recovery  of  loans  and  advances  from  the

 employees  for  two  years;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  C.  have  been  providing  financial  assistance  from

 time  to  time  to  flood  affected  L.  I.  C.  employees;

 (c)  whether  itis  also  a  fact  that  the  State  Governments  have  granted  advance

 assistance  to  their  employees  working  in  Bihar  and  Eastern  U.  P.  in  view  of  the  famine

 conditions  prevailing  in  those  areas;  and

 (d)  if  so,  whether  Government  are  also  examining  the  question  of  providing

 financial  assistance  to  the  drought-hit  empioyees  of  L.  7

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)  :  (a)  The

 Insurance  Employees  Association,  Patna  Division  made  the  f.  lowing  demands  vide  its

 Jetter  dated  28th  April  1967

 (i)  Minimum  grant  of  advance  free  of  interest  to  the  extent  of  3  months’  salary
 inclusive  of  allowances  or  Rs.  500  whichever  is  higher  as  Famine  Advance,  and
 the  recovery  to  commence  after  the  end  of  this  famine  condition  in  50  equal
 monthly  instalments;

 (ii)  Suspend  recoveries  of  all  outstanding  loans  and  advance  so  long  as  famine
 ् cond!  10 on  persists.
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 {ili)  Arrange  supply  of  essential  commodities  at  subsidised  rates  through  departme-
 ntal  stores  in  all  the  offices  under  Patna  Division.

 The  following  decision,  taken  by  the  L.  C.  on  the  above  demands,  has  bee
 communicated  to  the  Zonal  Manager,  Calcutta  on  the  15th  May,  1967:

 Allemployees  in  the  affected  areas  whoason  1.5.67  drew  total  emoluments  of
 Jess  than  Rs.  501  per  month  may  be  granted  Drought  Advance  of 2  months’  basic  pay
 subject  to  amaximum  of  Rs.  500.  The  said  advance  shall  be  recovered  in  24  monthly
 instalments  and  the  recovery  shall  commence  three  months  after  the  date  of  advance,  i.  ८.
 from  the  September,  1967  salary  of  the  employees  concerned.

 It  has  not  been  found  possible  to  agree  to  the  demend  of  arranging  supply  of  essential
 commodities  at  subsidised  rates  through  departmental  stores  in  all  the  offices  under  Patna
 Division.

 (b)  Yes,  Sir.

 (0)  is  not  available.

 (d)  As  mentioned  above  the  L.I.  C.  has  already  decided  to  extend  financial
 assistance to  its  employees.

 श्नुवेरीकरण

 441  श्री  रामचन्द्र  इलाका  :  श्री  grail  भाई  :

 श्री  कुलेश्वर  मीना  :  at  Fo  प्रधानी  :

 बया  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  अधीन  अब  तक  कुल  कितने  पुरुषों  और  महिलाओं

 को  अनुवेर  )
 बनाया  गया  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कितना  धन  व्यय  किया

 स्वास्थ्य  एवਂ  परिवार  नियोजन  mara  में  उप-मन्त्री  ब०  :

 और  अब  तक  प्रात  जानकारी  के  अनुसार  22,74,970  नसबन्दी  के

 दन  किये  जा  चुके हैं

 नसबन्दी  आपरेशनों  में  हुए  खर्चे
 के  अलग से  आंकड़े  नहीं  रखे

 गये  कयोंकि

 नसबन्दी  परिवार  नियोजन  के  तरीकों  में  से  एक  है  जिनके  लिए  सरकार  सेवाओं  की  व्यवस्था

 करती  है  ।

 उड़ीसा  में  भ्रनुसुचित  तथा  श्रनुतूचित  ख़ादिम  जातियों  के  ब्रिद्यारथियों  को  मेट्रिक  के  बाद

 छात्रवृत्तियाँ

 श्री  के०  प्रधानी  : 442.  श्री  रामचन्द्र  इलाका  :

 श्री  कुलेश्वर  मीना  :
 श्री  दोरजी  भाई

 :

 FAT  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उड़ीसा  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  विद्यार्थियों  को
 > ने  Ime 1966-67  में  मैट्रिक  के  बाद  अध्ययन  कितनी  छात्रवृत्तियां  दी
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 इसी  अवधि  में  उड़ीसा  से  कितने  विद्यार्थियों  छात्रवृत्तियों  के  लिये  आवेदन  पत्

 और

 उन  विद्यार्थियों  को  ये  छात्रवृत्तियां  कब  दी  गई  ?

 समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  फूलरेखु  :

 (*)  अनुसूचित  जातियां  636

 अनुसूचित  आदिम  जातियां  536

 अनुसूचित  जातियां  660

 अनुसूचित आदिम  जातियां  551

 प्रधानाचायं
 की

 रिपोर्ट  पर  छात्रों को  चार  महीनों  के  लिये  तथा  छात्रवृत्तियां

 मंजूर  की
 गई  |

 आवेदन  पत्र  प्राप्त  होने  पर
 अगस्त

 और
 1966

 में  नियमित
 वृत्तियां  प्रदान की  गई  |  नवीकरण  की  गई  छात्रवृत्तियों  की  अदायगी  29  1966 से
 आरम्भ  हुई  ।  कुछ  बहुत  थोड़ी  और  नवीनीकरण की  जाने  वाली  जिनसे

 सम्बन्धित  आवेदन  पत्र  विलम्ब  से  प्राप्त  की  अदायगी  पदचाप-बर्ती  महीनों  में  की  गई  ।

 उड़ीसा  में  भ्रतुसस्थान  योजनायें

 443.  aft  रामचन्द्र  इलाका  :  थ्री  कुलेश्वर मोला  :
 शी  के०  प्रधानों  :  थ्रो हो रजी  भाई  :

 क्या  सिचाई  श्योर  विद्युत  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सिंचाई  तथा  विद्या  बोर्ड  द्वारा  1967-68  के  दौरान  उड़ीसा  मैं

 कोई  अनुसंधान  योजनायें  स्वीकृत  की  गई  हैं  अथवा  उनके  स्वीकार करने  का  विचार  और

 यदि  तो  उनका  ब्योरा  क्या  है  ?

 सिंचाई  कौर  विद्युत  मन्त्री  Fo  सन्  और  मूलभूत  तथा

 आधारिक  अनुसंधान  स्कीम  के  अन्तर्गत  उड़ीसा  को  निम्नलिखित  अनुसंधान  समस्याएं  अलाट  की

 गई  थीं  जिन पर  1967-68  के  दौरान  भी  कार्य  जारी  रहेगा

 नदी  घाटी  परियोजनाओं  कौर  बाढ़  नियन्त्रण  कार्यों  से  सम्बद्ध  श्रचुसंधान  समस्याएं

 विचारा  श्रनुसंघान  कारी  संस्था

 1.  सरिताओं और  जलाशयों में  गाद  मरजाने के  सम्बन्ध में
 अध्ययन  |

 2.  मसाले  और  कंक्रीट  मिले  अभिकल्प  सम्बन्धी  सिद्धान्त  |

 हीराकुण्ड  अनुसन्धान  केन्द्र

 बिजली  से  सम्बन्ध  ogden  समस्याएं

 1.  पारेषण  प्रणाली  पर  तड़ित  का  आयतन  और  परिमाण  }

 2.  बिजली  प्रणाली  में  हानियों  का  अध्ययन  ।
 उड़ौसा  राज्य  बिजली  बो  हें 3.  परेश  पथों  के  नीचे  जंगली  भाषियों को  उगने से

 रोकने के  लिए  तजरब े।
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 बम्बई  के  एक  करोड़पति  व्यक्ति  के  विऋद्ध  कानूनी  कार्यवाही

 444.  थी  शिवपूजन  शास्त्री  :

 at  मधु  लिमय े:

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बम्बई  का  एक  करोड़पति  व्यक्ति  श्री  रामकिशन  विदेशी  स्वर

 उत्पादन  शुल्क  तथा  अन्य  विधियों  उल्लंघन  करने  से  सम्बन्धित  कुच

 मामलों  /जांच/कॉतूनी  कार्रवाइयों  में  अख़्तर स्त

 क्या  ये  उल्लंघन  लगभग  80  लाख  रुपयों  के  सौदों  से  सम्बन्धित

 क्या  बम्बई  में  उनके  मंत्रालय  के  अधिकारियों  ने  उनको  बताये  बिना  ही  इस  मामले

 को  दबा  दिया

 क्या  इस  मामले  में  जांच  करने  का  आदेश  दिया  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  सन्तरी  मोरारजी  :  रामकिशन  रुइया

 नाम
 के

 किसी  व्यक्ति
 के

 विरुद्ध  कोई  मामला  नहीं  यह  अवद्य  है  कि  श्री  राधाकिशन
 रामनारायण  रुइया  नामक  एक  व्यक्ति के  विरुद्ध  आयकर  अधिनियम  के  अधीन जांच  पड़ताल

 चल  रही

 चूकि  जांच  पड़ताल  अभी  चल  रही  इसलिए  छिपाई  गई
 आय  की  मात्रा  को

 अन्दाजा  लगाना  अभी  सम्भव नहीं  है

 नहीं  ।

 जांच  पड़ताल  अभी  चल  रही  है
 ।

 wet ही  नहीं  उठता  |

 Assistance  for  Nagarfunasagar  Project

 445.  Shri  Ramachandra  Veerappa:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be

 pleased  to  state  :

 (a)  the  total  amount  of  assistance  extended  so  far  by  the  Central  Government  for

 the  Nagarjunasagar  Project;

 (b)  when  the  Nagarjunasagar  Project  would  be  completed;  and

 (c)  the  acreage  of  land  which  would  be  irrigated  by  it  ?

 The  Minister  of  Irrigation  and  Power  (Dr.  K.  L.  Rao)  :  (a)  Rs.  1,  29,  66,  40,  399.

 (b)  By  the  end  of  Fourth  Five  Year  Plan,  if  sufficient  funds  are  made  available,

 (c)  22  lakh  acres.
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 सरकारी  क्षेत्र  में  तेल  शोधक  कारखाने

 446  धी  छी ०  ato  राजू  क्या  पटो  लियम  wit  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  बरौनी  तथा  कोयली  स्थित  सरकारी  क्षेत्र  के  तीनों  तेल  शोधक

 कारखानों  में  लाभ  हो  रहा

 गेर-सरकारी  तेल  शोधक  कारखानों  के  लिये  कितनी  विदेशी  मुद्रा  कच्चे  तेल

 को  आयात  करने  के  लिये  व्यय  किया  जाता  और

 देवा  में  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  क  लिय  क्या
 >  f>

 उपाय किये  गये  हैं  ?

 पेट्रोलियम  कौर  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 रघु  जी  हां  ।

 लगभग  60  करोड़  रुपये  |

 गुजरात  के  अंकलेइ्वर  तेल-क्षेत्र  में  उत्पादन  को  अप्रैल  1966  में  प्रतिदिन  6,000
 मीटरीटन  से  6,600  मीटरीटन  तक  और  अक्तूबर  1966  से  प्रतिदिन  7,400  भीटरीटन  तक

 और  बढ़ाया  गया  ।  इस  समय  उत्पादन  की  दर  7,500  मीटरीटन है  ।  असम  के  रुद्रसागर  तेल

 क्षेत्र से  भी  परीक्षण  उत्पादन  शुरू  हो  गया  है  ।
 गुजरात  के

 कलोल  और  नवागांव  ते लक क्षेत्रों में
 भी  परीक्षण  उत्पादन  शुरू  हो  गया  है  ।

 श्रीनगर  अधिनियम  के  श्रस्तगंत  मारे  गये  छापे

 447  श्री  एन०  के०  मालवे  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 आय-कर  1922  को  धारा  37  अथवा  आयकर  1961

 की  धारा  132  के  अन्तत  31  मान  1966  को  समाप्त  होने  वाले  चार  वित्तीय  वर्षों  में  कितने

 छापे  मारे  गये  तथा  तलाशियां  ली  गई  तथा  माल  बरामद  किया  गया

 कितने  मामलों  में  उच्च-न्यायालयों  में  तलाशियों  var  धरा मदि यों  की

 वैधता  को  चुनौती  दिये  जाने  पर  उन  न्यायालयों  ने  यह  निराले  दिया  कि  तलाशियां  तथा

 बरामदगियां  अवध  थीं

 कितने  मामलों में  उच्च-न्यायालयों  ने  यह  fra  दिया  कि  अधिकारियों  ने

 तलाशियों  तथा  बरामद गि यों  के  सम्बन्ध  में  अपनी  शक्तियों  का  प्रयोग  असद्भाव  से  तथा

 अपने  अधिकार  से  बाहर  किया  था

 उन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है

 जिन्हें  उच्च-न्यायालयों  ने  दोषी  ठहराया  और

 क्या  सरकार का  विचार  उन  सम्बन्धित  कर  दाताओं  को
 किसी  प्रकार से  मुआवजा

 देने  का  जिनके  मामले  में  उच्च-न्यायालयों  ने  तलाशियों  तथा  बरामदगियों  को  अवध

 ठद्दराया है  ?
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 उप  प्रधान  मंत्रो  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :

 3 1962-63

 1963-64  20

 1964-65  397

 1965-66  306

 से  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही है  और  यथा  सम्भव  शोघ  सदन  की  मेज

 पर रख  दी  जायगी |

 मेडिकल  कालेजों  में  स्थान

 448.  at  सिद्धइवर  प्रसाद  :

 शशि  रंजन :
 श्री  सीताराम  केसरी  :

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यां  सरकार  ने  आपाती  योजना  के  wats  गैर-सरकारी  मेडिकल  कालेजों  समेत

 सभी  विभिन्न  मेडिकल  कालेजों  में  स्थान  बढ़ाने  की  मंजूरी  दी

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कौन  सी  प्रक्रिया  बनाई  गई  जिसका  अनुसार
 किया

 यह  मंजूरी  कितने  sat  के  लिये  दी  गई  और

 क्या  कोई  सावधानी  बरती  गई  हैं  जिससे  प्रक्रिया  सम्बन्धी  विलम्ब  के  कारण

 विद्यार्थियों  विशेष  कर  मेडिकल  कालेजों  के  विद्याथियों  को  नुकसान  न

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  go  सू०  :

 जी  हां  सरकारी  और  गेर-सरकारी  दोनों  प्रकार  के  मेडिकल  कालिजों  में  दाखिला  बढ़ाने  के

 लिये  राज्य  सरकारों  को  आपत्कालीन  विस्तार  योजना  के  अधीन  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है

 aaa  ये  संस्थायें  ऐसी  सहायता  प्रात  करने  की  पात्र  हों  ।

 सरकारों  को  सम्बन्धित  विश्वविद्यालय  अथवा  विश्वविद्यालयों  और  भारतीय

 चिकित्सा  परिषद  से  परामर्श  ताकि  यह  निश्चित  हो  जो  कि  प्रवेश  संख्या  बढ़ाने  से

 शिक्षा  का  स्तर  गिरेगा  अपने  अपने  मेडिकल  कालिजों  की  प्रवेश  क्षमता  बढ़ाने  के  प्रस्ताव

 भेजने  होते  हैं  ।

 यह  योजना  1963-64  में  चलायी  गई  थी  और  इसे  चौथी  योजना  अवधि  में  जारी

 जा  रहा  है  ।

 सभी  प्रार्थनाओं  की  छान-बीन  करने  तथा  उपलब्ध  घन  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  उन॑

 पर  fata  लेने  के  बाद  इस  योजन  पीन  केन्द्रीय  सहायत  ज्य  सरकारों  के  माध्यम  से

 भेजो  जाती  है  ।  दिक्कत  तभी  आ  ब  कोई  संस्था  पूर्व  अनुमति  लिये  बिना  सीटों की

 संख्या  बढ़ा  दे  ।
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 जाली  मुद्रा  का  प्रचलन

 449.  att  सिद्धेश्वर  प्रसाद :

 थ्रो  शशि  रंजन  :

 शो  सीताराम  केसरी  :

 war  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  बाजार  में  भारतीय  तथा  अमरीकी  जाली  मुद्रा के  प्रचलन

 की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  ऐसी  प्रचलित  जाली  मुद्रा  की  प्रतिशतता  का  अनुमान
 लगा  लिया  और

 इसे  रोकने  के  लिये  सरकार  क्या  कारगर  उपाय कर  रद्दी  है  ?

 जाली उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  से

 भारतीय  मुद्रा  के
 चलन  के  बारे  में  कभी-कभी  सूचनाएं  मिलती  हैं  ।  जाली  मुद्रा  और  बेक  नोटों

 के  चलन  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  भारतीय  दण्ड  संहिता  के  अन्तर्गत  आने  वाले  अपराघ

 इसलिए  उनके  सम्बन्ध  में  पुलिस  को  कार्रवाई  करनी  पड़ती  क्योंकि  यह  राज्य-सरकार

 को  विषय  है  ।  जाली  मुद्रा  बनाने  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  अपराधों  के  मामलों  की  जांच  करने

 और  उनके  सम्बन्ध  में  मुकदमें  चलाने  का  BTA  राज्य  पुलिस  अधिकारी  करते  हैं  ।  अपराधियों

 अपनाये  जाने  वाले  विभिन्न  तरीकों  का  रेकार्ड  रखकर  और  जाली  भारतीय  मुद्रा  के

 प्रचलन के  सम्बन्ध में  समय-समय  पर  नये  सिरे  से  विचार  करके गृह  मंत्रालय  के  अधीन

 केन्द्रीय  जांच  कार्यालय  भी  जाली  भारतीय  मुद्रा  की  समस्या  पर  बराबर  विचार  करता

 देश  को  बढ़ती  हुई  जन  संख्या  पर  नियन्त्रण

 450.  श्री  मोहसिन :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 लूप  तथा  नसबन्दी  के  अतिरिक्त  कौन  से  अन्य  नये  तरीकों  ्य से  सरकार  का  विचार

 देश  की  बढ़ती  हुई  जनसंख्या को  नियन्त्रित करने  का
 और

 क्या  यह  सच  है  कि  लूप  नसबन्दी से  इच्छित  लक्ष्य  प्राप्त  करन ेमें  असफलता

 रही है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  ब०  सु०  :

 गर्भाशय  गर्भ रोधक  और  नसबन्दी  और  महिलाओं  दोनों  के  के

 अतिरिक्त  प्रचलित  गर्भनिरोधकों  के  विस्तृत  प्रयोग  का  प्रचार  किया  जा  रहा  है  और
 मुफ्त  अथवा

 बहुत  कम  कीमत  पर  देकर  इनकी  सप्लाई  बढ़ाई  जा  रही  है
 |  जनसंख्या के  नियन्त्रण के  लिए

 सरकार  लड़कों  और  लड़कियों की  न्यूनतम  विवाह  योग्य  आयु  को  बढ़ाने  के  प्रश्न  पर  भी  विचार

 कर  रहा  गर्भपात  के  कानून  को  उदार  जिस  पर  फिलहाल  विचार  किया  जा
 रहा
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 लिखित  उत्तर 4
 188?

 )

 भी  जन  संख्या  के  नियन्त्रण  की  हट्टी  से  सहायक  होगा  ।  भारतीय  चिकित्सा  अनुसन्धान  परिषद्‌

 की  सलाह  से  खाये  जाने  के  गर्भनिरोधकों  के  सीमित  प्रयोग  के  सम्बन्ध  में  एक  परिचयात्मक  कार्य

 थर  विचार  किया  जा  रही  है  ।

 नहीं
 ।

 में  चिकित्सा  सम्बन्धों  शिक्ष

 तथा  प्रशिक्षण

 451.  औ  रामचन्द्र  इलाका  :  श्री  प्रणाली  :

 श्री  कुलेश्वर
 मीना

 :  श्री  होरजी  भाई  :

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1966-67  में  सम्बन्धी  दिक्षा  तथा  नामक  भिषेक  कें

 अंतगर्त  केन्द्र  संचालित  योजनाओं  के  हेतु  राजस्थान  सरकार  के  लिए  कितनी  धनराशि  मंजूर

 की  और

 उसी  अवधि  में  राज्य  सरकार  ने  उस  धन-राशि  का  किस  प्रकार  प्रयोग  किया  ।

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  में  उपन्  ब०  ao

 शिक्षा  एवं  शीष  के  अन्तर्गत  केन्द्र  समथित  योजनाओं  पर  राजस्थान

 सरकार  ने  1966-67  में  जो  खर्च  किया  था  उसकी  पति  के  लिए  उन्हें  अप्रैल  1967  में  5.75

 लाख  रुपये  का  सहायता  अनुदान  मंजूर  किया  गया  ।

 राज्य  सरकार  ने  इस  रकम  की  पाँच  मेडिकल  कालिजों  में  अतिरिक्त  सीटों  की

 व्यवस्था  करने  तथा  इन  कालेजों  में  से  एक  कालेज  के  चिकित्सा  विभाग  के  उन्नयन  पर  खर्चे

 किया  है  1

 जयपुर  स्थित  महालेखा पाल  के  कार्यालय

 के  कर्मचारी

 452.  को  रामचन्द्र  इलाका  :  थ्री  Fo  प्रथा  नी  3

 श्री  धुलेदवर मीना  :  थो  हीरजी  भाई

 क्या  वित्त  मन्त्री  यंह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1966-67  में  जयपुर  स्थित  महालेंजापाल के  कार्यालय कें
 कितने  कर्मचारियों  को  प्रतिनियुक्ति  पर  विंदेश  भेजा  गया  और

 उनको  ब्यौरा  क्या है  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  fact  मन्त्रों  मोरारजी  :  और  (=)  :  जुटाने
 सरकार  को  परराष्ट्र  मन्त्रालय  के  जरिये  भेजी  गई  नामों  की  तालिका  में  से  दो  उच्च  न् श्र पी

 लिपिक  श्री  रिछपाल  शर्मा  और  डी०  एन०  उक्त  सरकार  द्वारा  प्रतिनियुक्ति  पर

 नियुक्ति  के  लिए  चुने  गये  थे  ।  नये  पंद  को  संभालने  के  लिये  उक्त  दोनों  व्यक्तियों  महालेखाकार

 जयपुर  के  कार्यालय  से  1-3-1967  को  मुक्त  किया  गया  था  ।
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 राजस्थान  से  प्राप्त  राजस्व

 453.  श्री  कुलेश्वर  सीना :  श्री  के०  प्रधानी :

 श्री  रामचन्द्र  उलाका क् ब्  थी  होरजी भाई  :

 कया  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1966-67  में  राजस्थान  राज्य  से

 केन्द्रीय  उत्पादन  युवक  के  रूप  में  कितनी  राशि  प्राप्त  हुई  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  faa  मन्त्री  मोरारजी  यह  रकम  लगभग

 7,43,78,000  रुपये  हैं

 राजस्थान  को  दी  जाने  वाली  सहायता  सें  कमो

 454.  श्री  के०  प्रधानी  :  श्री  कुलेश्वर
 सीना

 श्री  रामचन्द्र  इलाका  :  श्री  हीरजी  भाई :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  राज्य को  वर्ष  1966-67  मे ंदी  जाने  बाली

 सहायता  में  कमी  की  गई  और

 यदि  तो  राजस्थान  राज्य  को  उसके  लिये  नियत  मूल  राशि  देने के  लिये  क्या

 कार्यवाही की  गई  है  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :  राज्य  सरकारों  को

 केन्द्रीय  सहायता  की  अन्तिम  किस्तें  फरवरी  और  ard  के  महीनों  में  अस्थायी  रूप  से  दी  गई  थी  ।

 शजस्थान के  मामले  में  राजस्थान  सरकार  ने  खर्च  का  ब्यौरा  इतनी  देर  में  भेजा कि  उसको

 वित्तीय  वर्ष  बन्द  होने  से  पहले  दी  जानें  वाली  सहायता  की  राशि  में  सम्मलित  न  किया  जा  सका

 बाद  में  उनकी  जाँच  की  गई  तथा  239.54  लाख  रुपये  की  राशि उसके  बाद  में  दे  दी  गई  है  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसचित श्  ख़ादिम  जातियों  की

 सूचियों  का  पुनरीक्षण

 455.  श्री  के०  प्रधानी  भी  धुलेइवर मीना  :

 भी  राम-द्र  इलाका  :  थ्री  हीरजी भाई  :

 बया  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों  की  सूचियों

 में  पुनरीक्षण  करने  का  कार्य  पूरा  कर  लिया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  रहे  हैं  ?

 समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  फूल रेणु  :  और

 मामला  अभी  विचाराधीन है  ।

 394.



 25  1967  लिखित  उत्तर

 झ्त्यावय्यक  औषधियों  सम्बन्धी  स्मिति  at  रिपोर्ट

 456,  श्री  होरजी  भाई  :  थी  कुलेश्वर  सोना

 al  रामचन्द्र  इलाका  :  श्री  है ०  प्रधानी :

 क्या  स्वास्थ्य  परिवार  नियोजन  मन्त्री  6  1967  के  तारांकित  seq  संख्या

 296  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 (#)  क्या  अत्यावश्यक  भारतीयों  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन  इस  बीच  प्राप्त  हो

 गया

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और

 सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  ब०  स०  :

 नहों  ।

 और  wet  ही  नहीं  उठते
 |

 जोवन  बीमा  निगम  द्वारा  लगाई  गई  पूंजी

 श्री  के०  प्रधानी : 457.  श्री  कुलेश्वर  मीना  :

 श्री  रामचन्द्र  इलाका :  श्री  हीरजी भाई  :

 कया  वित्ता  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1966-67  में  जीवन  बीमा  निगम  ने  उड़ीसा  उद्योगों  अथवा  अन्य  क्षेत्रों  में  कितनी  पूजी

 लगाई  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्ता  मन्त्री  मोरारजी  :  322.66  लाख  रुपये  ।

 ऋण रा  देने  में  कटौती  करने  की  रिजर्व  बेक  को  नीति

 458.  श्री  एम०  श्रम रसे  :  क्या  बित्ता  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  सन्ट्र्ल ्र  गुजरात  aha  मण्डल  से  कोई  अभ्यावेदन  मिला  है  जिसमें  ऋण

 पुनर्निर्धारण  के  सम्बन्ध  में  रिजर्व  बैंक  द्वारा  वाशिज्य  sal  को  दी  गयी  हिदायतों  को  रोकने  के

 लिये  उनसे  प्रार्थना  की  और

 यदि  तो  सरकार  की
 इस  बारे  में

 क्या  प्रतिक्रिया है
 ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  कौर  बित्ता  मन्त्री  सोरारजो  :  a

 fort  बैंक  1966  में  अधिक  कामकाज  के  मौसम  के  शुरू

 अवस्था  करने  के उद्द दय से एक से  एक  निर्देश  भेजा बड़े  अनुसूचित  बैंकों  को  इस  बात  की  सुनिश्चित
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 at  fe  agar  के  मौसमी  विस्तार  का  कम  से  कम  80  प्रतिशत  भाग  औद्योगिक  afar  को

 और  निर्यात/आयत  के  व्यय  के  आधार  पर  दिया  जाय  ।  ऐसा  मालूम  होता  है  कि  कुछ  बैंकों  ने

 अन्य  क्षेत्रों  को  दिये  जाने  वाले  अप्रिमों  को  मौसम  के  शुरू  में  अधिक  अनुपात  में  बड़ने  दिया  और

 सही  अनुपात  को  बनाये  रखने  के  लिए  इन  क्षेत्रों  को  दिये  जाने  वाले  ऋणों  की  सीमाए  ava

 से  बहुत  कम  कर  दीं  या  ऋण  देना  बिलकुल ही  बन्द  कर  दिया  ।  इससे  कुछ  मामलों  में
 अस्थायी  तौर  पर  कुछ  कठिनाई  पैदा  हो  गयी  लेकिन  चू  कि  28  1967  से  रिवेंज  बेक

 के  निदेश  पर  अमल  होना  बन्द  हो  गया  है  इसलिए  अनुमान  है  कि  अब  स्थिति  काफी  सुधर  गयी

 होगी  ।

 विद्युत  बोर्डों  की  समाप्ति

 459.  श्री  डी०  एन  देव  :

 श्री  काशीनाथ  पाण्डेय  :

 क्या  सिंचाई  कौर  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नया  यह  सच  है  कि  हरियाणा  सरकार  ने  यह  सुभाव  दिया  है  कि  विद्युत  बोर्डों

 को  समाप्त  कर  दिया  जाये  क्योंकि  इनसे  कोई  लाभ  नहीं  हुआ  और

 यदि  तो  इस  मामले  बया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सिंचाई  att  विद्युत  मन्त्री  Fo  ल०  इस  विधय  पर  प्राप्त  नहीं

 हुआ  है
 ।

 ser  ही  नहीं  उठता
 ।

 दिल्ली  के  खास-पास  अनधिकृत  बस्तियां  बनने  से  रोकने

 के  लिये  श्रन्तर्राज्योय  समिति

 460.  श्री  काशीनाथ  पाण्डेय  :  कया  ware  तथा  पूरी  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  के  आसपास  राजधानी  क्षेत्र  में  अनधिकृत  बस्तियों  बनने  को  रोकने

 के  लिये  एक  उच्च  शाक्ति  प्राप्त  अन्तर्राज्यीय  समिति  नियुक्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या है  ?

 श्रीवास  तथा  पूर्ति  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  इकबाल  fag)  :  और

 :  दिल्‍ली  के  आस-पास  राजधानी  क्षेत्र  में  विभिन्न  एजेन्सियों  के  द्वारा  बनायी  गयी  विकास

 की  योजनाओं  को  तैयार  करने  तथा  क्रियान्वित  करने  में  समन्वय  के  लिए  31-7-1961  को  एक

 उच्च-धरती  प्राप्त  घोडे  की  स्थापना  को  गयी  थी  ।  बोर्ड  का  बर्तेमात  गठन  निम्न  प्रकार  से  है

 (1)  गृह-मन्त्री  अध्यक्ष

 सदस्य (2)  आवास  तथा  पति  स्त्री

 (3)  स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  मन्त्री  1.0

 (4)  योजना  आयोग d  प

 (5)  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मन्त्री  क
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 (6)  हरियाणा  के  मुख्य  मन्त्र  सदस्य

 (7)  दिल्ली  नगर  निगम  ही क

 (8)  दिलती  पी

 (9)  मुख्य  कार्यकारी  दिल्‍ली  पी

 (10)  संयुक्त  आवास  तथा  मर  क

 2  बोर्ड  की  आखिरी  बैठक  2  1967  को  हुई  थी  ।

 बम्बई  में  चोरी  छिपे  लाई  गई  घड़ियों  का  पकड़ा  जाना

 461.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  5  1967  को  दक्षिणा  बम्बई  में  एक  परिवहन  कम्पनी

 के  पास  से  चोरी  छिपे  लाई  गई  15,000  रुपये  के  मुल्यों  की  कलाई  की  घड़ियां  पकड़ी गई  at;

 और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  अब  तक  क्या  र 1 कयवाहू  की  है  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्र  सोराबजी  :  बम्बई  में  एक

 ट्रान्सपोर्ट  कम्पनी  के  गोदाम  से  5  अप्रैल  1967  को  लगभग  11,000  रुपये  मुल्य  की  108

 कलाई-घड़ियाँ  पकड़ी  गयीं  ।

 मामले  की  जाँच-पड़ताल  चल  रही  है  ।

 कलकत्ता  के  आयकर  श्रषिकारियों  द्वारा  महत्वपूर्ण

 कागजात  बरामद  किया  जाना

 462.  att  क्श्विनाथ  पाण्डेय  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कल्चरल  1967  को  कलकत्ता  के  आयकर  अधिकारियों  ने

 कलकत्ता  के  डमडम  हवाई  अड्डे  पर  ब्रिटेन  की  एक  रसायन  से  सम्बन्धित  कुछ  महत्वपूर्ण

 कागजात  इसके  एक  अधिकारी  ने  पकड़े  जो  बम्बई  जा  रहा  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :  हाँ  ह

 पकड़े गये  कागजों की  जांच की  जा  रही है  और  विभागों  द्वारा की  जानेवाली

 कार्यवाही  में  उनका  प्रयोग  किया  जाएगा  ।

 mate  विद्यू/त  सहकारी  समितियां

 463.  श्री  घि दवना थ  पाण्डेय  :  क्या  सिचाई  व  बिजली  मन्त्री यह॒  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  में  ग्रामीण  faa  सहकारी  समितियाँ  स्थापित  करने

 की  व्यवहारिकता  के  बारे  में  जाँच  जारी  रखने  के  उद्दीन के  कार्यकारी  योजना  के  सम्बन्ध
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 में  967  में  दिल्‍ली  में  भारत  और  अत्तर्रा्ट्रीप  विकास  सम्बन्धी  अमरी री  संस्था  के  बीच

 एक  समझौता  हुआ

 तो  इसकी  मुख्य  बातें  कया हैं  ?

 सिंचाई  att  faa  मन्त्री  Fo  ल०  :  हों  |

 ग्राम  विद्वान  सहकारिताओं  के  अनुसन्धान  और  स्थापना  से  सम्बन्धित

 कायें  के  समस्त  कार्यक्रम  को  पांच  चरणों  में  विभक्त  किया  गय  है  ।  ऐसी  सहकारिताओं  को

 शुरू  करने  के  लिए  उपयुक्त  क्षेत्रों  को  पढने  से  सम्बन्धित कार्य  का  प्रथम  चारा  पूरा  हो  गया  है  ।

 aa  हाल  ही  में  atta  किया  गया  है  उसमें  अमरीकी  अन्तर्जातीय  विकास  संस्था  के

 तत्वावधान  में  अमरीका  की  राष्ट्रीय  ग्राम  विद्युत  सहकारिता  संस्था  के  विशेषज्ञों  द्वारा  किये

 जाने  वाले  दूसरे  और  तीसरे  के  कार्य  की  योजना का  बन्दोबस्त  है  ।  इस  कार्य आन्ध्र

 मैसूर  और
 उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  चुने  हुए  क्षेत्रों  में  और  विस्तृत

 अनुसन्धान  कार्य  परिकल्पित  हैं  ।

 हैदराबाद  में  सोने  की  छड़ों  का  पकड़ा  ज्ञान

 464.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  कया  चित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  बरपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  और  बीमा  शुल्क  विभाग  के  खुफिया

 विभाग  ने  29  अप्रैल  1967  को  सिकन्दरा बाद  के  रानीगंज  क्षेत्र  के  निकट  दो

 व्यक्तियों  के  पास  से  32,000  रुपये  से  अधिक  मूल्य  की  विदेशों  से  आई  हुई  सोने की  16  छड़ें

 पकड़ी  थीं  ;  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  ने  अब  तक  नपा  कार्यवाही  की  है  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  सो रार जो  :  हैदराबाद  केन्द्र

 उत्पादन  शुल्क  समाहर्ता-कार्यालय  के  अधिकारियों  ने  29  अप्रैल  1967  को  सिकन्दरा बाद  के

 रानीगंज  बस-अड्डे  पर  दो  व्यक्तियों  को  रोका  और  उनमें  से  एक  के  पास  से  16  छड़ों के  रूप  में

 160  विदेशी  मार्के का  सोना  बरामद  किया  ।  सोने का  अन्तर्राष्ट्रीय  दर  पर  मुल्य  15,747

 रुपये है  ।

 उन  दोनों  व्यक्तियों को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  था  और  बाद  में  जमानत  पर

 छोड़  दिया  गया  |  मामले  की  जाँच-पड़ताल  चल  रही  है  ।

 Water  From  Ganga  And  Yamuna  River

 465,  Shri  Maharaj  Singh  Bharti  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be

 pleased  to  state  :

 (a)  the  quantity  of  water  being  supplied  to  Haryana,  Delhi  and  Rajasthan  at  present
 rom  Ganga  and  Yamuna  rivers  of  Uttar  Pradesh;

 (b)  the  particulars  of  schemes  for  increasing  the  supply  of  water  in  future,  the  pro-
 posed  quantity  and  the  time  by  which  it  would  be  made  available;  and

 (c)  whether  Government  propose  to  set  up  Ganga-  Yamuna  Corporation  to  ensure

 proper  utilization  of  water,  efficiency  and  co-ordination  in  the  dey nar Jd  tments  and  distribution
 of  water  according  to  the  needs  of  the  areas  of  the  several  states  to  be  irrigated  by  the
 saidrivers  ?
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 The  Minister  of  Irrigation  And  Power  (Dr.  K.  L.  Rao)  :  (a)  and  (b)  :  A  statement  is
 attached.  [Placed  in  Library,  See  No.  Lt-391,67]

 (c)  No  such  proposal  is  under  consideration.

 Dams  on  River  Ganga

 466.  Shri  Maharaj  Singh  Bharti:  Wil]  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be

 pleased  to  state,:

 (a)  the  number  णा  dams  proposed  to  be  constructed  on  the  river  Ganga  in  the

 region  in  Uttar  Pradesh  for  which  survey  has  already  been  made;

 {b)  the  number  of  dams  among  them  which  would  earn  profits  and  number  of  those
 which  will  not  earn  profits;  and

 (c)  the  additional  power  and  irrigation  capacity  that  would  be  available  after  the
 construction  of  all  these  dams  and  the  estimated  total  cost  ?

 The  Ministers  or  Irrigation  and  Power  (Dr.  K.  L.  Rao):  (a}  to  (0)  :  The  Government
 of  U.  P.  are  conducting  surveys  and  investigations  01  several  dam  sites  in  the  Ganga  Basin
 in  the  Himalayan  region  in  U.  Investigations  of  these  sites  have  not  been  completed  so
 far.  As  such,  the  number  of  dams  which  can  te  ((1.5111 ₹1६0  in  this  region  carnot  be
 indicated  at  this  stage.  It  is  only  after  surveys  and  investigations  are  completed  and  firm

 proposals  for  construction  of  dams  are  formulated  that  the  benefits  from  these  projects  can
 be  determined  and  the  economic  aspects  evaluated.

 Rampanga  Project

 467.  Shri  Maharaj  Singh  Bharti:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be
 pleased  to  state  :

 9)  the  time  since  when  the  work  on  Ramganga  Project  in  U.  has  been  in  pros
 #ress,  the  initial  estimate  of  the  expenditure  and  the  amount  spent  thereon  so  far;

 0)  whether  the  workers  on  the  dam  have  gone  on  strike  since  2nd  May,  1967;  and

 {c)  if  so,  the  reasons  therefor  and  action  taken  t  dereon  ?

 The  Minister  of  Irrigation  and  Power  (Dr.  K.  L.  Rao)  (a)  The  work  on  the  Ram-
 ganga  Project  is  in  progress  from  September,  1961,  The  initial  estimated  cost  of  the  Pro-

 The  revised  estimated  cost  is  Rs.  92.4]  crores. ject  was  39.83  crores.  The  amount  spent
 on  the  Project  up  to  March,  1967  is  Rs.  31  crores,

 (0)  and  (c):  The  workers  served a  notice  on  the  Project  authorities  demanding
 {i)  increase  in  the  wages  of  workcharged  employees  (ii)  grant  of  20  percent  site  compen+
 satory  allowance  {iii}  restoration  of  certain  ‘facilities  and  (iv)  1ree  supply  of  electricity  and
 water  to  workcharged  employees.  The  State  Government  have  agreed  to  the  grant  of  an
 adhoc  increase  of  10%  in  the  wages  of  workcharged  emp'oyees  subject  toa  minimum  of

 Rs.  10/-  and  maximum  of  Rs.  25/-  pending  the  recommendations  of  the  Permanent  Con-
 ciliation  Board  to  whom  the  matter  is  already  under  reference.  The  workers  were,  how-
 ever,  not  satisfied  and  have  gone  on  strike  from  3.5.1967.

 पश्चिम  बंगाल  को  राजसहायता

 चाबियों  cp
 468  थो  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :  क्या  वित्त  मंत्री  4o 4  ताने  को  कृपा  करेंगे  कि  क्यों

 यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  कलकत्ता  दाहर  तथा  पश्चिम
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 बंगाल  के  अन्य  सं विहित  राशन  वाले  क्षेत्रों  राशन  की  व्यवस्था  करने  के  अपने  वचन  को  पूरा

 करने  के  हेतु  ऊंचे  दामों  पर  2  लाख  मीट्रिक  टन  चावल  खरीदने  से  राज्य  को  हुई  4.5  करोड़

 रुपये  की  हानि  को  पुरा  करने  के  लिये  कोई  राजसहायता  देने  से  इन्कार  कर  दिया  है  ?

 उपप्रधान  मन्त्री  तथा  faa  भन्ती  मोरारजी  :  पश्चिम  बंगाल  के  कानूनी

 तौर  पर  राशन-पद्धति  लागू  किये  गये  क्षेत्रों  में  अपने  जिम्मेदारियों  को  पुरा  करने  में  राज्य

 सरकार  को  होनेवाली  हानि  को  पुरा  करने  के  लिये  सहायता  देने  के  सम्बन्ध  के  पश्चिम  बंगाल

 सरकार  की  आर  से  कोई  औपचारिक  प्रस्ताव  प्रात  नहीं  हुआ  है  ।  इनकार  करने  का

 प्रशन  ही  नहीं उठता  ।

 पश्चिम  दिलो  में  अस्पताल

 469,  श्री  बलराज  मधोक  कया  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  दिल्‍ली  तथा  नजफगढ़  रोड  की  बस्तियों  जिनकी

 कुल  जनसंख्या  चार  लख  से  अधिक  नहीं  एक  भी  सार्वजनिक  अस्पताल

 यर  तो  नया  पश्चिम  दिल्ली  की  बस्तियों  की  आवश्यकताओं  को  पुरा  क  ने

 के  लिये  एक  सार्वजनिक  अस्पताल  खोलने  की  सरकार  की  कोई  योजना
 और

 सर्दी  तो  इन  योजनाओं  की  क्रियान्वित  में  कितना
 समय

 लगेगा  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  (  श्री  ब०  Yo  aia  )  :  (*)

 ईन  बस्तियों  में  छोटे-छोटे  म्यूनिसिपल  अस्पताल  जिनमें  कुल  104  पलंगों  की  व्यवस्था  है  ॥

 और  चौथी  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  में  100  पलंगों  वाले  अस्पताल

 बनाने  का  प्रस्ताव  है  ।  इस  काम  के  लिए  जमीन  प्रात  की  जा  चुकी  है  |  कर्मचारी  राज्य  बीमा

 निगम  भी  अपने  हितग्राहियों  के  लिए  पश्चिम  दिल्‍ली  में  एक  अस्पताल  खोलने  का  विचार  कर

 रहा  है  ।

 Master  Plan  For  Irrigation  in  U.  P.

 410  Dr.  Mahadeva
 Prasad

 :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to

 State

 (a)  whether  any  Master  Plan  has  been  prepared  in  conection  with  irrigation  system
 for  Eastern  Districts  of  Uttar  Pradesh;  and

 (b)  if  so,  the  salient  points  thereof  and  the  form  in  which  the  Gorakhpur  District

 would  get  irrigation  facilities  after  completion  of  the  said  Plan  ?

 Master  Plan  for The  Minister  of  Irrigation  and  Power  (Dr.  K.  L.  Rao)  :  (a)  and  (b)  :

 irrigation  the  Estern  districts  of  U.  P.  does  not  appear  to  have  been  prepared  so  far.  How-

 ever,  Gorakhpur  district  will  receive  irrigation  benefits  from  the  Gandak  Project,  which  is

 under  construction.
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 थे  1889  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विधय  को  ओर  ध्यान  दिलाना

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPOR  ANCE

 eat  के  निकट  पाकिस्तानी  सेना  द्वारा  भारतीय  सीमा  गश्ती  दस्ते  पर  गोली-बारी )

 Sir,  1  call  the  attention  of  the  Minister  of Shri  A,  B.  Vajpayee  (Balrampur):
 Defence  to  the  following  matter  of  urgent  Public  Lmportance  and  request  that  he  may  make

 a  Statement  thereon.

 Firing  by  Pakistani  forces  on  the  Indian  border  patrol  South-West  of  Akhnoor  on

 the  19th  May,  1967  and  concentration  of  Pakistani  forces  in  Daggar  area

 प्रतिरक्षा  मन्त्री  स्वर्ण  सिह  19  मई  को  8  बज ेके  लगभग  अखनूर  कें

 दक्षिणा  तथा  दक्षिण-पश्चिम  4  से  तक  की  दूरी  पर  भारतीय  सीमा  के  अन्दर  हमारी

 गिनती  पुलिस  पर  पाकिस्तानी  जवानों  ने  फायर  किया  |  पाकिस्तानी  जवानों  ने  हत्की  मशीन  गनों

 से  फायर  किया  तथा  ग्रेनेड  फेंका  और उ उन्होंने  मकानी  मशीन  गनों  व  81  मिली  मीटर  वाले

 मार टरों  का  भी  इस्तेमाल  ।  हमारी  सुरक्षा  टुकड़ी  को  मजबुर  होकर  जवाबी  फायर  करना

 पड़ा  ।  9-15  बजे  फायर  समाप्त  हो  लेकिन  उसके  बाद  भी  रुक-रुक  कर  4  बजे

 साथ काल  तक  फायर  चलता  रही  |

 पहले  17  मई  को  पहली  बार  उसी  क्षेत्र  में  गीत  लगाने  वाली  हमारी  गिरती  पुलिस

 को  पाकिस्तानी  जवानों  ने  चैलेंज  किया  तथा  उनसे  कहा  कि  वे  उस  क्षेत्र  में  गश्त  हीं लगा  सकते

 कयोंकि  गश्त  लगाने  वाली  पटरी  पाकिस्तानी  अधिकार  के  अस्तंगत  आती  है  ।  चू  कि  हमा  शो  करती

 टुकड़ी  हमेशा  से  इस  पटरी  का  इस्तेमाल  करती  रही  है  और  यह  रास्ता  भारतीय  क्षेत्र
 के  अन्दर

 लीन  पाकिस्तानियों  का  दावा  हमनेਂ  स्वीक।र  नहीं  किया  ।  ऐसा  मालूम  होता  है  कि

 स्वामियों  ने  हमारी  पुलिस  टुकड़ी  पर  19  मई  को  जो  फायर  वह  उनकी  ga  निर्धारित

 योजना  के  wart  जिससे  कि  वे  जबदंस्ती  से  उस  रास्ते  पर  अपना  अ  कार  जमा  लें  ।

 पाकिस्तानी  जवानों  द्वारा  किये  गये  फायर  के  फलस्वरूप  हमारी  गती  पुलिस  का  एक

 हैड-कांस्टेबल  मारा  गया  और  दो  wea  श्रे  शियों  को  चोटें  आईं  ।  दो  नागरिकों  को  भी  चोटें

 आइ  ।  ऐसा  मालूम  होता है  कि  पाकिस्तानी  भी  हताहत  हुए
 दे

 ।

 पाकिस्तान  ने  सूद  क्त राष्ट्र  फील्ड  पर्यवेक्षक  दल  के  द्वारा  युद्ध-बन्दी  तथा  सब-सेक्टर  कमाण्डर

 की
 don  की  मांग  की  ।  उस  दिन  5  बजे  सांय  बैठक  हुई  |  बठक  में  fray  किया  गया  युद्ध

 बन्दी  कायम  रखी  जाय  |  सब-सेक्टर  कमाण्डरों  की  और  आगे  बैठकें  जिनमें  कोई  समझौता

 न  हो  सका  |  सब-सेक्टर  कमाण्डरों  ने  फैसला  किया  है  कि  मामला  उच्च  कमाण्डरों  द्वारा  निर्णय

 लेने  के  लिए  उनके  सामने  रखा  जाय  |

 सरकार  को  दुःख  है  कि  पाकिस्तान  ने  अकारण  ही  फायर  किंया  जिससे  दोनों  ओर  जवान

 हताहत  हुए  और  तनाव  बढ़ा  ।  पाकिस्तान  सरकार  को  एक  कड़ा  विरोध-पत्न  भेज  दिया  गया

 इस  सिलसिले  में  यह  और  बताना  उचित  होगा  कि  निश्चित  कार्यविधि  यह  है  कि  जब  दोनों

 401



 Calling  Attention  to  Matter  of  Urgent  Public  Importance  Jyaistha  4,  [889  (Saka)

 तरह  के  लोग  आपस  में  कोई  समझौता  न  कर  सकें  तों  मामला  उच्च  अधिकारियों  के  सामने

 जाना  चाहिए  और  फिर  rater  नहीं  होना  चाहिए  ।  पता  नहीं  किस  वजह  से  पाकिस्तानियों

 ने  इस  मामले  में  निश्चित  कार्य विधि  नहीं  अपनाई  और  उन्होंने  शक्ति  का  उपयोग  किया  |

 सरकार कौ  इस  बात का  पता  है  कि  इस  फार्यारग के बाद के  बाद  पाकिस्तान ने  कुछ  शौर

 यूनिटें  अब तूर  सीमा  के  पार  अपनी  ओर  डागर  क्षेत्र  में  एकत्रित  की  इस  फायरिंग  से  जो

 तनाव  उत्पन्न  हुम  है  उसमें  किसा  प्रकार  की  भी  वृद्धि  करने  की  इच्छा  न  रखते  हुए  भी  मैं  सदन

 को  यह  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि  इस  क्षेत्र  में  उत्पन्न  होने  वाली  परिस्थिति  पर  काबू  पाने

 के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाये  हैं

 Shri  A.  B.  Vajpayee  =  May  I  know  whether  it  is  nota  fact  that  since  the  date  of

 the  decision  of  resumption  of  American  Military  aid  to  Pakistan,  they  have  intensified
 their  propaganda  war  against  India  and  at  same  time  they  attacked  on  petrol  only  to

 show  that  they  are  in  search  of  an  s<cus2  to  raist  the  Kashmir  question  once  again  in  the
 Security  Council.

 The  new  of  conflict  was  released  first  by  Pakistan  and  their  version  appeared  in  the
 Indian  newspapers  also.  I  would  like  to  kaow  ths  reasons  of  delay  in  giving  our  version
 of  the  happening  to  (115  Press.

 श्री  स्वरों  fag  :.
 अमरीका  के  पाकिस्तान  को  फौजी  सामान  का  विक्रय  अरम्भना

 करने  के  बारे  में  सरकार  ने  अपनी  स्थिति  कई  बार  स्प  की  है  ।  हम  समझते  हैं  कि  अमरीका

 की  इस  कार्यवाही  से  निश्चित  ही  हमें  हानि  पहुंचेगी  क्योंकि  अधिकांश  पाकिस्तान  सामान

 अमरीका  का  बना  हुआ  है

 मेरे  विचार  में  इस  घटना  का  पाकिस्तान  द्वारा  यह  मामला  सुरक्षा  परिषद  में  पुनः  उठाने

 से  कोई  प्रत्यक्ष  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  मैं  उस  बारे  में  जांच  करूगा  कि  कुछ  समाचारपत्रों  में  क्या

 पहले  छपा  है  ।  परन्तु  अग  दिन  समाचारपत्रों  में  इस  मामले  में  हमारा  हष्टिकोण

 भी  छुपा था

 Shri  Kamalnayan  Bajaj  (Wardha)  :  May  know  whether  itis  nota  fact  that  the
 aggressor  is  aware  of  the  situation  beforehand  and  they  are  in  a  position  to  give  publicity
 before  any  publicity  is  mad  by  the  aggrieved  the  country  on  which  invasion  took  place  7

 श्रीमती  तारकेदवरी  सिन्हा  )  क्या  सरकार  को  इस  बात की  जानकारी है  कि

 पाकिस्तान  के  प्रतिरक्षा  मन्त्री  ने  पाकिस्तानी  राष्ट्रीय  विधान  सभा  में  वक्तव्य  दिया  है  कि  ag  न

 केवल  अपने  राज्यक्षेत्र  की  रक्षा  के  बल्कि  किसी  भी  प्रकार  की  कायंवाही  करने  के  लिए

 तैयार  है  ।  पाकिस्तानी  प्रतिरक्षा  मंत्री  को  ऐसा  वक्तव्य  देने  का  प्रोत्साहन  किस  प्रकार  मिला  ?

 श्री  स्वरण  सिह  इसका  कारण  बताना तो  मेरे  लिए  कठिन है  परन्तु  विभिन्‍न  सूत्रों  से

 वो किस् तान  को  जो  सहायता  मिल  रही  उससे  पाकिस्तानी  नेताओं  में  युद्ध  की  सम्भावना  हो

 हो  सकती है  ।

 Shri  Vishwa  Nath  Pandey  (Salempur):  What  is  the  reaction  of  C  Observers  to
 this  firing  ?
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 25  1967  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय
 की  सीर

 ध्यान  दिलाना

 थ्रो  स्वरण  सिह  :
 संयुक्त  राष्ट्र  के  प्रेक्षकों  से  प्राप्त  संदेश  के  आधार  पर  ही  युद्ध  विराम

 की  व्यवस्था  हुई  थी  ।
 दोनों  पक्षों  में  व्रुिन्न  स्तरों  पर  सेनापतियों की  बैठक  हुई  पाकिस्तान

 की  मांग  पर  इस  मामले  में  संयुक्त  राष्ट्र  के  प्रेक्षकों  ने  हस्तक्षेप  करके  युद्ध  विराम  कराया  |

 Shri  Yashpal  Singh  (Dehra  Dun)  :  would  like  to  know  from  the  Hon.  Minister
 whether  there  was  any  such  clause  in  the  Tashkent  Agreement  by  which  we  would  be

 bound  by  the  agreement  irrespective  of  violation  of  this  agreement  by  Pakistan.

 Shri  Swaran  Singh  :  There  is  no  such  clause  in  the  Tashkent  Agreement.

 पाकिस्तान ने  ताशकंद  समझौते  को  समास  करने  का श्री  हेम  बरपा  :

 कोई  अवसर  हाथ  से  जाने  नहीं  दिया
 ।

 इसके  बावजूद  हम  कब  तक  इससे  चिपटे  रहेंगे  ।

 ait  स्वर  fag  अक्तूबर  में  गोलाबारी  का  ताशकंद  समझौते  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  ।

 श्री  स०  कुण्ड  :  क्या  वैदेशिक  ara  मंत्री  निम्न  बातचीत  के  लिए  उचित

 वातावरण  बनायेंगे  ?

 क्या  यह  ठीक  है  कि  यह  गोलाबारी  17  तारीख को  हुई
 क्या  सरकार  ताशकंद  करार  समाप्त  करने  पर  विचार  और ै

 हाल  ही  में  पाकिस्तान  के  5  राजनैतिक  दलों  ने  मिलकर  बिना  किसी  पूर्व  शर्त  के

 भारत  के  लोगों  के  साथ  बातचीत  करने  के  लिए  कहा  है  ।

 श्री  स्वरण सिंह  :  जी  नहीं

 तथा  प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होते  ।
 Shri  Lakhan  Lal  Kapoor  (51181 2 810])  :  I  would  like  to  know  the  arrangements

 made  for  compensation  made  to  the  soldiers  and  civilians  injured  in  firing.  I  would  also
 like  to  know  whether  a  copy  of  the  protest  will  be  laid  on  the  Table,

 श्री  स्वरण  fag  :  विरोध  पत्र  वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  ने  भेजा  TH  इसकी  प्रति

 पटल  पर  रखे  जाने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 श्री  Fo  लकप्पा  :  पाकिस्तान  के  इस  सीधे  आदमी  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 क्या  सरकार  उसे  राजनैतिक  सम्बन्ध  तोड़ने  का  कोई  अलटीमेटम  देगी  ?

 श्री  रं वर्ण  fag  :  यह  सुभाव  gat  नहीं  है  |

 What  is  the  intention  of  the  Pakistan  Government. Shri  Ram  Charan  (Khurja)  :

 Woy  do  they  indulg2  in  such  shooting  ?

 Shri  Swaran  Singh  :  The  intention  of  Pakistan  Government  does  not  appear  to  be

 good  and  they  have  been  rightly  punised  for  this  firing.

 Dr,  Ram  Manohar  Lohia  (Kannauj)  :  Simultaneously  with  the  fighting  in  Akhnoor
 the  situation  in  Vietnam  and  Gulf  of  Aqba  is  very  serious.  In  such  asituation  we  may
 have  to  align  ourselves  with  any  group  which  is  against  Pakistan,

 श्री  स्वर्ण  अकाली  तथा  अन्य  स्थानों  पर  भेड़ों  से  हम  बहुत  चिन्तित

 हम  आशा  करते  हैं  कि  इनसे  भगड़ा  नहीं  बढ़ेगा  ।
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 Calling  Attention  to  Matter  of  Urgent  Public  Importance  May  25,  1967

 Shri  Rabi  Ray  (Puri)  :  May I  know  whether  there  is  any  possibility  of  a  meeting
 between  the  Defence  Ministers  of  India  and  Pakistan  in  order  to  avoid  such  incidents  in

 future  ?

 Shri  Swaran  Singh:  There  is  no  such  possibility.

 श्री  श्रीचन्द  गोयल  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  डागर  क्षेत्र  में  पाकिस्तानी

 सेनाओं  का  जमाव  पाकिस्तान  के  भारत  पर  1965  के.आक़मण  के  समय  से  भी

 अधिक  है  ?  क्या  सरकार  इसे  गम्मीर  सकती  है  ?  यदि  हां  तो  स्थिति  सामना  करने  के

 लिए  सरक।र  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 श्री  स्वर्ण  सिह  :  हमें  इसकी  पुरी  जानकारी  है  और  हमने  इस  स्थिति  का  सामना  करने

 के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 श्री  बलराज  मधोक  दिल्‍ली )
 :  क्या  यह  सच  है  कि  जिस  खण्ड के  बारे  में अब

 विवाद  भारत  सरकार  ने  युद्ध-विराम  के  बाद  वहां  गश्त  न  करने  का  निर्णय  किया  है  ।

 श्री  स्वर्ण  जी  नही ं।

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  (Hapur)  :  It  is  constant  praclice  of  Pakistan  to  violate  the

 agreements  for  peace.  This  incidentis  a  repetition  of  the  same  practice.  May  I  know

 whether,  in  view  of  this,  Government  will  reconsider  their  policy  ?

 थ्री  स्वर्ण  सिह  :  इस  सम्बन्ध  में  हमारी  नीति  सदा  टी  अपनी  रक्षा  व्यवस्था  साहू  करने

 की  तथा  पाकिस्तान  का  सामना  करने  की  रही  है  कौर  यह  नीति  जारी  रहेगी

 Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  (Baghpat):  May  I  know  whether  any  reply  has  been
 टि  -eived  to  our  protests  from  Pakistan  ?

 Shri  Swarn  Singh  :  No,  Sir.

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  :  अख तुर की  गोलाबारी  के  युद्धविराम  की  शर्तें

 कया  हैं  ?

 ae श्री  हन  उसमें  केवल  यही  ्य  है  कि  गोलबारी  बन्द  कर  दी  जाये  ।

 Shri  R.  Shastri  (Patna)  :  May  I  know  whether  any  financial  assistance  will  be
 rendered  to  those  injured  in  this  firing  ?

 श्री  स्वरण  सिह  :  इस  सम्बन्ध  में  नियमों  के  अनुसार  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 17 120  of  the  tract  of  land Shri  Madhu  Limaye  (Moneghyr)  द  1  would  like  to  know  the
 now  in  dispute  and  who  is  in  possession  of  this  tract  ?

 श्री  cea  सिह  यह  कच्ची  सड़क  है  और  उस  पर  भारत  का  कब्जा है  ।

 श्री  हेमराज  (  :  पाकिस्तानी  केवल  आक्रमण  का  मार्ग  ही  जानता  इसे

 देखते  हुये  क्या  भारत  सरकार  मी  अपनी  नीति  में  परिवर्तित  करके  आत्मरक्षा  को  अपनायेगी  ?

 श्री  स्वरण  हमने  न  कभी  आदमी  किया  न  ही  करेंगे  ।  हम  अपनी  प्रतिरक्षा

 पुरी  तरह  करेंगे  ।
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 4  1889  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  घ्यान  दिलाना

 थ्री  राम
 कृष्ण  (  होशियारपुर )  :  अखनूर ग्राम  सुरक्षा के  लिए  और

 पाकिस्तानी  सिपाहियों  को  निकालने  के  लिए  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 श्रीस्वर्श सिह  :  जी  हाँ  ।  हमने  पर्याप्त  कार्यवाही  की  है  ।

 May  I  know  whether  the  hot-line  which Shri  George  Fernandes  (Bombay-South)  :
 was  set  up  after  the  Tashkent  declaration,  was  used  during  this  Akhnoor  conflict ?

 श्री  स्वरण  सिह  दोनों  ओर  के  मुख्य  सेनापतियों  का  सम्यक  बना  हुआ  था  ॥

 क्या  माननीय  मंत्री  के  विचार  में  इस  गोलाबारी श्री  दी०  चे  शर्मा  :

 का  सम्बन्ध  केवल  अखतर  की  पगडंडी  से  ही  है  या  यह  निकट  भविष्य  में  भारत  के  विऋद्ध

 आदमी  करने  से  पहले  की  कार्यवाही है  ।

 श्री  स्तर सिह  :  हम  ऐसी  घटनाओं  को  पृथक्-तथा  रूप  से  नहीं  देखते  बल्कि  उन

 पर  अन्य  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  विचार  करते  हैं  |

 श्री  इन्दजीत  गुप्त  :  वक्तव्य में
 गया

 है  कि  यह  पगडंडी
 )

 भारतीय  क्षेत्र  में  है  तथा  भारतीय  सेनिक  इसका  सदा  इस्तेमाल  करते  रहे  हैं  ।  यदि  नह  भारतीय

 क्षेत्र में  है  तो  इसके  इस्तेमाल  करने या  न  करने  का  प्रश्न  उत्पन्न ही  नहीं  होता है  ।  रन  आफ

 कच्छ  में  डिंग-पुराण  पगडंडी  के  बारे  में  भी  ऐसा  ही  गया  परन्तु बाद  में
 पाकिस्तान  को  उस  पगडंडी  का  इस्तेमाल  करने  की  अनुमति  दे  दी  गई  थी  ।  में  छापे

 समाचार  से  एक  भ्रम  उत्पन्न  हो  गया  है  इसलिए  मैं  जानना  चाहता हूँ  कि  क्या  यह  पगडंडी  सिन्हा

 शकल की  है  और  पाकिस्तान में  जाती  है  और  क्या  यह  भारत की  है  अथवा  नहीं  ?  हम
 झ कब से  नियमित  रूप से  इसका  इस्तेमाल  कर  रहे  @  मंत्री  महोदय  को  सब  स्पष्ट  करके

 कहना  चाहिए  अन्यथा  बाद  में  रन  आफ  कच्छ  की  भांति  जटिलताएँ  उत्पन्न  होने  की

 सम्भावना है  |

 श्री  स्वरण  सिंह  :  यह  पगडंडी (  ट्रेक )  भारतीय  क्षेत्र में  है  ।  हमने  इसका सदा  प्रयोग

 किया  है  ।  तीसरे  पाकिस्तान  की
 यह

 आपत्ति  कि  पगडंडी  पर  उनका  नियंत्रण  था  अनुचित  थी

 तथा  रद्द  कर  दी  गई  थी  ।

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  (Kotah)  :  would  like  to  know  whether  any  permanent
 arrangement  has  been  made  to  deal  with  such  sort  of  isolated  happenings  ?

 ait  cart  faz  :  इस  प्रकार  की  घुसपैठ  की  रोलत-धाम  की  जाती  है  ।

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  (1)26]101- 58087)  :  [  would  like  to  know  the  strength  of  the

 Pakistan  army  in  that  Sector  period  and  after  the  incident  of  the  19th.  I  would  also  like

 to  know  the  actual  increase  in  Pakistan  strength  thereafter  ?

 श्री  cam  fag  :  मैंने  बताया  है  कि  वास्तव  में  उनकी  शक्ति  में  वृद्धि  हुई  है  ।  परन्तु

 वास्तव  में  उन्होंने  और  कितनी  तोपें  वहाँ  पर  लगाई  हैं  तथा  उनकी  संख्या  बया  है  तथा  अपनी

 सेनाओं के  बारे  में  कुछ  बताना  सार्वजनिक हित  में  नहीं है  ।

 श्री  नाथपाई  (  राजापुर  )  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  पाकिस्तान  चीन

 तथा  अमरीका  दोनों से  हथियार  ले  रहा है  और  रूस से  लेने  का  प्रयत्न  कर  रहा  है  क्या
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 सरकार को  विश्वास  है  कि  पाकिस्तान किसी  स्थान  पर  धोखे  से  आक्रमण  नहीं  करेगा  क्योंकि

 संसार  का  ध्यान  पश्चिम  एशिया  के  संकट  तथा  वियतनाम  की  ओर  लगा  हुआ  है  ?  क्या  ऐसी

 स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिए  आवश्यक  तैयारी  कर  ली  गई  है  ?

 aft  स्वरण  सिह  हम  अपने  कर्त्तव्य  को  जानते हैं  और  हम  निश्चय ही  पाकिस्तान के

 किसी  भी  खतरे  का  मुकाबला  करेंगे  ।

 Shri  B.  5.  Sharma  (Banka)  I  would  like  to  know  whether  cur  army  has  since
 been  equipped  with  the  best  equipment  or  not?

 sit  स्वरण  fag  मैं  प्रश्न  को  नहीं  तभी  पाया  हूँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  कुछ  कहना  चाहते  थे  ।

 att  ZT  ब्रुश  (  जोरहाट )  मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य  के  पहले  भाग  से  यह  प्रभाव
 बनता  है  कि  अखनूर  को  घटना  केवल  मात्र  सीमा  घटना है  परन्तु  दूसरे  भाग  से  यह  प्रभाव

 चा  अ:न
 बनता  है  कि  पाकिस्तान  अपने  क्षेत्र  में  सेना  का  जमाव  नार  Sol  ।  मंत्री  महोदयਂ  इस  बारे  में

 या  कहना  चाहते  हैं
 ?

 श्री  स्वर  सिह  यह  मामला  इसी  प्रकार  आरम्भ  हुआ  परन्तु  बाद  की  घटनाओं से

 स्थिति  गम्भीर  हो  गई  |

 देवता नन्दन  पाटो दिया  जालोर  )  क्या  सरकार  पाकिस्तान  के  प्रति  कठोर  रवैया

 अपनाने  तथा  एकपक्षीय  कार्यवाही  करके  पाकिस्तान को  प्रसन्न  न  करने  के  बारे  में  विचार कर

 रही  है

 श्री  स्वर  सिह  हम  इस  प्रकार  की  स्थिति  के  लिये  पर्याप्त  कार्यवाही  करते हैं  ।

 श्री  बीरेन्द्र  कुमार  शाह  (  जूनागढ़
 )  sq 2  पगडण्डी  का  क्षेत्र  तथा  रूपरेखा  क्या  है

 जिसका  पाकिस्तान  ने  दावा  किया  है
 ?

 ait  स्वरण  सिह  मैं  माननीय  सदस्य  से  निवेदन  करूगा  कि  वह  qe  मिले  मैं  उनको

 नक्का  दिखाकर  संतुष्ट  कर  दूँगा  |

 थ्री  बलराज  मधोक  (  दिशा-दिल्ली  )  गत  पन्द्रह  वर्षों  में  ऐसे  ई  मामले हो  चुके  हैं
 जिनमें  पाकिस्तान  20  अथवा  30  ऐकड  का  क्षेत्र  ले  गया  है  ।  जब  तक  यह  मा  नहों कि  कुल

 कितना  क्षेत्र  है  तथा  वास्तव में  उस  क्षेत्र  की  स्थिति  क्या  है  तो  कोई  adi जान  सकता  कि

 पाकिस्तान का  इरादा  क्या है  ।

 माननीय  मंत्री  नक्शे  को  समापटल  पर  रखने  की  कृपा  करें । नो  वेरेन्द्र  कुमार

 ait  स्वरण  सिह  जब  तक  सावधानी से  जांच  न  कर  ली  जाये  मेरे  लिए  क्षेत्र  बताना

 उचित  नहीं  है  ।
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 cae

 पर  रखे  गये  पत्र

 Shri  Madhu  Limaye  (Monghry)  :  It  means  Some  territory  has  alre  day adv  been  lost.

 श्री  स्वर्ण सिह  :  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहने  हैं  कि इस  पगडण्डी  का  किताब

 भाग  भारतीय  क्षेत्र  में  है  ।  इस  समय
 syne  ऊ +4 |  चना  बारे  में  वक्तव्य  देने  के  लिए  मे  बाध्य  करना

 राष्ट्रीय  हितों  में  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसको
 पुस्तकालय

 में  रख  दिया  जाय  साननीय  सदस्य  इसका

 अध्ययन  कर  सके  |

 इसके  पश्चात  लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  दो  बजे  तक  के  लि एं स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  Adjourned  for  lunch  till
 Fourteen  of  the  clock

 लोकसभा  मध्याह्न  भोजन  के  sara  दो  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  then  re-assembled  after  lunch
 at  Fourteen  of  the  clock

 |  उपाध्यक्ष  महोदय  पो ठा सोन  हुए  1
 The  Deputy  Speaker  in  the  Chair

 सभा का  कार्य

 BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 उपाय
 sil

 क्ष  महोदय  :  अब  पत्र  सभा पटल  पर  रखे  जायें

 ait  ला  (  नई  दिल्‍ली  )  हम  चाहते हैं  कि  मध्यपूर्व  एशिया की  स्थिति  पर

 चर्चा हो  ।  मैं
 आपसे  आश्वासन  चाहता हूँ  कि  आप

 स्थिति  गम्भीरता  को  महसूस

 करते

 उपाध्यक्ष  महोवय
 :  निदेशक  काय  मंत्री के  वक्तव्य के  पश्चात्‌  मैं  सदस्यों  को  प्रश्न

 पूछने  की  अनुमति  दूगा  ।

 सभा पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 डाकघर बचत  पत्र  नियम

 उपप्रधान
 मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  (  श्री  मोरार जी  देसाई  ):  मैं  सरकारी  बचत  पत्र

 1959  की  धारा  12  की  उप-धारा  (3)  के  अन्तर्गत  डाक  घर  बचत  (  पत्र  पहला

 संशोधन )  1967  की  एक  प्रति  समा-पटेल  पर  जो  दिनांक  14  1967  के  भारत

 के
 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  566 में  प्रकाशित  हुए  रखता हूँ  :

 [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  टो०  363/67  |
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 दिल्ली  विकास  अधिनियम  के  श्रत्तगंत  अधिसूचना

 श्रीवास  तथा  पति  मंत्री  (  श्री  जगन्नाथ  राव  मैं  दिल्ली  विकास

 1957  की  घारा  58  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल

 पर  रखता हूँ

 (1)  दिल्ली  विकास  प्राधिकार  (  कमंचारी  भविष्य  निधि  तथा  उपदान )
 1966  जो  दिनांक  10  1966 के  भारत  के  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या

 जी०  एस०  आर०  1859  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  [  पुस्तकालय  में  रखी  गई
 संख्या  एल०  टी०  256/67 |

 (2)  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकार  (  समितियों  की  )  1966  जो  दिनांक

 3  1966  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  एस०  ओ०  3619

 में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 दिल्‍ली  विक्रय  कर  (  संशोधन )  सीमा  शुल्क  अधिनियम  शादी  के  mane

 श्रधिसुच  ना  ्

 संसद  कार्य  तथा  संचार  मंत्री  (  डा०  राम  सुलग  सिंह  )  :  मैं  श्री  कृष्णा  चन्द्र  पन्त  की

 ओर  से  निम्नलिखित पत्र  सभा पटल  पर  रखता  हूँ  :  (1)  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  लागू  रूप
 में  बंगाल  वित्त  (  विक्रय  कर  )  1941  की  धारा  26  की  उप-धारा  (  4  )  के

 अन्तर्गत  दिल्‍ली  विक्रय  कर  (  संशोधन  )  1967  की  एक  प्रति  पुनः  सभा-पटल  पर

 रखेंगे जो  दिनांक  16  के  दिल्‍ली  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या  एफ०  4  (92) /
 66  फाइनेंस (  ई  )  (  आई )  में  प्रकाशित हुये  थे  ।  [  पुस्तकालय में  रखी  गई  संख्या

 एल०  |

 आय  पर  दोहरा कर  न  लगने देने  के  लिए  भारत  सरकार तथा  यूनान  (  ग्रीस )

 की  सरकार के  बीच  करार  को  ड  रूप  देने के  लिये  आय-कर  1961  के  अन्तर्गत

 जारी  की  गई  जी०  एस०  आर०  394  जो  दिनांक  17  1967  के  भारत के  राजपत्र  में

 प्रकाशित हुई  थी  ।  [  पुस्तकालय  में  रखी  गई  संख्या  एल०  टी ०  364/67
 |

 सीमा  शुल्क  1962  की  घारा  159  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित

 अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति

 एस०  ato  1129  जो  दिनांक  1  1967  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  थी  ।

 जी०  एस०  आर०  584  जो  दिनांक  29  1967  के  भारत  के  राजपत्र
 में

 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  एस०  आर०  586  जो  दिनांक  29  1967  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी
 ।

 जी०  एस०  अर०  630  जो  दिनांक 6  1967  के  भारत  के  राजपत्र में

 प्रकाशित हई  थी  ।
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 4  1889  सभा  पटल  पर  रखे  गये

 जी०  एस०  आर०  659  जो  दिनांक 3  1967 के  मारत  के  राजपत्र में
 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  एस०  आर०  707  जो  दिनांक  9  1967  के  भारत के  राजपत्र में
 प्रकाशित  हुई  थी  ।  [  पुस्तकालय में  रखो गई  संख्या  एल०  टी०  365/67  |.

 सीमा  शुल्क  1962  की  धारा  159  तथा  केन्द्रिय  उत्पादन  शुल्क
 और  लवण  1944  की  धारा  3  8  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की

 एक  प्रति

 सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  निर्यात  शुल्क  वापसी  (  सामान्य  )  24  वाँ

 संशोधन  1967  जो  दिनांक  29  1967  के  भारत  के  राजपत्र

 में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  HATTo  581  में  प्रकाशित  हुये  थे  |

 सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  निर्यात  शुल्क  वापसी  (  सामान्य  )  26  वां

 संशोधन  1967  जो  दिनांक  29  अध्  967.0  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर ०  582  में  प्रकाशित  हुये  थे  ।

 सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  निर्यात  शुल्क  वापसी  (  सामान्य  )  27  वां

 संशोधन  1967  जो  दिनांक  29  1967  के  भारत  के  राजपत्र में

 अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  583  में  प्रकाशित  हुये  थे  ।

 जी०  एस०  आर०  585  जो  दिनांक  29  1967  के  भारत  के
 राजपत्र  में

 प्रकाशित हुई  श्री  तथा  जिसमें  दिनांक  24  1966  की  जी०  एस०

 आर ०  1478  का  शुद्धि-पत्र  दिया  गया  है  ।

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  और  लवण  1944  की  धारा  38  के  अन्तरगत

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  (  चौथा  संशोधन  )  1967  जो  दिनांक  8  अगर

 1967  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  492  में

 प्रकाशित  हुए  थे

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  (  पांचवा  संशोधन  )  1967  दिनांक  22

 अवसर  1967  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  544

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  (  छठा  संशोधन  )  1967  जो  दिनांक  29

 1967 के  भारत के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  587

 में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 केन्द्रीय  उत्पादन  You  (  सातवां  संशोधन  )  1967  जो  दिनांक  13

 1967 के  भारत  के  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  702
 रखी
 दि  के  उ  we  3h  टी ० में  प्रकाशित  हुए  थे  [  पुस्तकालय  में  गई  संख्या  एल०

 366/67  ]



 Statement  Re  ;  Situation  in  west  Asia  Jyaistha  4,  1889  (Saka)
 oo

 अत्यावश्यक  seg  अधिनियम  के  श्रन्तगंत

 भ्रघिसुचनाएं

 पेट्रोलियम  we  योजना  तथा  सनाज  कल्याण  मंत्रालय 4  में  राज्य  मंत्रो  (  श्री

 रघु राम या  )  :
 मैं  अत्यावश्यक  वस्तु  1955  की  धारा  3  की  उपधारा  (  6  )  के

 अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  समा-पटल  पर  रखता  हूँ

 मिट्टी का  तेल  (  उच्चतम  मुल्यों  का  निर्धारण  )  संशोधन  1967  जो

 दिनांक  1  1967  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  464

 में  प्रकाशित हुआ  था

 मिट्टी  का  तेल  (  उच्चतम  मूल्यों  का  निर्धारण  दूसरा  संशोधन  1967

 जो  दिनांक  7  अगर  1967  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०

 एस०  आर०  498  में  प्रकाशित  हुआ  था  |

 मिट्टी  ar  तेल  (  उच्चतम  मूल्यों  का  निर्धारण  )  तीसरा  संशोधन  1967

 जो  दिनांक  12  1967  के  भारत के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०

 एस०  आर०  535 में  प्रकाशित  हुआ  था  ।  [ पुस्तकालय में  रखो गई
 संख्या  एल ०  नौ  367/67]

 स्थायी  सिन्धु  श्रायोग  का  प्रतिवेदन

 तथा  पति  मंत्रालय  में  उपमंत्री  इकबाल  :
 मैं  श्री  कु०  ल०

 राव की  ओर  से  31  1967  को  समाप्त  हुए  ag  के  लिए  स्थायी  सिन्धु  आयोग  के

 वार्षिक  प्रतिवेदन की  एक  प्रति  सभा पटल  पर  रखता हूँ  ।

 [  पुस्तकालय  में  रखी  गई  संख्या  एल०  टी०  368/67  |

 अखिल  भारतीय  चिकित्सा  विज्ञान  संस्था  के  लेखे  ।

 थी  इकबाल  सिह  :  मैं  श्री  ब०  मु०  मति  की  ओर  से  अखिल  भारतीय  चिकित्सा

 विज्ञान  संख्या  1956  की  धारा  18  की  उप-धारा  (4)  के  अंतगर्त  अखिल

 भारतीय  चिकित्सा  विज्ञान  नई  के  1965-66  के  वार्षिक  लेखा  विवरण  की

 एक  तथा  उन  पर  लेखा  परीक्षा  समा-पटल  पर  रखता  हूँ  ।

 [  पुस्तकालय  में  रखो  गई  संख्या  एल०  ठी ०  369/67  |

 प्रेमी  एशिया  की  स्थिति  के  बार  में  वक्तव्य

 STATEMENT  REG.  SITUATION  IN  WEST  ASIA

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  अपना  वक्तव्य  पढ़  दें  ।

 वैदेशिक  कार्य  मंत्री  (  श्री  मु०
 Fo  चागला )

 :  इसराइल  की  सृष्टि  से  इसराइल  और

 अरब  देशों  के  बीच  तनाव  खड़ा  हो  गया  |  समय-समय  पर  यह  तनाव  छोटी-बड़ी  भास्कर  की

 घटनाओं  का  रूप  लेता  रहा  है  ।  1956  में  संयुक्त  अरब  गणराज्य  पर  आत्मा के  मिस्र
 और  इसराइल के  बीच  लड़ाई  खत्म  कराने  और  निगरानी  रखने  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  आपाती

 सेना  बनाई  गई  थी  ।  इस  संयुक्त  राष्ट्र  आपाती  सेना  में

 स्वीडन  और  युगोस्लाविया की  सैनिक  टुकड़ियां  इसराइल ने  संयुक्त  राष्ट्र  आपाती  सेना  को
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 पश्चिमी  एशिया  की  स्थिति  के  बारे  में  वक्तव्य 25  1967

 अपनी  सीमा  पर  तैनात  करने  अथवा  सीमा  में  घुसने  की  इजाजत  देने  से  हमेशा  इन्कार  किया  है  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  आपाती  सेना  ने  सदा  ही  संयुक्त  अरब  गणराज्य  सरकार  की  सहमति  से

 उसी  की  ओर  के  इलाके  से  कार्यवाई  की  ।

 हाल  के  सप्ताहों  में  सीरिया  और  इसराइल  में  गम्भीर  तनाव  पैदा  हो  गया  है  ।  बताया

 जाता  है  कि  इसराइल  के  प्रधान  विदेश  मंत्री  और  सेनाध्यक्ष  ने  कहा  है  कि  ते  सीरिया

 को  अच्छा  सबक  सिखायेंगे  और  दमिश्क  तक  पहुँच  जाएंगे  ।  साथ  सीरिया  की  सीमा  के

 पास  इसराइल  की  फौजों  के  जमाव  की  रिपोर्ट  भी  मिली  हैं  ।  सीरियाइयों  को  इसराइल  की  ओर

 से  आसन्न  आवारा  का  खतरा  दिखाई  दिया  और  उन्होंने  नवम्बर  1966  के  age

 गणराज्य  सोनी  श्राप सो  रक्षा  करार  के  अंतगर्त  तुरन्त  संयुक्त  अरब  गणराज्य  से

 मशविरा  किया  t

 18  मई को  ऊथांट  को  संयुक्त  अरब  गणराज्य  के  विदेश  मंत्री से  एक  पत्र  मिला  जिसमें

 संयुक्त  अरब  गणराज्य  के  प्रदेश  से  और  गाजा  की  पट्टी  से  सारी  की  सारी  संयुक्त  राष्ट्र  आपाती

 सेना  हटा  लेने  के  लिए  कहा  गया  ।  संयुक्त  राष्ट्र  आपाती  सेना  पर  संयुक्त  राष्ट्र  सलाहकार  समिति

 से  फ़िर  सलाह-मशविरा  करने  के  महासचिव  ने  संयुक्त  अरब  गणराज्य  की  प्रार्थनानुसार

 संयुक्त  राष्ट्र  आपाती  सेना  हटा  लेने  का  फैसला  किया  ।

 भारत  सरकार  ने  संयुक्त  राष्ट्र  आपाती  सेना  की  गतिविधियों  का  हमेशा  समर्थन  किया  है

 और  ag  यह  विश्वास  करती  है  कि  इसराइल-रसयुक्त  अरब  गणराज्य  की  सीमा  पर  इसकी

 उपस्थिति  से  उस  क्षेत्र  में  शांति  बनाए  रखने  में  सहायता  मिली  है  ।  फिर  हम  इतना  स्पष्ट

 कह  देना  हैं  कि  संयुक्त  अरब  गणराज्य  ने  जिन  कारणों से  विवश  होकर  संयुक्त  राष्ट्र

 आपाती  सेना  हटा  लेने  के  लिए  कहा  उन्हें  हम  ठीक  समभते हैं । संयुक्त हैं  ।  संयुक्त  राष्ट्र  आपाती  सेना

 संयुक्त  अरब  गराराज्य  में  वहां  की  सरकार  की  सहमति  से  ही  रखी  जा  सकी  थी  और  उसकी

 मर्जी  के  बिना  संयुक्त  राष्ट्र  आपाती  सेना  संयुक्त  अरब  गणराज्य  के  प्रदेश  में  नहीं  रह  सकती  |

 भारत  किसी  भी  ऐसी  प्रकिया  का  पक्षघर  नहीं  बना  सकता  जो  सयुक्त  राष्ट्र  आपाती  सेना  को

 कब्जा क़ारी  सेना  (  औकूपेशन  फोर्स  )  बना  दे  ;  और  न  ही  भारत  सरकार  यह  स्वीकार  कर

 सकती  है  कि  संयुक्त  अरब  गणराज्य  की  मर्जी  के  बिना  संयुत  राष्ट्र  आपाती  सेना  बराबर  वहाँ

 बनी  रहे  और  स्फूर्त  अरब  गणराज्य  की  अनुमति  के  आभाव  में  area  के  सोनिक  तो  किसी  भी

 तरह  संयुक्त  राष्ट्र  आपाती  सेना  के  अ  ग॒  नहीं  रह  सकते  ।  यह  पुराने  अ  राष्ट्रीय  कानून  के

 अनुरूप  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  के  संबद्ध  प्रस्ताव  और  स्वर्गीय  श्री  डाग  जो  उस

 समय  संयुक्त  राष्ट्र  के  महासचिव  तथा  संयुक्त  अरब  गणराज्य  सरकार  के  बीच  हुए  सम  होते

 के  अनुरूप  भी  है  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  आपाती  सेना  को  हटाने  के  बारे  मैं  ऊधांट  दवारा  बताए

 गए  कारगाों का उल्लेख का  उल्लेख  करना  चाहेगा  जो  उन्होंने  18  मई  1967  को  संयुक्त  राष्ट्र  महासमा

 के  सम्मुख  अपनी  रिपोर्ट  में  पेश  किए  थे  ।  ऊथांट  ने  कहा

 संयुक्त  राष्ट्र  आपत्ति  सेना  संयुक्त  अरब  गणराज्य  के  प्रदेश  में  काहिरा  में  सम्पन्न

 उस  समझौते  के  आधार  पर  भेजी  गई  थी  जो  संयुक्त  राष्ट्र  महासचिव  और  fay  के  राष्ट्रपति
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 के  बीच  हुआ  था  मैं  इसे  बिल्कुल  ठीक  समझता  हूँ  कि  चूकि  संयुक्त  अरब

 गरा राज्य  अब  अपनी  सहमति  देने  को  तैयार  इस  कारण  संयुक्त  राष्ट्र  महासचिव  के  लिए

 यह  बहुत  आवश्यक  है  कि  ag  सेना  को  हटाने  का  आदेश  दे  ।  मेजबान  देश  की

 सहमति  होना  एक  आधारभूत  सिद्धान्त  है  जो  संयुक्त  राष्ट्र  की  ओर  से  शांति  को  बनाए  रखने  के

 लिए  किए  गए  सभी  कार्यों  पर  लागु  किया  गया  है  ।

 सच्चाई  यह  है  कि  मेजबान-देश  की  सहमति  और  सहयोग  के  बिना  संयुक्त  राष्ट्र

 आपाती  सेना  न  यहाँ  रह  सकती  है  और  न  कार्य  कर  सकती है

 अपनी  इस  गहरी  चिंता  का  प्रभाव  भी  मुझ  पर  पड़ा  है  कि  कोई  ऐसा  कार्य
 न

 होने  पावे  जिससे  इस  सेना  की  सैनिक  टुकड़ियाँ  किसी  संकट  में  पड़  जाएं  या  उनके  लिए  कोई

 ख़तरा  खड़ा  हो  जाए  |  संयुक्त  राष्ट्र  आपाती  सेना  शांति  बनाए  रखने  के  लिए  ही

 दबाव  डालने  के  लिए  नहीं  ।

 इस  सेना  को  हटा  लेने की  जब  प्रार्थना  की  गई  है  तो  मुझे  ऐसा  कोई  दूसरा  उपाय

 नहीं  सुनता  जिसे  महासचिव बरत  सकें  और  जिसके  बरतने से  संयुक्त  अरब  करार ज्य  सरकार

 पर  अपने  ही  प्रदेश  में  उसके  प्रभु सत्तात्मक  अधिकार
 पर

 आँच
 न  आए  |

 संयुक्त  राष्ट्र  महासचिव  ने  जो  बात  कही  भारत  सरकार  उससे  पूरी  तरह  सहमत  है  ।

 यहाँ में
 18  मई  1967 की  उस  हवाई  जहाज

 की
 घटना  का  भी

 उल्लेख
 करूगा  जिसमें

 संयुक्त  राष्ट्र  आपाती  सेना  के  कमांडर  जनरल  इन्दर जीत  रिखी  जा  रहे  थे  ।  जनरल  रिखी  का

 हवाई  जहाज  गाजा  पट्टी  के  भीतर  उड़  रहा  था  जबकि  दो  इसराइली  विमानों  ने  उनके  विमान

 को  बहुत  करीब  से  आकर  घेर  चेतावनी  देने  के  लिए  गोली  और  उनके  विमान  को

 भूमध्य  सागर  पर  इसराइली  प्रदेश  में  घुसने  पर  मजबूर  करने  की  कोशिश  की  ।  जनरल  रिखी

 घबराए  नहीं  और  अपनी  मंजिल  की  ओर  बढ़ते  गए  ।  हम  इस  घटना  को  अत्यघिक  उत्तेजनात्मक

 घटना  समझते  हैं  ।  ऐसा  सभा  जाता  है  कि  इस  सिलसिले  में  इसराइली  अधिकारियों  ने

 संयुक्त  राष्ट्र  अधिकारियों  से  क्षमा  याचना  की  है  ।  इस  अधिकारी  जो  कि  हमारी  सशस्त्र  सेना

 का  अधिकारी  जिस  तरह  ठण्डे  दिमाग  से  और  बहादुरी  के  साथ  काम  वह  तारीफ  के

 काबिल है  ।

 18  मई  1967  को  प्रधानमंत्री  को  अपने  राजदूत  के  जरिए  राष्ट्रपति  नासिर  का  एक

 मौखिक  संदेशा  मिला  ।  इस  संदेश  में  इसराइल  के  प्रधान  विदेश  मंत्री  और  सेनाध्यक्ष  के

 हाल  ही  में  दिए  गए  विभिन्न  वक्तव्यों  का  fae  किया  गया  था  और  जिनसे  यह  संकेत  मिलता

 था  कि  सीरिया  पर  आदमी  की  तैयारियां  की  जा  रही  हैं  ।  इस  संदेश  में  यह  ॒  संकेत  भी  था

 कि  इसराइल  दबाव  और  जरूरत  हो  तो  आक्रमण  करके  सीरिया  में  सरकार  बदलना

 चाहती है  ।  इन  परिस्थितियों  संयुक्त  अरब  गणराज्य  खुले  तौर  पर  यह  कहना  चाहता  है

 कि  अगर  इसराइल  ने  सीरिया  पर  हमला  किया  तो  बह  सीरिया  की  मदद  करेगा  ।  इसी  के

 अनुरूप  संयुक्त  अरब  गराराज्य  ने  इसराइल  को  सीरिया  पर  आकार  करने  से  रोकने  के  लिए

 आवश्यक  उपाय  बरत  लिए  हैं  ।
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 इस  संदेश  में  यह  भी  कहा  गया  था  कि  संयुक्त  अरब  गराराज्य इस  क्षेत्र में  तनाव  नहीं

 बढ़ाना  लेकिन  अपने  विगत  अनुभव  को  देखते  खासतौर  पर  स्टेज  संकट  के  अनुभव

 को  देखते वह  इस  बात को  आवश्यक  समझता है  कि  किसी अरब  देश  पर  इसराइल के
 सामान्य  का  सामना  करने  के  लिए  आवश्यक  एहतियाती  कार्यवाई  करले  |

 19  मई  1967  काहिरा-स्थित  अपने  राजदूत  के  राष्ट्रपति  नासिर  के  संदेश

 का  उत्तर भेज  दिया  गया  था  ।  इस  उत्तर  इस  गम्भीर  स्थिति  पर  भारत  सरकार  की  गहरी

 चिता  व्यक्त  की  गई  थी  और  इसराइली  नेताओं के  हाल  के  वक्तव्यों  की  प्रकृति  पर  चिता

 प्रकट  की  गई  थी  ।  उत्तर  में  यह  भी  कहा  गया  था  कि  संयुक्त  अरब  गणराज्य की  तरह  हम  भी

 इस  सिद्धांत  के  पालन  में  विश्वास  करते  हैं  कि  किसी  भी  देवा  को  किसी  दूसरे  देवा  के  आंतरिक

 मामलों में  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहिए ।  हमने  कहा  कि  संयुक्त  अरब  गराराज्य ने  जिन

 कारणों  से  एहतियाती  कायंवाईयां  की  उनकी  हम  पुरी  तरह  सराहना  करते  हैं  ।  हमारी  यह

 आशा  है  कि  शांति-कायम रहेगी  और  इस  बात  पर  संतोष  व्यक्त  करते  हैं  कि  संयुक्त  अरब
 गणराज्य  इस  क्षेत्र  में  तनाव  नहीं  बढ़ाना  चाहता  और  उसने जो  कदम  उठाए  हैं  वे  एक  अरब

 देश  पर  सम्भाव्य  आक्रमण  की  ओर  से  तैयार रहने  के  लिए  ऐहतियात की  दृष्टि  से  उठाए  गए

 इस  संदेश  में  राष्ट्रपति  नासिर  के  लिए  व्यक्तिगत  रूप  से  और  संयुक्त  अरब  गणराज्य के
 प्रति  हमारी  मित्रता  के  प्रति  सादर  और  सम्मान  पुनः  व्यक्त  किया  गया है  ।

 21  मई  1967  को  संयुक्त  राष्ट्र  महासचिव  संयुक्त  अरब  गणराज्य  के  नेताओं से
 बातचीत  करने  के  लिए  विमान  द्वारा  काहिरा  गए  ।

 यह  समाचार  मिला  है  कि  संयुक्त  अरब  गणराज्य  ने  इसराइल  के  जहाजों  के  लिए  और

 इल  के  लिए  लड़ाई  का  सामान  ले  जाने  वाले  दूसरे  जहाजों  के  लिए  अकावा  की  खाड़ी  बन्द

 कर  देने  का  फैसला  किया  है  ।  जहाँ  तक  भारत  सरकार  का  संबंध  हमने  1957  में  ही  यह

 फैसला  कर  लिया  था  कि  अकावा  की  खाड़ी  एक  अ  तदेंशीय  सागर  है  तथा  इसमें  जहां  से  प्रवेश

 करते  हैं  वह  स्थान  संयुक्त  अरब  गणराज्य  और  सऊदी  अरब  के  प्रादेशिक  समुद्र  में  आता  है  ।

 हमारा  अब  भी  यही  विचार  है  ।

 मैं  सदन  को  मौके  की  नाजुकता  से  अवगत  कराना  चाहता  हूँ  और  इस  ओर  से  भी  किਂ

 तेजी से  बदलती  हुई  परिस्थिति  में  कोई  विचार  व्यक्त  करने में  ग्रत्यपधघिक  acs  रहने  की

 जरूरत  है  ।  पश्चिम  एशिया  के  देशों  के  हितों  भारत  के  हितों  को  और  सारे  संसार  के

 हितों  को  देखते  हुए  यह  आवश्यक  है  कि  इस  समूचे  पश्चिम  एशिया  क्षेत्र  में  शांति  और  स्थिरता

 बनी  रहे  ।  ऊंट  एक  बहुत  ही  नाजुक  मिशन  पर  हैं  ।  शांति  बनाए  रखने  के  लिए  वे  जो

 प्रयत्न  कर  रहे  उसमें  भारत  सरकार  का  ५  पूरा-पूरा  समर्थन  प्राप्त  है  ।

 मेरा एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  प्रधान  मंत्री  ने  अपने श्री  नाथ  :

 साथियों  को  परामर्श  दिया  है  कि  वे  प्रत्येक  मामले  में  पहल  लें  ।  यह  एक  अच्छी  सलाह  है  ।  परन्तु

 इसका  अनुसरण  सभा  के  अधिकारों  की  उपेक्षा  का  नहों  होना  चाहिए  ।  हमने  इम  मामले  पर

 ध्यान  द्रिलाने  वाली  सूचनाएं दी  जो  कि  अस्वीकृत हो  गई  थीं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  किस

 अधिकार  से  मेरी  ध्यान  दिलाने  वाली  सूचना  को  स्वीकृति  नहीं  दी  गई  थी  और  श्री  चागला  ने
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 उसी  विषय  पर  वक्तव्य  देना  उचित  सभा  ?  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूँ  कि  सरकार  को  केक

 महत्वपूर्ण  मामले  पर  वक्तव्य  देने  का  अधिकार  परन्तु  यह  मामला  पृथक  है  ।  ध्यान  दिलाने

 बाली  सूचनाओं  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।

 Shri  M.  L.  Sondhi  (New  Delhi)  :  Whole  f  tbe  West  Asia  is  on  the  brink  of  war,
 We  wanted  a  full  discussion  on  it  but  simply  a  statement  has  been  laid  on  toe  Table  of
 the  House.  My  point  of  Order  is  that  no  attention  has  been  paid  on  the  points  mentioned
 चा  the  Calling  Attention  Notices.

 Shri  Madhu  Limaye  (Monghyr)  :  In  the  last  Parliament  a  ruling  was  given  by  the

 Speaker  :hat  any  Statement  should  be  taken  as  Calling  Attention  Notice  if  the  notice  on
 the  subject  is  received  prior  to  the  Statement.  I  would,  therefore,  request  that  statement

 -of  Shri  Chagla  should  be  considered  as  Calling  Attention  Notice  and  that  too  in  the
 ‘name  of  the  persoos  who  gave  notices  on  the  subject  earlier.

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  (Hapur)  :  Iwould  also  like  to  say  the  same  thing  that
 Call  Attention  Notice  or  Adjournment  Motion  should  be  taken  first  if  they  have  been
 received  earlier.

 श्री  उमा नाथ  (Ge  :  मैं  माननीय  मित्र  श्री  नाथ  पाई  द्वारा  उठाये  गये  व्यवस्था  के

 we  समर्थन  करता  हूँ  ।  हमने  ध्यान  दिलाने  वाली  दो  सूचनाएं  दी  थीं  एक  विशेष  रूप  से

 इसरायली  विमानों  द्वारा  जनरल  रिखी  के  विमान  पर  गोली  चलाये  जाने  के  बारे  में  थी  ।  परन्तु
 उन  दोनों  को  अस्वीकार  कर  दिया  गया  |  परन्तु  बाद  में  उसी  विषय  पर  वैदेशिक  कार्य  मंत्री

 श्री  चागला  ने  वक्तव्य  दिया  |  यह  क्या  प्रक्रिया है  ?

 प्रधान  मंत्रो  तथा  अणु  शक्ति  मंत्री  इन्दिरा  :  मैं  नहीं  कह  सकती  कि

 पहले  क्या  प्राप्त  हुआ  था
 ।  यह

 मांग  की  गई  थी  कि  श्री  चागला  एक
 वक्तव्य

 दे  ।
 अतः  यह  किया

 गया  |

 at  स०  मो०  बनर्जी  :  यदि  किसी  सूचना को  अस्वीकार क्या  जाता  है  तो  उसका  कारण

 भी  बताया  जाना  चाहिये  |

 उपाय  महोदय  :  अध्यक्ष  का  यह  अधिकार  है  कि  वह  fea  सूचना  को  स्वीकार  या

 अस्वीकार  करे  द्  मामले  में
 तो

 सूचना  प्राप्त  हुई  थी
 और  सरकार

 भी
 वक्तव्य

 देना  चाहती  थी  ।

 श्री  बलराज  मधोक  :  हमने  अध्यक्ष  महोदय  को  पत्र  भी  लिखा  था  कि

 स्थिति  बहुत  गम्भीर  होती  जा  रही  है  ।  इसलिये  इस  पर  चर्चा  होनी  चाहिये  ।

 ब्रिटेन  के  इ०  सी०  एम०  में  प्रवेश  के  बारे  में श्री  स्वतन्त्र  सिह  कोठारी  :

 मेरी  ध्यान  दिलाने  वाली  सुचना  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  परन्तु  बाद  में  मुक्के  पता  चला  कि

 मंत्री  ने  इस  बारे  में  वक्तव्य  दे  दिया  है  ।  यह  कैसे  हुआ  ?

 at  नाथ  पाई  (  राजापुर  मैं  चाहता हूँ  कि  महत्वपूर्ण  विषयों  पर  वक्तव्य  दिये  जाने  में

 विलम्ब  नहीं  होना  चाहिये  ।  मैं  area  हूँ  कि  मंत्री  महोदय  वक्तव्य  के  बारे  में  कहने  से  पहले

 हमने  सुचना  दी  थी  ।
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 मु०  कण  चागला  जब  10  या  15  सूचनाएं  प्राप्त हुई  तो  मैंने  यह  उचित  सभा

 कि  मैं  एक  व्यापक  वक्तव्य  दे  दू  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  बहुत  सी  ध्यान  दिलाने  वाली  सूचनाएं  प्राप्त  हुई  थीं  ।  उन  पर  विचार

 हो  रहा  था  ।  इस  बीच में  सरकार  ने  वक्तव्य देने  का  fata  कर  लिया  ।  इसमें  सभा  के  अधिकारों

 की  किसी  प्रकार  की  उपेक्षा  नहीं  हुई  है  |

 श्री  म०  ला०  सोंधी  यह  वक्तव्य  व्यापक  नहीं  है  ।

 श्री  रंगा  (ai  काकुली  हमारी  सरकार  ने  बहुत  जल्दी  में  अपनी  राय  व्यक्त कर  दी

 है  ।  इस  गड़े  में  संयुक्त  अरब  गणराज्य एक  पक्ष  नहीं  है  ।  वास्तव में  सीरिया  का  झगड़ा है  ।

 हम  यह  सब  कुछ  संयुक्त अरब  गराराज्य के लिये के  लिये  कर  रहे  परन्तु जब  चीन  ने  भारत पर
 area किया  था  या  जब  पाकिस्तान ने  आदमी  किया  था  उस  समय  संयुक्त  अरब  गणराज्य

 तटस्थ  रहो  और  हमारी  सहायता  नहीं की  थी  ।  अब  हमें  भी  चुप  रहना  चाहिये  था  ।  हमें

 अपने  देश  के  हितों  को  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिय े।

 श्री मु०  क०  चागला  हम  शान्ति के  लिये  यह  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  म०  ला०  सोंधी  आप  तो  युद्ध  चाहते  हैं  ।

 श्री  स०  क ०  चागला  भारत  ने  कभी  नहीं  चाहा  कि  युद्ध  हो  ।

 श्री  बलराज  मधोक  परन्तु  हमारी  कार्यवाही  का  अर्थ  यही है a)

 श्री  मु०  क०  चागला  हमें  गर्व  है  कि  10  वर्षों तक  हमने  वहां  पर  कान्ती  कायम  किये
 रखने के  लिये  संयुक्त  राष्ट्र  के  तत्वावधान में  सेना  रखी  |  अकाबा की  खाड़ी  में  राष्ट्रपति  ना सर

 ने  जो  कार्यवाही  की  वह  तो  सावधानी  के  रूप  में  की  गई  है  ।

 श्री  स०  ल०  सोंधी  खाड़ी  की  लम्बाई  तथा  चौड़ाई  कितनी  है

 ॥  क  #  क श्री  ही०  ना०  मुकर्जी  क्या  यह  अमरीकी  एजेन्ट  है  )

 Shri  A,  Vajpayee  It  is  unparltamentary.  He  should  not  say  that  he  is  American
 lobbyis

 श्री  ही०  ना०  मुकर्जी  क्या  भारत  युद्ध  चाहता  है  ?

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  मतभेद  हो  सकता  है
 परन्तु  दूसरों  पर  आक्षेप  नहीं  लगाना

 चाहिय े।

 उपाध्यक्ष  महोदय  मैंने  श्री  सोंधी  से  कहा  है  कि  वह  अपना  स्थान  ग्रहण  करें  और  बीच

 में  खडे  न  हों  ।

 श्री  बलराज  मधोक  मननीय  सदस्यों  पर  आक्षेप  लगाना  उचित  दै  ।  मेरा  अनुरोध

 है  कि  वे  शब्द  कार्यवाही  से  निकाल  दिये  जायें  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय :.  ऐसे  ऐसे  आरोप  पहले  भी  यहां  पर  लगाये  जाते  रहे  हैं  ।  इन्हें

 निकालने  की  आवश्यकता  नहीं  है  |

 थ
 meat  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  Speaker  in  the  Chair  j

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  It  is  a  question  on  which  there  can  bea  differcnce  of

 opinion.  In  a  democracy  people  have  got  aright  to  differ.  It  is  not  proper  to  call  a  man

 as  American  agent.  Hon.  Speaker  can  ask  a  member  to  sit  down.  I  request  Prof,

 Mukerjee  to  withdraw  his  words.

 अध्यक्ष  महोदय  :  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  ने  अभी  अभी  जो  वक्तव्य  दिया  है  उस  पर  सभी

 माननीय  सस्य  अपने  विवार  व्यक्त  कर  सकते  लोक  तंत्र  में  हम  में  एक  दूसरे  के  विचारों

 को  सहन  करने की
 शक्ति  होनी  चाहिये  भले ही  हम  उन  विचारों  से  सहमत  हों  या  नहों  मैं

 माननीय
 राज्यों

 को  उनके  विचार  व्यक्त  करने  का  अवसर  गा  |

 . बेशक-कार  मंत्री  (ait  मु०  कण  ह  मैं  विरोधी  दल  के  सदस्यों  के  मतभेद  को

 gay  रूप  से  समझता  परन्तु  आप  एक  बात  से  तो  सहमत  होंगे  कि  भारत  सदा  शान्ति  प्रिय

 देश  रहा  है  और  भारत  ने  सदा  आकर  की  निन्दा  की  है  ।.  मैं  सभा  को  आश्वासन  दिलाना

 चाहता  हूँ  कि  हमने  वही  काय  किया  है  जिससे  युद्ध  टल  जाय  और  शान्ति  की  स्थापना  हो  सके  ।

 अकाबा की  खाड़ी  के  विषय  में  हम  ने  बिलकुल  सही  हरकौर  अपनाया  है  ।  राष्ट्रपति  नासर

 ने  इस  सम्बन्ध  में  कहा  है  कि  इसराइल  को  हथियार  दिये  जा  रहे  हैं  ।  इसी  से  युद्ध  का  खतरा  बढ़

 गया है  |  उन्होंने  कहा  है  कि  बहू  केवल  इसरायल  के  जहाज  या  उन  जहाजों  जो  इसराइल  के

 लिये  युद्ध  का  सामान  ले  जा  रहे  उस  खाड़ी  में  प्रवेश  करने  से  रोकना  चाहते  हैं  ।  क्या  हम

 इस  सीमा  तक  राष्ट्रपति  का  सेन  नहीं  कर  सकते  ?  विधि
 के  अनुसार  यह  खाड़ीਂ  उनकी  समुद्री

 सीमा  के  अन्तर्गत  है  और  वह  अपनी  सुरक्षा  के  लिये  खाड़ी  का  मार्ग  बन्द  करना  चाहते  हैं  और

 यह  ठीक  बात  है  ।  इस  खाड़ी  की  चौड़ाई  9  मोल  है  ।  एक  ओर  संयुक्त  अरब  गर  राज्य  है  और

 दूसरी  ओर  साऊदी  अरब  है  ।  समुद्री  सीमा  के  सिंद्धान्त  के  अनुसार  भी  यह  चौड़ाई  बारह  भीन

 होनी  चाहिये  जबकि  इस  खाड़ी  की  चौड़ाई  9  मील  है  ।  ललचे  कहा  है  मेरा  मित्र

 देवा  है  और  उस  पर  आकार  को  रोकने  के  लिये  मैं  ऐसा  कर  रहा  हूँ  मैं  कीमती  पर  आक्रमण

 नहीं  करना  चाहता  |  इस  सही  दटिकोशा  के  कारण  ही  हम  उनका  समर्थन  करते  हैं  ।  हम

 पिपासु  नहीं  हैं  और  इस  तरह  की  बातें  करके  हमें  अपने  देश  को  बदनाम  नहीं  करना  |

 श्री  रंगा  काकुली )  मंत्री  महोदय  ने  मेरे  प्रदान  का  उत्तर  अब  भी  नहीं  दिया  :

 Shri  A.  B.  Vajpayee  (Balrampur)  :  Whether  it  is  not  a  fact  that  India  has  accepted
 the  existence  of  Israel  ?  Whether  it  is  nota  fact  that  we  have  recognised  Israel  ?  When
 we  have  recognised  Israel  then  how  the  Minister  of  Externsi  Affairs  has  stated  trat  the

 creation  of  Israel  bas  given  rise  to  tension,  Does  it  not  mean  that  so  long  the  existence
 of  Israel  is  there,  the  tension  will  continue  ?On  one  side  the  jor  ble  Minister  clai  1:5  to

 be  very  cautious  but  will  it  001  incite  the  Arab  c  suntries  that  they  should  not  accept  the

 existence  of  Israel  and  tension  may  continue  till  the  existence  of  thit  countis  This

 statement  is  contrary  to  the  facts.  It  would  have  heen  better  if  the  facts  had  been  ascer-
 tained  by  sending  a  special  emissary  to  Cairo  and  Tel  Aviv  before  offering  anv  opinien.
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 वक्तव्य

 We  being  member  of  Security  Council  are  also  obliged  (o  make  efforts  to  miainiain

 Peace.  On  one  side  we  have  supported  the  action  of  Mr.  U.  Thant  and  on  the  other  side
 we  continue  to  suppert  one  party  blindly.  Is  itin  conformity  with  the  principle  of  co-
 existence  ?Is  it  not  a  fact  that  the  commandoes  from  Syria  have  created  this  tension  ?

 श्री तु०  ह् ०  इसराइल का  अस्तित्व  एक  तथ्यपूर्ण  बात है  और  जो  मैंने कहा

 है  वह  भी  तथ्य  है  ।  हमने  इसरायल  का  अस्तित्व  माना  है  ।  जहाँ  तक  सीरिया  के  कमांडोज  का

 सम्बध  इस  विषय  में  महासचिव  ने  सुरक्षा  परिषद  को  बताया  है  कि  कमांडोज  के  संगठन  पर

 आरोप  लगाया  जाता  है  परन्तु  उसके  बारे  में  कोई  प्रसारित सूचना  नहीं  है  ।  इंस  प्रकार
 सचिव  अब  तक  यह  निश्चय  नहीं  कर  पाये  कि  इन  कमांडोज  के  आक्रमणों  के  पीछे  कोई  अरब

 देश  है  ।  परन्तु  दूसरी  ओर  सीरिया  के  विरुद्ध  दिये  गये  वक्तव्य  हमारे  पास  मौजूद  हैं  ।

 at  बलराज  मधोक  :  आपको  महासचिव  के  13  मई  के  वक्तव्य  का

 aft  उल्लेख  करना  चाहिये  जिसमें  उन्होंने  कहा  है  कि  सीरिया  करने  वालों  को  इसराइल

 में  भेजता है  ।

 श्री  मु०  क०  चागला  :  मेरे  पास  यह  वक्तव्य  नहीं  है  ।

 श्री  gto  ना०  मुकदमों  इसराइल  के  जिद्दी  रवैए  के  जो

 पश्चिमी  राष्ट्रों  के  anda  के  कारण  और  जनरल  रिखी  के  हवाई  जहाज  पर  कायरतापूर्ण

 आदमी के  कारण  हम  यह  स्पष्ट रूप  से  कह  रह ेहैं  कि  हम  किसी  विदेशी  प्रभाव  के  कारण

 के  सम्बन्ध  में  अपनी  विदेशी  नीति  को  परिवर्तित  नहीं  करेंगे  ।  यह  बहुत  ही

 आवश्यक  बात  है  और  क्या  हमने  राष्ट्रपति  नासर  को  स्पष्ट  रूप  से  दिया  है  कि  हम  उसके

 साथ  हैं  ?  Wh  ऐसा  आभास  मिल  रही है  कि  इंस  सम्बन्ध  में  हम  पर  काफी  दबाव  डाला  जा

 रहा  मैं  इस  सम्बन्ध  में  स्पष्ट  आश्वासन  चाहता  हूँ
 ।

 श्री  मु०  क०  चागला  :  मैंने  यह  दिया  है  कि  हम  पर  किलो  देश  का  दबाव  नहीं

 है  और  हम'री  विदेश  नीति  एक  स्वतंत्र  नीति  है  और  हमारे  देश  क  हित  करने  वाली  है  |

 Shri  Madhu  T.imaye  (Monghyr)  :  The  Hon’ble  Minister  has  stated  that  he  would
 like  to  impress  on  the  House  the  gravity  of  the  hour  and  need  to  be  extremely  cautions  in
 expressing  views  but  he  himselt  has  given  one-sided  picture  as  he  quoted  the  Israeli  Prime
 Minister,  Foreign  Minister  and  Chief  of  Army  Staff  as  saying  that  they  would  teach  Syria

 a  severe  lesson.  But  President  Nasser  has  repeated  several  times  that  he  will  put  an  end
 to  the  existence  of  Israe!.  We  condemned  the  action  of  Israel  in  the  year  1956  and  we

 strong'y  supported  the  nationalisation  of  Suez  Canal.  Hehas  stated  in  his  statement
 that  we  express  deep  concern  of  the  Government  of  India  at  the  dangerous  situation
 which  had  developed  and  our  anxiety  at  the  nature  of  statements  recently  made  by  the
 Israeli  leaders,  We  accept  concern  on  their  statement  and  express  gratification  on  the
 statements  made  by  Egypt.  Can  wecall  it  a  neutral  policy  ?  If a  neutral  country  is
 attacked  by  a  country  who  is  affiliated  with  one  of  the  power  blocks,  when  Pakistan  and
 China  attack  a  neutral  country,  what  is  the  attitucle  of  these  neutral  countries  towards
 it  ?  They  do  not  support  that  neutral  country.  In  other  words  neutral  countries  do  not

 suprort  the  neutral  covntry  which  has  been  attacked  which  is  quite  clear  from  the
 Pak:stan  and  China  invasions  of  India.  I  mean  to  say  that  friendship  cannot  05  one  sided.

 President  Nasser  should  have  0350  toil  aboutit.  A:  should  have  34) 2  tv  1,  wainw
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 were  attacked  in  1962  and  1965.  agree  that  is  dangerous  to  constitute  or  State  on  the
 religious  basis  but  the  Hon’ble  Minister  should  also  have  stated  that  Pakistan  was  also
 created  on  the  basis  of  religious  with  the  result  that  there  is  tension  between  India  and
 Pakistan.

 In  order  to  resolve  the  tension  in  the  world  we  should  adhere  to  some  principle
 that  was  adopted  by  [ndia  in  1946  and  1948.  This  suggestion  was  that  Lews  and  Arab
 countries  should  form  a  federation  and  on  this  basis  other  disputes  of  the  world  can  also
 be  resolved.  We  always  talk  of  foreign  lobbies  but  we  do  not  talk  of  Indian  lobby  of
 which  we  could  feel  proud.

 अध्यक्ष  महोदय
 :  यहां  पर  हम  सब  भारतीय  हैं  और  इसलिये हमें  एक  zat  पर

 आरोप  नहीं  लगाने  चाहिये  ।

 श्री तु०  बनी  चागला :  श्री  लिमये  ने  मुक्  पर  आरोप  लगाया  है  कि  मैंने  संयुक्त  अरब

 गणराज्य का  पक्ष  लिया  है  और  मैं  निष्पक्ष  नहीं  हूँ  ।  इस  सम्बन्ध में  मैं  यह  eq  चाहता हूँ
 कि  जिस  वक्तव्य  से  पैराग्राफ  पढ़े  गये  उसी  संदर्भ में  उन्हें  पढ़ने  की  आवश्यकता है  ।  हमारे

 प्रधान  मंत्री  ने  राष्ट्रपति  ना सर  से  बार  बार  यही  बात  कही  है  कि  वह  शान्ति  बनाये  रखने

 के  लिये  अपने  प्रभाव  का  प्रयोग  करें  ।

 जहां  तक  निष्पक्षता  का  सम्बन्ध  मेरे  विचार  में  तो  हमारा  हरिकोटा  निष्पक्ष  है  ।  मैं  श्र

 लिमये  की  इस  बात  से  सहमत हूँ  कि  wa  और  राष्ट्रीयता  को  एक  ही  नहीं  समझना  चाहिये ।
 मिस्र  का  भी  यही  हृ ष्टि कोरा है  राष्ट्रपति  ना सर  ने  मुसलमानी  गठबंधनों  का

 सदा  विरोध  किया  है  ।  )

 Shri  Madhu  Limaye  :  Has  President  Nasser  ever  made  a  statement  that  ‘The

 aggression  of  Pakistan  has  given  rise  to  tension  between  India  and

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  लिमये  का  we  आदि  के  बारे  में  नीति

 सम्बन्धी  प्रश्न  था  |  उसका  उत्तर  बिना  किसी  पूर्व  सूचना  के  देना  कठिन  है  |

 श्री  मु०  क०  चागला  :  मैं  उनके  प्रश्न  का  उत्तर  अवश्य  दू  गा  परन्तु  उपयुक्त  समय  पर

 दूगा  ।  इस  प्रश्न  का  विंमान  चर्चा  के  साथ  कोई  सम्बन्ध  नहीं  |

 Dr.  Ram  Manohar  Lobia  (Kannauj):  This  is  a  straight  forward  view  that  tension
 will  not  exist  at  all  if  idea  of  Federation  is  accepted.  Now  the  question  is  whether  Gove-
 IMmment  share  this  view  ?

 श्री  उमानाथ  (Ge
 :  जो  लोग  सदा  इस  बात  के  पक्षपाती  रहे  हैं  कि  हमें  किसी

 ब्लाक  के  साथ  मिल  जाना  चाहिये  वे  इस  मामले  में  निष्पक्षता  के  पक्ष  में  बोल  रहे  हैं  ।  सरकार

 को  उसी  स्थिति  पर  दृढ़  रहना  चाहिये  जो  सरकार  ने  अपने  वक्तव्य  में  कही  है  चाहे  उस  पर

 ही  दबाव  कयों  न  डाला  जाये  ।

 पता  चला  है  कि  संयुक्त  राष्ट  संघ  के  महासचिव  राष्ट्रपति  ना सर  से  यह  बात कहे

 रहे  थे  कि  वह  अकाबा  की  खाड़ी  में  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  सेना  रहने  देन ेके  लिये  सहमत  हो  जायें

 और  इस  काम  में  मेजर  जनरल  रिखी  उनके  साथ  थे
 ।

 तो  मैं ag  पूछना  चाहता हूँ
 कि  मेजर

 जनरल  रिखी  गाजा  के  प्रतिनिधि  के  रूप  में  (srarerrat) eee eeteesees )  ree
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 जनरल  fee  तो  सैनिक  गतंव्य  को  निभाने के  लिये  गाजा  हैं  में  और  यह  बातचीत

 राजनीतिक  थी  और  यह  प्रस्ताव  भी  राजनीतिक  तो  क्या  सरकार  ने  इस  पर  विचार

 किया  है  कि  कहीं  इससे  अरब  राष्ट्रों  में  किसी  प्रकार  को  गलतफहमी  उत्पन्न  न  हो  जाय  ।

 श्री  मुर  (: , ०  चागला  :  जनरल  रिखी  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  असैनिक  कर्मचारी  है  ।  वह

 संयुक्त  राष्ट्र  संगठन  में  उपनियुक्ति  पर  है  ।  ae  महासचिव  के  अनूठे  ।
 पर

 बातचीत  में  शामिल

 हमार  कहने  पर  नहीं  ।

 श्रीनाथ  पाई  :  इस  बात  पर  किसी  को  आपत्ति  नहीं  कि  भाप  संयुक्त अरब

 गणराज्य  का  पदा  परन्तु  इस  वक्तव्य  में  न  तो  वहाँ  युद्ध  जैसी  स्थिति  के  बारे  में  कोई  चिन्ता

 व्यक्त की  गई  है  और  न  शान्ति  बनाये  रखने  की  कोई  बात  कही  गई  रूस  ने  भी  संयुक्त

 अरब  गणराज्य  का  समर्थन  किया  है  परन्तु  उन्होंने  शान्ति  बनाये  रखना  अपना  कर्तव्य  बताया

 इस  वक्तव्य  में  उल्लिखित  है  कि  हम  संयुक्त  अरब  गणराज्य  द्वारा  पूर्वोपाय  करना  ठीक

 समझते  हैं  इस  प्रकार  की  विस्फोटक  अवस्था  में  हम  इस  प्रकार के  वक्तव्य  देते  हमने एक

 पक्ष  को
 बात  सुनकर  दूसरे  पक्ष पर  आरोप  लगाने  शुरू कर  दिये  ।  क्या  हमने  दूसरे  पक्ष की

 बात  को  सुना  है  ?  बिल्कुल  नहीं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय
 :

 क्या  आप  पूछेंगे ?

 श्री नाथ  पाई  :  मैंने  वादविवाद  के  लिये  नोटिस  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 ठीक  पर  अब  आप  अपना  प्रशन  पूछें  ।

 श्रीनाथ पाई  :  मैं  श्री  चागला  से  यह  पूछना  चाहता  हूँ  कि  समी  देशों से  मित्रता

 रखना  हमारी  नीति  नहीं  है  और  यदि  यह  ठीक  बात  है  आप  उसका  अनुसरण  कहां  कर

 रहे  क्या  आपने  एक  देश  जिसके  साथ  हमारे  राजनयिक  सम्बन्ध  नहीं  आरोप

 लगाने  से  पूर्व  अच्छी  प्रकार  से  विचार  किया  है  ?  क्या  इस  बात  से  शान्ति  स्थापना  में

 सहायता  मिलेगी  ?  हमें  रूस  की  तरह  का  दृष्टिकोण  अपनाना  चाहिये  था  जिसने  अपनी  स्थिति

 बिल्कुल  स्पष्ट  कर  दी  है  ।  उन्होंने  स्पष्ट  कहा  है  fe  उस  क्षेत्र  में  युद्ध  करना  किसी  के  हित  में

 नहीं  होगा  ।  हम  भी  इतनी  बात  तो  कह  ही  सकते थे  ।

 झ्रच्यक्ष  महोदय  :  क्या  है  ?

 श्रीनाथ  पाई
 :

 wet  यह  है  कि  क्या  दूसरे  पक्ष  को  जानने  के  लिये  मारत  सरकार ने
 प्रयत्न  किया  है  ?  कया  इस  संकटपूर्ण  स्थिति  में  भारत  द्वारा  एक  पक्ष  का  समान  करना  उचित

 है
 ?

 हमें  अपनी  मित्रता  प्रदर्शित  करने  के  साथ  साथ  सावधानी  बरतने  के  लिये  मी  कहना

 चाहिये  था
 ।

 श्री  चागला
 ने

 पहले  कही  हुई  बात  को  दोहराया  है
 ।  शायद  प्रधान  मंत्री  इसका

 उत्तर  दे  सकें  ।

 श्री तु ०
 क०  चागला

 :  मैं  अपने  वक्तव्य के  लिये  gal  रूप  से  उत्तरदायी हूँ  ।  मैं  आशा

 करता हूँ
 कि  आप  अपनी  भाषा  पर  नियन्त्रण  रखेंगे  ।  मैं  जानता  हूँ  कि  जब  आप  वकालत  करते

 थे  तो  उनकी  भाषा  आदर पूर्ण  और  सुविचारित  होती  थी
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 मैं  बहुत  sara  हूँ  कि  श्री  नाथ पाई ने  रूस  के  पत्र को  उल्लेख  किया है  ।  इसमें  बदी

 लिखा  है  कि  7  अप्रैल  को  इसरायल  की  सेना  ने  सिरिया  पर  आक्रमण  किया  ar  तथा  उसके

 बाद  भी  वह  सीमा  पर  अपनी  सेनिक  शक्ति  बढ़ाते  आ  रहे  हैं  ।  उन्होंने  खुला  आक्रमण  करने

 की  धमकी  भी  दी  है  ।  यह  बात  बिल्कुल  स्पष्ट है  कि  इसरायल  ने  ऐसा  कुछ  साम्राज्यवादी

 शक्तियों  की  जह  पर  हो  किया  है  ।

 माननीय  सदस्य  यह  आरोप  लगा  रहे  हैं  कि  हन  शान्ति  के  लिए  चिन्ता  व्यक्त  नहीं  कर  रहे

 प्रधान  मंत्री  ने  अपने  वक्तव्य  में  शान्ति  के  लिए  चिन्ता  व्यक्त  की
 है

 ।  राष्ट्रपति  नासिर

 को  जो  पत्र  लिखा  गया  है  उसमें  भी  शान्ति  के  लिए  नता  व्यक्ति  गई  है  ।

 दी०  चं०  शर्मा  :  राष्ट्रपति  नासिर  ने  कहा  है  कि  उन्होंने  केवल

 निरोधक  कार्यवाही  की  है  और  कि  इसरायल  के  विरुद्ध  आक्रमण  करने  का  उनका  कोई  इरादा

 नहीं  है  ।  क्या  मंत्री  महोदय  दिन  प्रतिदिन  स्थिति  पर  निगाह  रखेंगे  तथा  तीन  अथवा  चार  दिन

 बाद  सभा  को  बतायेंगे  कि  निरोधक  कार्यवाही  ने  एक  युद्ध  का  रूप  धारण  नहीं  कर  लिया है  ?
 उनको  उक्त  विषय  पर  समा  में  वक्तव्य देना  चाहिए  क्योंकि  विवरण  से  पता  चलता  है  कि

 स्थिति  विस्फोटक है  ।

 श्री  Yo  Fo  चागला :  हम  निचय  ही  हिसा  को  रोकने  का  यथासम्भव  प्रयत्न

 करेंगे  ।

 att  नम्बियार  :  हमें  भी  बोलने  का  अवसर  दिया  जाना  चाहिए  ।

 Shri  Madhu  Limaye  Monghyr  )  I  would  request  you  to  give  opportunity  to  speak

 to  at  Jeast  ten  or  twelve  Members  of  the  House.

 श्री  बलराज  मधोक  :  माननीय  मंत्री  ने  अपने  वक्तव्य
 में

 भारत

 तथा  संयुक्त अरब  गणराज्य  की  मित्रता  के  बारे  में  कहा  है
 ।

 मैं
 जो  कि  संयुक्त

 अरब  गणराज्य  का  एक  प्रसिद्ध  सरकारी  समाचार  पत्र  के  सम्पादक  का  बयान  पढ़  सुनाता

 हूँ  जो  कि  उन्होंने  ढाका  में  दिया  था  ।  उन्होंने  कहा  कि  सूक्त  अरब  गणराज्य  के  लोग

 काइमीर  के  संघर्ष  में  वही  मावनाएं  रखते  हैं  जो  आप  फिलस्तीन के  बारे  में  रखते  हैं
 ।

 1965

 की  सितम्बर के  युद्ध  में  हमारे  जजबात  आपके  साथ  थे
 ।  इस  का  आप

 विश्वास  करें
 उस

 समय

 संपादक  महोदय  ढाका  के  सरकारी  दौरे  पर  थे  ।  तो  भारत  सरकार  किस  प्रकार  कह  सकती है

 कि  संयुक्त  अरब  गणराज्य  एक  मित्र  देश  है  ।  अधिक  से  अधिक  हम  पह  कह  सकते  हैं
 कि  संयुक्त

 अरब  गणराज्य  के  साथ  हमारे  सम्बन्ध  वेसे  ही  हैं  जैसे  कि  इसरायल के  साथ  |

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि  1957  में  जब  इस  खाड़ी का  ver
 उत्पन्न  हुआ था  तो

 कृष्ण मेनन  ने  कहा  था  कि  हम  संयुक्त  अरब  गणराज्य  तथा  साऊदी  अरब  के  अधिकारों  का

 समर्थन  करते  हैं  ।  परन्तु  उस  वर्ष  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  हमने  इस  बात
 के  लिए  मत  दिया  था

 कि  इस  खाड़ी  से  इसरायल  सहित  सभी  देशों  के  जहाजों को  गुजरने की  स्वतन्त्रता  होगी
 ।  मैं

 जानना  चाहता  हूँ  कि  मंत्री  महोदय  इन  दोनों  बातों  में  तालमेल  किस  प्रकार  बनायेंगे  ।

 at  मु  Fo  चागला  :  माननीय  सदस्य  ने  जिस  समावार  va का  उल्लेख  किया है

 मैंने  इसको  ad  देखा है  fer  उस  समाचार  पत्र  में  जो  छापा  है  उसको  संयुक्त  अरब  गणराज्य

 की  सरकारी  नीति  कहना  उचित  नहीं  है  ।  संयुक्त  राष्ट्र  का  कोई  संकल्प  नहीं  है  जिसमें  यह
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 कहा  गया  हो  कि  इस  खाड़ी  से  सभी  देशों  के  जहाज  गुजर  सकते  हैं  ।  यदि  aria  सदस्य  उस
 संकल्प कं  मेरे  ध्यान  में  लायें  तो  मैं  स्वीक,र  कर  चलना

 a  हेत  बरुआ  :  मैं  श्री  चागला  से  इस  बात  में  सहमत  हूं  कि  हमारा

 देश  युद्ध  चाटे  वाला  देश न  हो  करके  सदा  शान्ति  का  समर्थन  करता  है  |  परन्तु  मुझे  दुख  इस  बात

 से  हुआ  कि  प्रधान  मंत्री  ने  अपने  दल  की  बैठक  में  तुरन्त  ही  संयुक्त  अरव  गणराज्य  का  समर्थन  कर

 दिया  ।  इस  प्रकार  शान्ति  बनाये  रखने  के  लिये  कार्य  नहीं  किया  जा  सकता  ।  क्या  मंत्री  महोदय

 का  ध्यान  संयुक्त  अरब  गणराज्य  के  समाचार  पत्रों  में  छपे  इन  समाचारों  की  ओर  दिलाया

 गया  है  कि  भारत  एक  हिन्दु  राष्ट्र  है  और  यहां  मुसलमानों  का  दमन  किया  जाता  है  तथा
 भारत  में  कुत्ता  इन्सानी  बच्चों को  खाकर  खुब  पनप  रहे  हैं  ?  मैं  विशेषकर  प्रधान  मंत्री  से

 पूछना  चाहता  हैं  कि  क्या  वह  राष्ट्रपति  नासिर  को  निवेदन  करने  वाली  है  कि  वह  इस  गन्दे

 प्रचार  कौ  रोके  ?

 श्री qo  क०  चागला :  मैंने  भी  उक्त  बातों  को  पढ़ा है  और  उससे  मुक्के  बहुत  दुख

 हुआ  आशा  तथा  विश्वास है  संयुक्त  अरब  गणराज्य  की  सरकार के  विचारों  का

 प्रतिनिधित्व  नहीं  करते  ।  फिर  भी  हमने  उचित  मार्गों  से  इन  लेखों  की  ओर  age  अरब

 गणराज्य  का  ध्यान  दिलाया  है  |

 at  रा०  Fo  सिह  भारत-पाकिस्तान  जमघट  के  समय  मैं  एक  पत्रकार

 के  रुप  में  संयुक्त  अरब  गणराज्य  में  था  ।  मैंने  देखा  कि  वहां  भारतीय  राजनीति  तथा  लोग

 भारत  के  पक्ष  के  समेत  थ  ।  मैंने  देखा  संयुक्त  अरब  गणराज्य  एक  समाजवादी  तथा

 धर्मनिरपेक्ष  देवा  है  ।  साम्राज्यवादियों  की  देशों  को  बांटने  की  नीति  के  आधार  पर  ही  इसरायल

 बनाया  गया  था  ।  केवल  सूक्त  अरब  गणराज्य  ही  एक  सत्ता  देश  है  जो  मुस्लिम  साम्प्रदायिकता

 के  fara  लड़  रहा  है  ।  अरब  देशों  के  अन्तिम  उच्च  सम्मेलन  में  राष्ट्रपति  नासिर  ने  ही  भारत  के

 ear  का  समर्थन  किया  था  तथा  पाक-सम्यक  संकल्प  को  पारित  नहीं  होने  दिया  था  ।

 क्या  मन्त्री  महोदय  ने  इन  सब  बातों  पर  ध्यान  दिया  है
 ?

 श्री  मु०  Fo  चागला :.  माननीय सदस्य  ने  मेरे  ही  विचारों  को  अच्छी  भाषा में  व्यक्त

 किया है  ।

 जो  नारायण  दाण्डेकर  :  क्या  भारत  सरकार  ने  इसरायल  की  सरकार  से

 इस  समस्त  विषय  पर  उनके  विचार  जानने  का  प्रयत्न  किया  यदि  तो  इसके  क्या

 कारण हैं  ?

 श्री To  ह ०  चागला
 :

 हमने  कोई  पूछताछ  नहीं  की  है  ।

 |  ||
 श्री म०  ला०  दिल्‍ली  )  :  ऐसा  कहा  जाता  है  कि  इसरायल  अमरीका पर  बहुत

 मलिक  निसार  है  ।  कया  मंत्री  महोदय  ने  इसरायल  को  अफ्रो-एशिया  का  ही  एक  देश  मानने  को

 wea  देकर  उसको  अमेरिका  की  निभंरता  से  दूर  ले  जाने  की  सम्भावनाओं  की  जाँच  की

 है  ?  मैं  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करू गा  कि  वह  मौके  पर  जा  कर  जाँच  ब्यूरो  की  सम्भावनाओं

 पर  विचार  करे  और  सुनी  सुनाई  बातों  पर  निसार  न  रहें  ।  क्या  भारत  सरकार  इसरायल  को
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 इस  आधार पर  मान्यता  देने  को  तैयार  है  कि  उसने  अमरीका  के  नियंत्रण  से  बाहर  स्वतन्त्र  देग

 के  रूप  में  स्वयं  को  स्थापित  कर  लिया  है  ।

 श्री  झ्०  चागला
 :

 हमने  इसरायल  को  पहल ही  मान्यता  दे  रखी  है  |  परन्तु  हमारे

 उसके  साथ  राजनैतिक  सम्बन्ध  नहीं  हैं  केवल  एक  वाणिज्य  निकाय  है  ।

 Dr.  Ram  Manohar  Lohia  (Kannauj)  :  We  should  follow  our  policy  about  the
 middle  east  keeping  in  view  four  factors  i.e.  friendship  with  Arab  ‘countries  and!  their

 people,  friendship  with  Jew  community  and  recognisance  of  the  existenoe  of  Israel
 State,  In  this  way  we  wili  have  the  best  policy,

 श्री के  Fo  चागला :  माननीय  सदस्य ने  जो  कुछ  कहा  मैं  उसको  निश्चय ही  ध्यान  में

 रखू गा  |

 Shri  Bhogendra  Jha  (Jainagar)  :  would  like  to  know  whether  Government  would

 adopt  the  attitude  that  foreign  bases  should  not  be  established  anywhere  in  the  world
 50  that  peace  may  prevail  in  the  world  ?

 अध्यक्ष  महोवय  :  इसमें  उत्तर  देने  के  लिए  कुछ  नहीं  है  ।

 श्री  सीनियर  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  बड़ी  शक्तियां  जहाज

 आदि  भेजकर  पश्चिम  एशिया  में  तनाव  पैदा  करने  में  रूचिकर  हैं  क्या  हमारा  यह  गतंव्य  नहीं

 ह डी  जाता  कि  हम  इन  धमिकियों  का  नाम  लें  तथा  अपनी  पूरी  विक्ती  दूसरी  ओर  लगाकर  शान्ति

 बनाने  का  प्रयत्न  करें  ?

 झ्रघ्यक्ष  महोदय  :  सभा  पाँच  बजे  शाम  तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  |

 इसके  पश्चात  लोक  सभा  साय॑  पांच  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई
 The  Lok  Sabha  then  adjoinned  till  seventeen  of  the  Icock

 लोकसभा  aa  पांच  बजे  पुनः  समवेत  हुई
 The  Lok  Sabha  Re-assembled  at  seventeen  Hours  of  the  clock

 S  were  महोदय  पीठासीन

 (  Mr.  Speaker  sn  the  Chair  J
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 उप प्रधान  मंत्री  तथा  वित्तमंत्री  मोरारजी
 :  मैंने इस  माननीय  सभा के

 सामने  इसी  ay  20  ard को  1967-  68  के  लिए  एक  अन्तरिम  बजट  ta  किया  था  i  वह

 बजट  पेश  करते  हुए  मैंने  कहा  था  कि  चालू  ad  का  बजट  बनाते  समय  कई  कठिन
 और

 विरोधी  बातों का  खयाल  पड़ा  है  ।  संसद के  पिछले  सत्र  स्थिति  की  पूरी  तरह  से

 समीक्षा  करने  के  लिए  न  तो  माननीय  सदस्यों  के  पास  और  न  सरकार  के  ही  पास  काफी  समय

 था  ।  इसी  पृष्ठभूमि  में  सरकार  की  बजट  संबंधी  तथा  सामान्य  आर्थिक  नीतियों  की  पूरी  तस्वीर

 संसद  के  इस  अधिवेदान  में  पेदा  करने  का  विचार  किया  गया  है  और  इसी  उदय को  लेकर

 मैं इस  समय  इस  सभा  के  सम्मुख  उपस्थित  हूं
 ।
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 a  आधिक  ह  में  तात्कालिक  विलना  के  कारण  ये  हैं  :

 पहला  यह  है
 कि  सुखे  के  कारण  aa  की  पूर्ति  की  स्थिति  और

 खास  तौर  से  कमी  वाले  इलाकों  के  लोगों  के  कल्याण  की  स्थिति  जटिल  है  ।

 दूसरा  यह  कि
 पिछले  तीन  वर्ष से  मुल्यों  में  जो  लगातार  वृद्धि  हो  रही  हैं  उसे  कम  से

 कम  समय  में  रोकना  है  ।

 तीसरा यह  कि  औद्योगिक  क्रियाकलाप  को  नयी  चेतना  tat  आवश्यक  खास  तौर

 ष है  i

 पू  जगत  वस्तुओं  के  उद्योगों  क्योंकि  ats  की  कमी  से  इन्हें  हानि  उठानी पड़  रही

 चौथा  यह
 कि  निर्यातों  के

 सम्बन्ध  हाल  में  जो  प्रतिकूल  प्रवृत्तियाँ पैदा  हुई  हैं  उनका

 निवारण  यथा  सम्भव  जलदी  से  जल्दी  करना है  ।

 और  भिखारी  ag  कि  इन  सभी  तात्कालिक  समस्याओं को  इस  तरह  से  हल  किया  जाना

 चाहिए  जिससे  हमें  इस  बात  का  भरोसा  हो  सके कि  हम  एक  लम्बी  eats तक  संतोषजनक

 विकास की  भाशा  कर  सकते  हैं  जिसमें  मूल्यों  में  उचित  रूप  से  स्थिरता  आयेगी  तथा

 निर्भरता  बढ़ेगी  और  साथ  ही  राष्ट्रीय  सुरक्षा  और  सामाजिक  न्याय की  आवश्यकताओं की  भी
 उपेक्षा  नहीं  होगी  ।

 स्वार्थ-स्थिति

 3  पिछले दो  मौसमों  में  अन्न  की  औसत  पैदावार  1964-65  की  पैदावार से  11.0

 प्रतिशत  कम  रही  है  ।  पैदावार में  इतनी  ज्यादा  कमी से  za  के  कई  मागों  में  किसानों की

 आमदनी  में  कमी  हुई  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  हमारे  लिए  सबसे  पहले  इस  बात  की  चिता  करना

 स्वाभाविक था  कि  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  लिए  काम  और  आमदनी  की  व्यवस्था  करके

 तथा  सरकारी  माध्यमों  से  कापी  अन्न  देकर  उनकी  कठिनाइयों को  दूर  किया  जाय  ।  मेरे  विचार

 देश  और  हमारे  विदेशी  मित्रों  के  जिन्होंने  इस  कठिन  समय  में  हमें  मूल्यवान सहायता

 दी  यह  संतोष  का  विषय  है  कि  पैदावार  में  मारी  कमी  होते  हुए  भी  एक  बड़ी  विपत्ति टल

 गयी है  ।  मैं  इस  माननीय  सभा  और  सभी  अभावग्रस्त  ख़ासकर  बिस्वास  के  बड़े-बड़े  क्षेत्रों  और

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  सुखा पीड़ित  लोगों  को  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  हम  इस  बात  को  सुनिश्चित

 करने के  लिए  न  तो  कोई  प्रयत्न  उठा  रखेंगे  और  न  पैसे  की  कमी  होने  देंगे  कि  सहायता

 कार्य  और  अन्न  के  वितरण  की  सरकारी  व्यवस्था  आने  वाले  कमी  के  महीनों  में  मी  जारी

 रहेगी  और  आवश्यक  सीमा  तक  बढ़ायी  भी  जायगी  ।  राहत  के  कामों  और  aa  की  तंगी  वाले

 राज्यों  को  अन्य  प्रकार  से  सहायता  पहुँचाने  के  केन्द्रीय  बजट  38  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त

 व्यवस्था करने  का  मेरा  विचार  है  ।  अंतरिम  बजट  में  37  करोड़  रुपये  की जो  व्यवस्था

 की  गयी  है  यह  रकम  उसके  अलावा  है  ।  माननीय  सदस्य  इस  बात से  सहमत  होंगे कि  राज

 की  कठिन  परिस्थितियों  में  केन्द्र  हम  जो  भी  पेसा  बचा  सकते हैं  उसमें  सबसे

 पहले कमी  वाले  क्षेत्रों  के  लोगों  को  राहत  पहुँचायी  जानी  चाहिए  ।

 1967  के  पहले  पाँच  महीनों  में हम  35  लाख  मैट्रिक  टन  भिन्न  का  आयात  कर

 चुके  हैं  ।  इसके  मई  के  पन्त  तक  बाहर से  26  लाख  मैट्रिक  टन  और  भी  अन्न  आने
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 की  सम्भावना है  ।  लगभग  60  लाख  मेट्रिक टन  के  इस  कुल  परिणाम में  10  लाख  मेट्रिक टन  से

 कुछ  अधिक  जिसमें  गेहूं  और  चावल  की  मात्रा  बराबर  बराबर  हमारे अपने  साधनों

 से  खरीदा  गया  बाकी  में  पी०  एल०  480  के  अंतगर्त  संयुक्त  राज्य  अमरिका  से  प्राप्त  अन्न

 और  दूसरे  सोविएट  रूस  कौर  आस्ट्रेलिया  से  मिला  हुआ  अन्न  शामिल

 बराबर  की  व्यवस्था  करने  की  शर्तें  के  संयुक्त  राज्य  अमेरिका ने  भौर भी  30  लाख

 मेट्रिक  टन  अन्न  देने  की  इच्छा  प्रकट  की  और  इसमें  से  15  लाख  मेट्रिक टन  की

 मंजूरी के  जल्दी  ही  मिल  जाने  की  आधा  है  ।  हमने  अपने ही  साधनों  से  जिन  खरीदारियों की

 मंजूरी दी  है  उनमें  से  एक  बड़े  माग की  मंजूरी  इस  अनुमान  के  आधार  पर  दी  गयी है  कि

 दूसरे  देशों  से  ऐसे  रूप  में  उपयुक्त  सहायता  मिल  सकेगी  जिससे  शोधन  सन्तुलन  श्राफ

 की  हमारी  सामान्य  स्थिति  पर  पड़ते  वाला  दबाव  कम  हो  सकेगा ।  इत  ख़रीदारियों के  अलवा

 जो  अनन  रियायती  शर्तों  पर  हमें  मिलता  है  उसके  भाड़े की  अदायगी  पर  हमें  अपनी  कमाई

 हुई  विदेशी  मुद्रा  की  भारी  रकमें  खर्चे  करनी  पड़ती  हैं  ।  इतने  पर  सरकारी  वितरण नन्द

 को  टूटने  से  बचाने  के  हमारे  अपने  ही  साधनों  से  आवश्यक  मात्रा  में  और  अधिक wa  का

 आयात  करने  का  प्रबन्ध  किया  जायेगा  |

 5  दुनियाँ  भर  में  चावल  की  प्राप्ति  बहुंत  सीमित  और  जो  चावल  मिलता  भी  है

 उसके  भाव  दूसरे  अनाजों  के  भावो ंसे  कहीं  ज्यादा  हैं  ।  सरकारी  वितरण-व्यवस्था

 को  गेहूं  और  माइलो  पर  निसार  होना  पड़ेगा  ।  गेहूं  की  पूति  तो  विदेशों  से  गेहूं  मंगा

 कर  काफी  हद  तक  की  जा  सकती  लेकिन  चावल  की  पूर्ति  तो  देश  के  अंदर  वसूल  की  जाने
 वाली  मात्रा  पर  ही  सिरे  होगी  न्यूरो  यह  बहाते  हुए  खुशी  हो  रही  है  कि  सभी  राज्य  सरकारें

 चाहें  उनके  यहाँ  आवश्यकता  से  अधिक  wary  पदा  होता  हो  या  अधिक  से

 अधिक मात्रा में  गेहूं  और  दूसरे  अनाज  वसूल  करने  के  काम  में  सहयोग  दे  रही  हैं  ।  इस

 प्रयत्न  को  सुविधाजनक बनाने  के  '  लिए  हमने  वसूल  किये  जाने  वाले  अनाज  के  ara  बढ़ा  दिये

 हैं  और  राज्यों  के  बीच  क्षेत्रीय  प्रतिबंधों  को  न  fag  कायम  रखा  बल्कि  उन्हें  और  भी

 मजबूत  बनाया है  ।  सामान्य  परिस्थितियों  में  अबाध  वीगर  और  अबाध  यातायात  के  लाभ

 चाहे जो  स्पष्ट  है  कि  आज  की  परिस्थितियों में  सरकारी  वितरण-व्यवस्था  ate  क्षेत्रीय

 प्रतिबंधों  की  जारी  रखना  ही  पड़ेगा  ।

 0  माननीय  सदस्यों  को  मालूम  है  राजसहायता-युक्त  जिन  दरों  पर  हम  विदेशों

 से  मंगाया गया  अनाज  राज्य  सरकारों  और  दूसरों को  देते  हैं  उनके  कारण  aa  की  मौजुदा

 वितरण  से  केन्द्र  की  वित्तीय  स्थिति  पर  बहुत  कोक  पड़  रहा  है
 ।

 अनुमान  है  कि  इस

 राजसहायता  से  केन्द्रीय  सरकार  चालू  वर्ष  में  118  करोड़  रुपये  का  सारी  बो  पड़ेगा  |

 wae  सम्बन्धी  स्थिति  कठिन  होते  हुए मी  हमने  अनाज  के  लिए  दी  जाने  वाली  राजसहायता

 को  अभी  जारी  रखना  ही  उचित  सभा  किन्तु  हमारी  नीति  यही  है  कि  जैसे  जेसे
 स्थितियाँ  अनुकूल  होती  इस

 राजसहायता
 को  कम  करते  हुए  बिल्कुल  ही  खत्म  कर  दिया

 इस  वर्ष  विकास  सम्बन्धी  महत्वपूर्ण  आवश्यकताओं के  लिए  धन  की  व्यवस्था  करने  में

 हमें  जो  कठिनाई  हुई  है  उस  के  मुख्य  कारणों  में  से  एक  कारण  यह  है  कि  अन्न  सम्बन्धी

 सहायता  देने  पर  हमें  बहुत  अधिक  खर्च  करना  पड़ा  है  ।  इस्तेमाल  की  चीजें  कितनी  ही  आवश्यक

 क्यों न  उन  के  लिए  राज-सहायता  देने की  नीति  अपना  कर  विकास  सम्बन्धी  खर्चों  को
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 कम  करते  जाने  आने  वाल  वजा  मं  उन्हीं  जरूरी  चीजों  की  व्यवस्था  करने  की  हमारी  शक्ति

 पर  ब्रा  प्रभाव पड़े  बिना  नहीं रह  सकता  |

 7  केन्द्र  द्वारा  जो  राजसहायता  दी  जाती  है  उसके  अलावा  कुछ  राज्य  सरकारें  भी

 अपनी  तरफ  से  अनाज  के  सम्बन्ध  में  राजसहायता  देती  हैं  ।  हमारे  संघीय  संविधान  म॑  यह

 निश्चय  करना  केन्द्र  का  काम  नहीं  है  कि  इस  तरह के  मामलों  में  राज्यों  को  क्या  वरना

 चाहिए  ।  किन्तु  ag
 बता  देना  मेरा  कत्तव्य  है  कि  केन्द्रीय सरकार  द्वारा  जो  काफी

 सहायता दी  जा  रही  है  उस  के  अतिरिक्त भी  यदि  कोई  राज्य  सरकार  अनाज  के  लिए

 सहायता देना  चाहती  तो  उसे  अपने  ही  पर  निर्भर रहते  और  eta  लिए

 किसी  तरह  की  भी  केन्द्रीय  सहायता  का  भरोसा  किये  ऐसा  करना  होगा  |

 कृषि-उत्पादन

 8  माननीय  सदस्यों  को  पता  है  कि  नयी  कृषि-नीति  के  स्थायी  आधार  पर

 खेती  की  carat  बढ़ाने के  लिए  हम  क्या  उपाय  कर  रहे  हैं  ।  खरीफ  की  अगली फसल  की

 पैदावार को  ज्यादा  से  ज्यादा  बढ़ाने  के  लिए  तुरन्त  उपाय  करना  बहुत  जरूरी  हैं  ।  सिफ॑  इसी

 आशा  में  चुपचाप बैठे  रहने से  काम  नहीं  चलेगा कि  दो  भयंकर  सुखों  के  बाद  अगले  फसल
 के  समय  मौसम  जरूर  ही  अच्छा  मौसम  कैसा  भी  इस  बात  की  पक्की  व्यवस्था

 करने  के  लिए  फौरन  कदम  उठाने  ही  होंगे  कि  अगले  की  फसल  की  पैदावार  को  ज्यादा  से

 ज्यादा  बढ़ाने  के  लिए  जिन  aroma  का  सबसे  अच्छा  परिणाम  निकलने की  सम्भावना

 जेसे  कि  सिंचाई  की  छोटी  छोटी  योजनाओं  पहले  से  अच्छे  बीजों  और  अधिक  मात्रा

 में  रासायनिक  खाद  की  व्यवस्था  करने  उन्हें  आपात  स्थिति  के  आधार  पर
 हाथ  में  लिया  जाये  ।  यही  कारण  है  कि  अन्तरिम  बजट  में  भी  हम  ने  चालू  ag  की  पूरी
 आवश्यकतायें के  लिए  घन  की  व्यवस्था  करने  का  यत्न  किया  था  ।  इन  आवश्यकताओं

 पर  फिर  से  बिचार  करने  के  भूमि-बन्धक  बैंकों  के  लिए  कुछ  अतिरिक्त  व्यवस्था  करना

 श्ञावर्यक  सभा  गया  और  इसके  लिए
 5  करोड़  रुपये  की  और  भी  व्यवस्था  करने  का

 मेरा  विचार है  ।  राज्य  सरकारों  को  जाने  वालीं  आयोजना  सम्बन्धी  सहायता  को  535

 करोड़  रुपये  से  जिसकी  व्यवस्था  अन्तरिम  बजट  में  की  गयी  590  करोड़  रुपया

 कर  देने  का  मेरा  विचार  है  ।  वास्तव  में  यह  निर्णय  करना  राज्य  सरकारों का  काम  है  कि

 वे  अपने  साधनों  का  सर्वोत्तम उपयोग  कसे  करें
 ।

 किन्तु  आशा  है  कि
 जो

 कुल
 साधन

 उन्हें
 प्राप्त  हैं  उनका  एक  बड़ा  हिस्सा  वे  खेती  की  उपज  में  तुरन्त  वृद्धि  करने  के  लिए  अलग  कर

 देंगे  |  विदेशों  से  रासायनिक  खाद  मंगाने  के  लिए  इस  समय  हम  लगभग  30  करोड़  डालर  की

 व्यवस्था कर  रहे  जबकि  fas  तीन  साल  पहले  10  करोड़  डालर  से  भी  कम  की  व्यवस्था

 की  जाती  थी  ।  इसी  रासायनिक खाद  सम्बन्धी  ऋणों  की  रकमों  में  भी  काफी  वृद्धि  की

 जा  रही है  ।

 9
 सुखे  ने  न  केवल  अन्न  सम्बन्धी  स्थिति  पर  बुरा  असर  डाला  बल्कि  कच्चे  जूट

 तेलहन  और  चीनी  जैसी  अन्य  अत्यावश्यक  वस्तुओं  की  प्रति  की  स्थिति  को
 भी  बहुत  बिगाड ़डा है कच्चे ।  कच्चे  जूट और  कपास  दोनों के  ही  मारी  आयात  के  लिए प्रबन्ध करने

 a> 5 जे  मैया  £-
 थड़े  और  करने  पड़  र छु  ह  AIS  निर्यात  तथा  आन्तरिक  खपत दोनों को  ही  सहारा देने  के  हेतु
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 अतिरिक्त  आयात  करने  के  लिए  हम  व्यवस्था  करेंगे  ।  जहाँ  तक  कच्चे  जूट के  आयात  का

 सम्बन्ध  भारतीय  जूट  उद्योग  को  प्रतियाँ  गीतात्मक  स्थिति  को  सम्मेलन  रखने  के  लिए  चालू

 वर्ष  में  राजसहायता  जारी  रखी  गयी  है  ।  अगली  फसल  की  सम्भावना  को  देख  कर  हम  आयात

 और  राजसहायता दोनों  की  स्थिति  पर  फिर  से  विचार  इस  बीच  देश  में  उत्पादन को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  कच्चे  जुट  का  निम्नतम  सहायताएं  मूल्य  35  रुपये  प्रति

 मन  से  बढ़ाकर  40  रुपये  प्रति  मन  कर  दिया गया  है  ।

 10.  कच्चे जूट  और  कपास  तथा  तेलहन  के  प्रति  एकड़  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के

 लिए  गवेषणा और  दूसरी  तरह  के  कार्यों  को  बढ़ाना  सबसे  अधिक
 आवश्यक

 है
 ।  हमारे

 महत्वपूर्ण  निर्यात  उद्योगों  में  से  बहुतों  का  भविष्य  उस  कुशलता  पर  निरभर  होगा  जिसकी

 सहायता  से  हम  उनके  लिए  कच्चा  माल  sare  करेंगे  ।  संतोष  की  बात  है  कि  औद्योगिक

 क्षेत्र  में  इस  के  प्रति  चेतना  बढ़ती  जा  रही  है  और  कुछ  बाद  मैं  अपने

 कानूनों  में  उस  परिवर्तन  का  जिन  करूगा  जिसे  अपने  उद्योग-घंटों  द्वारा  गवेषणा-कार्यों

 को  प्रोत्साहन  दिये  जाने  के  लिए  करना  चाहता  हूं  ।

 11.  इस  साल  चीनी के  उत्पादन  में  खास  तौर से  बहुत  कमी  हुई  चीनी
 की

 आन्तरिक  खपत  में  कमी  किये  बिना  काम  नहीं  चल  और  इस  कमी  को  उचित  रूप

 से  बांटने  के  लिए  मुल्य  और  वितरण  पर  लगे  हुए  नियंत्रणों  को  जारी  हम

 स्थिति  की  बराबर  समीक्षा  करते  रहेंगे  और  अगले  मौसम  में  wa  के  उत्पादन को  बढ़ाने  के

 लिए  सभी  आवश्यक  उपाय  करेंगे  और  अन्य  प्रकार  से  इसके  उपयोग  को  उचित  सीमाओं  में

 रखेंगे  ।

 मूल्य-स्थिरता

 12.
 हाल  के  सूखे  के  कारण  मुल्यों  में

 भारी  वृद्धि  हुई  है  ।  रुपये  के  भ्रवमूल्यन के

 कारण  मी  कुछ  सीमा  तक  मुल्यों  में  बृद्धि  हुई  है  ।  ऐसी  जिसमें तीन  वर्ष

 में  मूल्यो ंमें
 46  प्रतिश्त की  वृद्धि  हुई  और  अधिक  मुद्रा बाहुल्य

 की  आशंकाएं  पदा  होती  ate  फिर  इनके  कारण  बचतों  में  कमी  हो  जाती  है  और

 दाहरी  सोने  और  बवस्तुझ्नों  की  खरीद  में  पैसा  लगाने  जेसे  अनुत्पादक  निवेशों

 को  बढ़ावा  मिलता  है  ।  इसलिए  ऐसे  निवेशों  पर  रोक  किसी  मी  समय की

 ज्यादा  जरूरी  हो  जाता  है  ।  इसके  मूल्यों  के  तेजी  से  बढ़ने  वाले  समय

 विभिन्न  वस्तुओं  और  सेवाओं  के  मूल्यों  में  असमान  गति  से  वृद्धि  होने  लगती  है  और  इससे

 सापेक्ष  मूल्यों  के  समायोजन  की  अनेक  कठिन  समस्याए  पैदा  हो  जाती  हैं  ।

 13.  मुद्रा बाहुल्य  के  साथ-प्रिथ  चलने  वाली  कठिनाइयों  के  हमें  उस  हालत  में

 उन  खास-खास  पेचीदगियों  का  मी  ध्यान  रखना  पड़ता  है  जब  मुल्य  वृद्धि  की  प्रारम्मिक प्रेरणा

 मांग  मैं  बहुत  अधिक  वृद्धि  होने  की  अपेक्षा  उत्पादन  में  एकाएक  और  मारी  कमी  जाने  से

 पेदा  होती  है  ।  उत्पादन  में  सहसा  कमी  आ  जाने  पर  माँग  को  तेजी  से  घटाना  हमेशा  ही  सम्भव

 नहीं  होता  कौर  तब  सम् मर रा  और  मांग  में  तालमेल  बिठाने  की  प्रक्रिया

 को  एक  अरसे  और  बाहर  से  माल  मंगा  जारी  रखना  पड़ता  है  |  लेकिन  उत्पादन
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 घटने  नार  मुल्यों  के  बढ़ने  निर्यात  से  होने  वाली  विदेशी  मुद्रा  की  कमाई  भी  घट  जाती  है  ।

 जिसके  कारण  पहले  से  अधिक  आयातों  द्वारा  देश  के  अन्दर  माल  को  उपलब्धि  को  बढ़ाना

 बहुत  कठिन  हो  जाता है  ।  इंस  के  मुद्रा बाहुल्य  सम्बन्धी  मनोवृत्ति  ale  उत्पादन  की

 कमी  से  राजस्व  पर  पड़ने  वाले  प्रतिकूल  प्रभाव  को  दूर  करने  की  आवश्यकता  के  कारण

 कारी  और  गर-सरकारी  aa  में  कमी  करना  जरूरी  हो  जाता  है  जिसके  परिणामस्वरूप  कुछ

 खास-खास  उद्योगों  के  माल  को  मांग  में  कमी  आ  जाती  है  ।  इसी  जब  फसलें  खराब  हो

 जाती  हैं  ate  वास्तविक  आमदनी  में  व्यापक  रूप  से  कमी  झा  जाती  तो  उपभोक्ता  की

 मांग  घटने  और  कच्चे  माल  को  लागत  में  वृद्धि  होने  की  प्रवृत्ति  पैदा  हो  जाती  है  जिसके  कारण

 कुछ  उद्योग  सचमुच  दोहरी  कठिनाई  में  पड़  जाते  हैं  ।  मैंने  जो  कुछ  अभी  कहा  है  उससे  संक्षेप
 में  उस  कठिन  और  पेचीदा  स्थिति  का  पता  चलता  है  जिसका  हमें  सामना  करना  पड़  रहा

 इस  तरह  की  पेचीदा  स्थिति  का  मुकाबला  करने  का  कोई  अचूक  उपाय  नहीं  इसलिए

 अपनी  सामान्य  नीति  के  उद्देश्यों  के  आधार  पर  वर्तमान  स्थिति  के  विभिन्न  तत्वों  के  बीच

 यथासम्भव  अधिक  से  अधिक  सामंजस्य  लाने  के  लिए  हम  आने  वाले  महीनों  में  जिन  मार्गों  पर

 चलना  चाहते  हैं  उनका  केवल  संकेत  ही  मैं  माननीय  सदस्यों  को  दे  सकता  हूं  ।

 14.  हम  इस  ब.त  को  सबसे  जरूरी  समझते  हैं  कि  इस  समय  हमारी  सबसे  बड़ी  चिता

 यही  होनी  चाहिए  कि  मुद्रा बाहुल्य  की  मनोवृत्ति  को  समाप्त  किया  साथ  fran  कुछ  वर्षों

 के  बजट  के  भारी  और  लगातार  घाटों  से  इस  मनोवृति  को  समर्थन  मिला  है  ।

 मौजूदा  बजट  में  केंद्रीय  सरकार  के  खर्चों  को  में  उन्हीं  साधनों  की  सीमाओं  के  अन्दर

 रखना  चाहता  हुं  जो  मुद्रा  फैलाव  किये  बिना  जुटाये  जा  सकते  हैं  ।

 15.  इसी  हमें  उस  स्थिति  की  पुनरावृत्ति  को  रोकना  चाहिए  जिसमें  राज्य

 सरकारें  अनधिकृत  रूप  से  रिजवी  बंक से  अपनी  जमा  से  अधिक  रकमें  निकाल  कर  अपने

 बजट  सम्बन्धी  बोਂ  को  केन्द्र  पर  डाल  सकती  हैं  ।  जमा  से  अधिक  रकमें  निकालने  से  बचने

 का  काम  राज्य  सरकारों  के  लिए  बहुत  कठिन  न  हो  इसलिए  मैं  पहले  अन्तरिम

 बजट  में  जितनी  सहायता  सम्भव  उसकी  अपेक्षा  उनकी  और  अधिक  सहायता

 करना  चाहता  हूं  ।  आना  और-गेर  आयोजना  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में

 रखते  राज्यों  के  लिए  इस  समय  जो  सहायता  देने  प्रस्ताव  है  ag  अन्तरिम  बजट  की

 रकम  से  98  करोड़  रुपया  भ्रमित  है  ।  मैं  भ्रच्छी  तरह  से  हूं  कि  इससे  राज्य  सरकारों

 की  सारी  आवश्यकताएं  पुरी  नहीं  मुझे  आदा  है  कि  अपनी  आवश्यकताओं  को

 पुरा  करने  के  लिए  वे  भी  अपने  हिस्से  का  काम  पूरा  करेंगी  ।  राज  का  समय  ऐसा  नहीं  है

 जब  केन्द्र  या  राज्य  अपने  राजस्व  के  महत्वपूर्ण  साधनों  को  छोड़  दें  या  कम  हो  जाने  दें  ।

 यदि  कुछ  रियायतें  दी  जानी  मान  लीजिए  बहुत  ही  छोटे-छोटे  किसानों  तो  उन

 की  पूर्ति-वास्तव  में  पूति  से  भी  अधिक  की  प्राप्ति-खुदह्ाल  किसानों  पर  और  अधिक  कर

 लगा  कर  करनी  होगी  ।  कभी-कभी  दिया  जाता  है  कि  यदि  केन्द्र  किसी  और  तरह

 से  सहायता  नहीं  दे  उसे  राज्य  सरकारों  से  दी  जाने  बाली  ब्याज  wk

 परिशोधन  व्यय  की  वसूली  स्थगित  करके  सहायता  देनी  चाहिए  ।  हम  मुख्य  मंत्रियों  और

 दूसरों  सभी  समस्या ों  पर  विचार
 करने  को

 तेयार  पर  मेरे  विचार से  यह  बात
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 er  है  fe  यदि  हम  राज्यों  की  एक  रास्ते  से  अधिक  सहायता  करें  तो  दूसरे  रास्तों  से

 उनकी  कम  सहायता  कर  सकेंगे  ।

 16.  मैं  अच्छी  तरह  arma हूँ  कि  सभी  परिस्थितियों  में  मुल्य-स्थिरता के  लिए

 घटे  की  वित्त-व्यवस्था  से  बचना  न  तो  आवश्यक  और  न पर्याप्त  शर्ते  है
 ।

 कुछ  समय  तक

 बढ़ते  हुए  उत्पादन  की  आवश्यकताओं  को  ger  करने  के  मुद्रा-उपलब्धि  में  कुछ

 वृद्धि  आवश्यक  फिर  वर्तमान  परिस्थितियों  में  उचित  यही है  कि
 सरकार

 को

 मुद्रा-प्रस।र  की  अनुमति योग्य  सीमा  के  किसी  भी  अंश  का  विनियोग

 नहीं  करना  चाहिए  ।  इससे  उत्प:'दन-वृद्धि  में  सहायता  पहुँचाने  के  लिए  stat

 द्वारा  कृषि  और  उद्योग-धन्धों  के  लिए  अधिक  कऋ  दिये  ai  सकेंगे  ।  नयी  कृषि-नीति  और

 कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  तात्कालिक  कोरम  बहुत  ही  मत्त रां  हैं  और  इनके  लिए  काफी

 ऋणी  दिये  जाने  चाहिए  ।  इस  बात  की  निश्चित  व्यवस्था  करना  भी  बहुत  जरूरी  है  कि  ऋण

 उपलब्धता  पर  अनुचित  प्रतिबन्ध  लगाकर  गैर  सरकारी  उद्योग  को  उत्पादन  बढ़ाने  से  रोका  न

 जाये  |  निश्चय  प्राइवेट  ऋणों  खासतौर  से  सट्टे  और  अनुत्पादक  प्रयोजनों  के  लिए

 दिये  जाने  वले  ऋणों  कुछ  प्रतिबन्ध  लगाना  आवश्यक  होगा  ।  सरकार  द्वारा  घाटे

 की  वित्त-व्यवस्था  का  सहारा  न  लिए  जाने  का  मनोवैज्ञानिक  महत्व  है  उसके  अलावा

 इस  व्यवस्था  से  बचने  से  रिजवें  बैंक  और  अन्य  बैंक  कृषि  और  उद्योग  चाहे  वे  सरका ी

 क्षेत्र  के  हों  या  गर  सरकारी  क्षेत्र  ऋण  सम्बन्धी  वास्तविक  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के

 लिए  और  भी  अच्छी  स्थिति  में  आ  जायेंगे  ।

 17.  सापेक्ष  मुल्यों  के  समयोजन  के प्रवन  कठिन  सामाजिक  कौर  आधिक  प्रश्न  उठते

 हैं  ।  जब  लागत  में  वृद्धि  होती  तो  उत्पादन  को  उसके  aaa  से  बचाने  के  लिए  मुल्यों  में

 कुछ  फेरबदल  अनिवार्य  हो  जाता  है  ।  उसी  जब  रहन-सहन  का  खर्चे  बढ़ने  से

 वास्तविक  आमदनी  घटने  लगती  तो  आमदनी  के  निचले  समूहों  की  कुछ  हानि पूति  सामाजिक

 शांति  और  अच्छे  औद्योगिक  तथा  सेवा  विषयक  सम्बन्ध  बनाये  रखने  के  लिए  न

 aaa  अनिवार्य  बल्कि  आवश्यक  हो  जाती  है  ।  इसके  साथ  ही  लागत  का  पीछा  मूल्यों  और

 मुल्यों  का  पीछा  लागत  द्वारा  किये  जाने  की  प्रकिया  को  अबाध  रूप  से  चलने  नहीं  दिया  जा

 सकता  |  इसी  कारण  सरकार  ने  साक्षेप  मूल्यों  का  इन्हें  बिल्कुल  ही  असंगत  ठहराये

 धीरे  धीरे  करने  का  प्रयत्न  किया  और  यही  भेद मूलक  वेतनों  और  geal  को

 बढ़  ने  के  विरूद्ध  कुछ  अधिक  जोर  के  साथ  काम  में  लायी  जायेगी  ।

 18.  हाल  देश  में  औद्योगिक  सम्बन्धों  के  बिगड़ने  पर  बहुत  चिता  प्रकट  की  गयी

 जो  ठीक  ही  है  ।  ऐसे  समय  जब  कुछ  कष्ट  होना  अनिवार्य है  और  जब  और

 उत्पादन  बढ़ाने  को  बहुत  जरूरत  है  इस  तरह  का  बिगाड़  विशेष  रूप  से  खेदजनक  है  ।

 मैं  मालिकों  और  कर्मचारियों  से  सादिक  अपील  करता  हूँ  कि  वे  एक  दूसरे  की  सुविधा  का

 ख्यात  रखते  हुए  पारस्परिक  समस्याओं  का  समाधान  कर  लें  |  औद्योगिक  सम्बन्धों  में  और

 ऑआप्कि  बिगाड़  आने  से  समाज  के  कमजोर  वर्गों  की  कठिनाइयां  और  भी  बढ़  जायेंगी  ।

 झौद्योगिक  उत्पादन  का  पूनरुज्जोवन

 19.  पिछले  दो  वर्षों  में  औद्योगिक  उत्पादन  का  बढ़ना  बहुत  कम  हो  गया  है  ।  पिछले

 waar  महीने  से  थोड़ी  सी  चेतना  आयी  है  ।  किन्तु  सामान्य  औद्योगिक  उत्पादन  हे  किसी
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 तरह  भी  अधिक  नहीं  कहा  जा  सकता  और  बहुत से  उद्योगों  का  तो  वास्तव  में  उत्पादन  घट

 रहा  पर  उत्पादन  की  अतिरिक्त  क्षमता  में  वृद्धि  हो  रही  है  ।

 20.  आज  की  स्थिति  ऐसी  नहीं  है  जिसे  व्यापक  सुस्ती  कहा  जा  सके  ।  ऐसी  स्थिति  में

 किसी  को  भी  सभी  ओर  अतिरिक्त  क्षमता  और  इसी  मांग  को  सामान्य  उत्त  जन

 उत्पादन  बढ़ाने  की  सम्भावना  दिखायी  देने  की  आशा  बंधेगी  ।  किन्तु  स्पष्ट  है  कि  सिफ॑  मांग

 ही  बढ़ावा  देकर  खेती  की  पैदावार  बढ़ाने  की  अभी  कोई  सम्भावना  नहीं  औद्योगिक

 क्षेत्र  में  काफी  अतिरिक्त  क्षमता  का  उभार  पू  जीगत  वस्तुओं  के  उद्योगों  में  ara  तौर  से

 मालगाड़ी  के  मादिनी  कपड़ा  तैयार  करने  की  ढली  हुई  और

 इमारती  काम  की  लोहे  की  चीजों  के  उद्योगों  में  ।  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  उद्योगों  खास  तौर

 से  उन  कमजोर  सूती  कपड़ा  मिलों  को  कठिनाई  का  अनुभव  हो  रहा  है  जिन्हें  एक  लम्बे  अरसे  से

 अभिनवी  करण  और  पहले  से  अधिक  कुशल  प्रबन्ध  व्यवस्था  की  आवश्यकता  है  ।

 जो  नीतियाँ मांग  को  व्यापक  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  बनाई  गयी  हैं  वे  आज  की  परिस्थिति  जब

 थोड़े  समय  के  अन्दर  बुनियादी  उपभोक्ता  वस्तुएं  और  खेती  से  मिलने  वाले  कच्चे  माल  की

 उपलब्धता में  काफी  वृद्धि  नहीं  की  काम  नहीं  दे  सकतीं  |  साथ  ही  इस  बात  में  मी

 कोई  सन्देह  नहीं  कि  औद्योगिक  उत्पादन  को  पुनरुज्जीवित  करने  के  लिए  जो  कुछ  भी  किया

 जा  सकता  है  उसे  करना  ही  पड़ेगा  |

 21.  औद्योगिक  उत्पादन  के  पुनरुज्जीवित  के  सम्बन्ध  में  सरकारी  दृष्टिकोण  कई  बातों

 पर  निरभर है  ।

 प्राथमिकता-प्राप्त  उद्योगों  के  हमारी  उदार  आयात  नीति  जारी  दूसरे जो
 उद्योग  अत्यावश्यक  उपभोक्ता  वस्तुए  भी  बनाते  हैं  उनकी  कच्चे  माल  और  मशीनी  हिस्सों

 )  की  आयात  सम्बन्धी  आवश्यकताएं  अधिक  उदारता पु वेक  पूरी  की  जाँयगी  ।

 बजट  कठिन  होते  हुए  केन्द्र  और  राज्यों  की  विकास  सम्बन्धी  और  दूसरी

 आवश्यक  ताओं  के  लिए  अन्तरिम  बजट  में  जो  व्यवस्था  की  गयी  उसके  अलावा  अतिरिक्त  रकमों

 की  व्यवस्था  करने  का  भी  विवार  है  ।

 जहां  तक  सम्भव  पू  जीगत  वस्तुएँ  बनाने  वाले  उन  उद्योगों  के  लिए  भी  अतिरिक्त  रकमों

 की  व्यवस्था  की  जा  रही  जिन्हें  कुछ  प्रोत्साहन  दिये  जाने  की  आवश्यकता  है  ।

 मेरा  यह  इरादा  भी  है  कि  जैसे  ही  savagery  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  सम्भरण

 की  बुनियादी  स्थिति  में  कुछ  सुधार  दिखायी  दे  वैसे  ही  निवेश  और  विकास  परिव्यय

 को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  सभी  मार्गों  की  खोज  की  जाय  ।  इसलिए  निवेश-सम्बन्धी  क्रियाकलाप

 चाहे  उसका  सम्बन्ध  सरकारी  क्षेत्र  से  हो  या  गैरसरकारी  क्षेत्र  पुनरुज्जीवित  करने  के

 आयोजन  में  feat  तरह  की  रुकावट  नहीं  आनी  चाहिए  ।

 जैसा  कि  पहले  ही  बताया  जा  चुका  घाटे  की  वित्त-व्यवस्था  से  बचने  से  यह  सुनिश्चित

 करना  सम्भव  हो  जायेगा  कि  ऋण  के  अभाव  में  उत्पादन  में  रुकावट  नहीं  आयेगी  ।

 22.  कुछ  हद  पूंजीगत  वस्तुओं  के  उद्योगों  की  मौजूदा  कठिनाइयाँ  इस  बात  से

 पैदा  हुई  हैं  कि  जिन  आशाओं को  लेकर  पहले  रकमें  लगायी  गयी  थीं  वे  पूरी  नहीं  हुई  ।  ऐसी
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 हालत  बदलती  हुई  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  उत्पादन  में  विभिन्नता  लाने  के  लिए  उद्योग

 को  बहुत  उपक्रम  करना  पड़ेगा  ।  इस  काम को  सुविधाजनक  बनाने  में  सरकार की  भी  कुछ

 जिम्मेदारी  और  इस  उद्देश्य  से  उद्योगों  को  लाइसेंस  देने  के  सम्बन्ध  में  छंटाई  के  आधार  पर

 ढील  दीं  गयी  है  ।  इस्पात के  मुल्यों  और  वितरण  के  नियंत्रण  से  उत्पादन  के  त्र  को  बदलती

 हुई  मांगों  के  अनुसार  ले  आने की  इस
 प्रक्रिया  इस्पात  के  उत्पादन  और  इस्पात  का  इस्तेमाल

 करने  वाले  बहुसंख्यक  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  सुविधाजनक  बनाने  में  कुछ  सहायता  मिलेगी  ।

 23,  पहले  की  बनिस्बत  ज्यादा  निर्यात  करने  से  हमारे  बहुत-से  इंजीनियरी  और  दूसरे

 उद्योगों  की  मौजूदा  कठिनाइयों  को  हल  करने  का  रास्ता  निकल  सकता  है  ।  निर्यात-सम्बन्धी

 हमारी  कुल  कमाई  में  निरन्तर  वृद्धि  करने  की  दृष्टि  से  हमारी  नयी-नथी  चीजों  के  निर्यात  में  वृद्ध

 करना  बहुत  जरूरी  है  और  वर्तमान  स्थिति  से  हमें  इस  दिशा  में  अपने  प्रयत्नों  को  दुगना  बढ़ाने

 ar  अवसर  मिलता है  |  इंजीनियरी के  सामान  और  दूसरी  चीजों के  निर्यात  के  लिए  हम  जो

 राजसहायता  देत ेहैं  उससे इस  दिशा  में  मदद  मिलेगी  |  जहां  आवश्यक होगा  वहां ऋण  की

 उपयुक्त  करके  भी  हम  पूंजीगत  माल  का  निर्यात  करने  में  सहायता  देंगे  ।  किन्तु  यदि

 उद्योग  को  रचनात्मक  ढंग  से  मौजूदा  सुस्ती  की  प्रवृत्ति  को  दूर  करना  तो  उसे  भी  निर्यात  के

 आरों  के  मुताबिक  अपनी  मूल्य  तथा  अन्य  नीतियों  को  ढालना  पड़ेगा  ।  ऐसे  समय  जब

 अतिरिक्त  क्षमता  मौजूद  तो  यह  सम्बद्ध  उद्योग  के  fea  की  ही  बात  है  कि  वह  अपने  माल

 की  निकाली  के  लिए  नये  रास्ते  भल  ही  ऐसा  करने  में  पुरी  लागत  भी  न  निकले  |

 24.  संक्षेप  adam  औद्योगिक  क्षेत्र  अनेक  जटिल  तत्वों  से  भरा  इसलिए

 एक  या  सरल  उपाय  से  इसमें  परिवहन  नहीं  लाया  जा  सकता  ।  जिस  मार्ग  का  मैंने  सुझाव  दिया

 है  उससे  औद्योगिक  पुनरुद्धार  के  लिए  सबसे  अधिक  प्रभाव  पड़ने  की  आशा  है  और  इससे  मूल्यों

 में  स्थिरता  लाने  में  भी  बाधा  नहीं  पड़ेगी  ।

 निर्यात-प्रोत्साहन

 25.  निर्यात-प्रोत्साहन  का  निश्चित  न  केवल  उन  उद्योगों  के  लिए  प्रासंगिक

 है  जो  इस  समय  मांग  के  अभाव  से  कठिनाई  में  बल्कि  हमारे  सम्पूर्णा  आर्थिक  क्रियाकलाप

 और  नीतियों  के  लिए  भी  ।  ag  बात  बहुत  ही  चिंतनीय  है  कि  तीसरी  aria  के  प्रारम्भिक

 वर्षों  में  हमारी  निर्यात  सम्बन्धी  कमाई  में  जो  गति  आयी  थी  उसे  कायम  नहीं  रखा  जा  सका  ।

 1966-67  का  निर्यात-व्यापार  विशेष  रूप  से  निराशाजनक  है  ।  हाल  निर्यात  सम्बन्धी

 कमाई  में  कुछ  वृद्धि  के  संकेत  मिले  हैं  ।  कृषि  और  उद्योग  के  पुनरुज्जीवित  और  उनके  लिए  विदेशों

 में  मण्डियों  की  खोज  के  निरन्तर  प्रयत्न  से  निर्यात  से  होने  वाली  कमाई  में  कुछ  और  वृद्धि  होने

 की  आशा  की  जा  सकती  है  ।

 26.  लेकिन  देश  में  उन  वस्तुओं  की  मांग  पर  नियंत्रण  रखना  जरूरी  होगा  जिनका  और  भी

 अधिक  मात्रा  में  निर्यात  किया  जा  सकता  है  ।  इसी  यदि  हमारे  बड़े-बड़े  निर्यात  उद्योगों  की

 प्रतियोगिता  करने  की  शाक्ति  को  बनाये  रखने  के  निर्यात-ुल्कों  में  फेरबदल
 करना  जरूरी

 तो  ऐसा  करना  पड़ेगा  ।  इसके  ठीक  तरहें  से  स्थापित  अपने  उद्योगों  के

 निजीकरण  और  अभि नवी कररा  )
 के  आधार  पर  तथा  कृषि

 और  उद्योगों  के  उन  क्षेत्रों  में  जहाँ  प्रतियोगिता  करने  की  दी घं कालीन  दृष्टि  से
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 क्षमता के  सोच-समय कर  किये  गये  विस्तार के  आधार  पर  हम निर्यात  से  होने

 वाली  अपनी  आमदनी  में  विशेष  रूप  से  वृद्धि  कर  सकते  हैं  ।  समय-समय  इस  बात
 की

 पक्की

 व्यवस्था करने  के  लिए  विशेष  प्रबन्ध  करने  पड़ेंगे कि  अपने  सीमित  साधनों का  निर्धारण  करते

 समय  उन  उद्योगों  और  कार्रवाइयों  को  उच्चतम  प्राथमिकता  दी  जिनसे  निर्यात  में  वृद्धि  होने

 की  सम्भावना  हो  ।  अब  निर्यात-उद्योग  निर्यात  की  जाने  वाली  वस्तुओं  के  उत्पादन  के  लिए

 आवश्यक  कच्चा  माल  और  मशीनी  हिस्से  सबसे  सस्ती  मण्डी  से  मंगा  सकते  और  इस  काम  में

 सरकारी  हस्तक्षेप  कम  से  कम  रहेगा  ।  पू  जगत  वस्तुओं  का  आयात  रुपयों  के  रूप  में  वित्त

 करने  और  अन्य  प्रयोजनों  के  सम्बन्ध  में  विदेशी  मुद्रा  दिये  जाने  निर्यात-उद्योगों  को

 तरजीह  देनी  पड़ेगी  ।

 27.  qed  को  प्रोत्साहन  मिलने  हमारी  बिदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी  आमदनी  में  काफी

 वृद्धि  हो  सकती  है  ।  इसलिए  धज  उद्योग  सहायता  देने  के  लिए  वाद  में  कुछ  उपायों  की

 घोषणा  करने  का  मेरा  विचार  है  ।  हमारा  यह  भी  विचार  है  कि  पर्यटकों  से  होने  वाली  आमदनी

 को  अनधिकृत  व्यक्तियों  के  हाथों  में  जाने  से  रोका  क्योंकि  इसकी  चोरी  अनी  भी  हो  रही

 28.  प्राथमिकता-प्रास  क्षेत्रों  में  गैर-सरकारी  विदेशी  निवेश  के  लिए  अनुकूल  वातावरण

 तैयार  करने  के  निर्यात  की  वृद्धि  से  काफी  निकट  का  सम्बन्ध  है  ।  यह  बात  आम  तौर  पर  मानी

 जाती  है  कि  गैर-सरकारी  विदेशी  निवेश  आयात  पर  हमारी  निर्भरता  कम  करने  में  महत्वपूर्ण

 सहायता  मिल  सकती  उस  स्थिति  जबकि  इसके  अन्तर्मृत  पु  जी-साधनों  के

 साथ  तकनीकी  जानकारी  और  आधुनिक  ढंग  का  तकनीक  भी  देश  में  आये  ।  लेकिन  विदेशी

 निवेशक  अपने  साथ  बिदेशी  मंडियों  और  संगठन  की  जानकारी  और  उनसे  लाभ  उठाने  के  साधन

 भी  अपने  साथ  ला  सकते  हैं  ।  ज्यों-ज्यों  उन्हें  हमारे  देश  और  इसकी  क्षमता  की  जानकारी  होती

 त्यों-त्यों  निर्यात  में  वृद्धि  करने  में  हमें  उनसे  सहायता  मिलती  जायेगी  ।  इसलिए  हमें

 गैर-सरकारी  विदेशी  पु  जी  के  लगाये  जाने  का  स्वागत  करना  उस  स्थिति  में

 जबकि  इससे  हमारे  निर्यात  प्रयत्नों  को  सहायता  मिल  सकती  हो  ।

 29.  मैं  इस  बात  पर  जोर  दिये  बिना  नहीं  रह  सकता  कि  सामान्य  मूल्य-स्थिरता  कायम

 न  केवल  सामाजिक  alters  बनाये  रखने  के  बल्कि  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  हमारे

 प्रयत्नों  और  वास्तव  में  आयात  पर  हमारी  निर्भरता  कम  करने  के  प्रयत्नों  को  aes  बनाने  के

 लिए  बहुत  जरूरी है  ।  माननीय  सदस्यों  को  आश्वस्त रहना  चाहिए  कि  हम  भारतीय रुपये  के

 बाह्य  मुल्य  को  बनाये  रखने  के  लिए  भरसक  प्रयत्न  करते  रहने  के  लिए  कृत-संकल्प  ताकि  जिन

 विकृतियों के  कारण  पिछले  जून  में  अवमूल्यन करना  पड़ा  था  और  अवमूल्यन  के  बाद  देश की
 अन्दरूनी  अरे-व्यवस्था  में  भारी  फेर-बदल  करने  की  जरूरत  पड़  गयी  थी  उनसे  बचा  जा  सके  ।

 30.  यद्यपि  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  प्रत्येक  सम्भव  कार्यवाई  करना  जरूरी  फिर  भी  इस

 खात  को  भी  स्वीकार  करना  आवश्यक  है  कि  केवल  उन  वस्तुओं  के  निर्यात को  अधिकतम  प्रोत्साहन

 दिया  जाना  चाहिए  जो  प्रतियोगिता  के  क्षेत्र  में  अपने  सहारे  बनी  रह  सकती  ताकि

 हमारे  जो  पहले  ही  बहुत  थोड़े  उन  वस्तुओं  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  में  खर्च  न  हो

 जिनका
 आयात

 केवल  थोड़ी  अवघि  के
 लिए

 ही  किया  जा  सकता  है  ।  निर्यात  से  होने  वाली
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 आमदनी  में  लगातार  वृद्धि  करने  के  सामान्य  मुल्य-स्तरों  या  प्रोत्साहन  के  उपायों  के  ढांचे

 के  सम्बन्ध में  स्थिरता का  वातावरण  होना  बहुत  आवश्यक  आदइााओं का ऐसा वातावररण का  ऐसा  वातावरण

 निर्यात को  carat  और  उपयोगी  प्रोत्साहन  देने के  लिए  सहायक  सिद्ध  नहीं  हो  सकता  जिसमें

 निर्यात  उद्योग  अपनी  सारी  कुशलता और  कमी  को  बजट  संबंधी  समर्थन  से  बराबर करने  की

 कोशिश  करें  ।  इसलिए  यह  बोत  बिलकुल  साफ  हो  जानी  चाहिए  कि  जहां  सरकार  अपने  अल्प

 साधनों को  निर्यात-उद्योगों के  लिए  प्राथमिकता  के  आधार  पर  निर्धारित  करने  के  लिए  तैयार

 रहेगी  वहां  स्वयं  उद्योगों  को  अपनी  कुशलता  और  नफा  कमाने  की  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  प्रयत्न

 उनके  साथ  किये  जाने  वाले  तरजीही  व्यवहार  के  औचित्य  को  अधिकाधिक  सिद्ध  करना

 होगा  ।

 रायात-नाती

 31.  जो  कुछ  मैंने  अभी  कहा  है  वह  उन  उद्योगों पर  भी  उतना  ही  लागू  होता  है  जिनकी

 प्रतियोगिता आयात  से  है  ।  हमने  पिछले  दस  से  पन्द्रह  वर्ष  की  अवधि  में  देश  में  बहुत  सी  किस्मों
 की  वस्तुओं  के  उत्पादन  की  काफी  अधिक  क्षमता  पैदा  कर  ली  है  ।  आयात  पर  पार्बान्दयां  लगा

 कर  और  सीमा-शुल्क  सम्बन्धी  ऊंची  दरों  के  जरिये  हमने  देशी  उद्योगों  को  विदेशों  के  उन

 दलों  की  प्रतियोगिता  से  बचाने  का  प्रयत्न  किया  है  जिनके  लिए  न  केवल  पु  जी  और  कच्चा  माल

 सुलभ  बल्कि  जिन्हें  लम्बा  अनुभव  भी  है  और  जिनके  पास  प्रशिक्षित  मजदूर  भी  अब  यह

 बात  आम  तौर  पर  मान  ली  गयी है  कि  विकासशील  देशों  के  उद्योगों  को  विदेशी  प्रतियोगिता

 से  कुछ  बचाने  की  आवश्यकता  होती  है  ।  लेकिन  सुरक्षा  की  दीवारों  के  भीतर  उद्योगों  का  विकास

 होने  के  परिणाम-स्वरूप  कुछ  विकृतियां  पैदा  हो  सकती  हैं  और  पहले  से  ही  अल्प  परिभाषा  में

 विद्यमान  साधनों  का  अपव्यय  हो  सकता  है  जब  तक  कि  वे  जिन्हें  स्थापित  हुए  कुछ  समय

 हो  चुका  अधिकाधिक  कुशल  न  होते  जायं  ।  संक्षेप  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  प्रतियोगिता

 का  वातावरण  बाहर  से  मंगायी  जाने  वाली  वस्तुओं  का  देश  में  निर्माण  करने  को  स्वस्थ  रूप  से

 प्रोत्साहन  देने  के  लिए  उतना  ही  आवश्यक  है  जितना  निर्यात  को  स्वस्थ  आधार  पर  प्रोत्साहन

 देने  के  लिए  ।  इसीलिए  हमने  खास-खास  वस्तुओं  के  आयात  के  मामले  में  मात्रा  सम्बन्धी

 पाबन्दियों  को  नरम  कर  दिया  परिस्थितियों  को  देखते  इस  नीति  को  जारी  रखा  जायगा

 और  साहू  बनाया  खासकर  उस  स्थिति  में  जबकि  देशी  उद्योगों  को  अपनी  कुशलता

 बढ़ाने  के  लिए  प्रेरणा  देना  आवश्यक  हो  ।

 32.  हम  मानते  हैं  कि  भारत  के  उद्योगों  को  उत्पादन  में  विविधता  ara  और

 पुर्वक  उत्पादन  करने  के  लिए  अभी  बहुत  लम्बा  रास्ता  तय  करना  है  ।  हमारे  उद्योगों  को  जिन

 sisal  का  मुकाबला  करना  पड़ता  वे  थोड़े  से  समय  में  दूर  नहीं  की  जा  सकतीं  |  इसके

 जिस  तरह  कुछ  उद्योगों  को  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतियोगिता  का  अधिकाधिक  सामना  करना

 पड़ता  उसी  तरह  दूसरे  उद्योग  उभर  कर  चल  निकलेंगे  और  शुरू-शुरू  में  उन्हें  न  केवल

 शुल्कों  के  रूप  बल्कि  परिमाण  सम्बन्धी  पाबन्दियों  के  रूप  में  भी  सुरक्षा  की  आवश्यकता  होगी  ।

 इसलिए  आयात-नीति  के  सम्बन्ध  में  किसी  अपरिवर्तनीय  हष्टिकोणा  की  जरूरत  नहीं  जिस के

 जरिये  सिनेमा  के  लिए  सभी  पाबन्दियों  को  उचित  ठहराया  जा  सकता  और न  इसके  बिल्कुल
 विपरीत  हृ शि कोश  की  जरूरत  है  जिसके  अनुसार  हमेशा  सभी  किस्म  की  पाबन्दियों  को  समास

 कर  देने  की  कोशिश  की  जाती  है  ।  जरूरत  एक  ऐसी  सुविचारित  और  विवेकपूर्ण  नीति  की  है
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 जिसके  अनुसार  संरक्षण  की  सीमाएं  समय  समय  पर  ae  वस्तु-वस्तु  अनुसार  बदलती

 ताकि  धीरे-धीरे  एक  वस्तु  का  संरक्षण  समाप्त  करके  उन  अन्य  वस्तुओं  को  संरक्षण

 जिनका  उप  दन  देश  में  शुरू  हो  जाय  ।

 नियंत्रण

 33.  यदि  भारतीय  उद्योगों  के  लिए  निर्यात  और  आयात  के  संबंध  में  प्रतियोगिता के

 वातावरण  का  होना  जरूरी  तो  देश  के  विभिन्न  उद्योगों  और  एक  ही  उद्योग  के  विभिन्न  एककों

 के  बीच  इस  प्रकार  के  वातावरण  का  होना  और  भी  अधिक  आवश्यक है
 ।  यह  ऐसा

 अवसर  नहीं है  कि  मैं  वित रण  और  मुल्यों  सम्बन्धी  उन  नियंत्रणों  की  व्यवस्था  की  समीक्षा

 करू  जो  भारत  में  कई  वर्षो ंसे  am  इन  नियन्त्रणों के  सम्बन्ध  में  हमारा  हचकोला

 हारिक  और  हमने  बदलती  हुई  परिस्थितियों  को  देखते  समय-समय  पर  उन्हें  नरम  बने

 या  कड़ा  करने  में  कभी  संकोच  नहीं  fear  ।  बुनियादी  रूप  नियंत्रणों  के  प्रति  भी  हमारा

 हृष्िकोरा  रचनात्मक  रहा  के  जरिये  हमने  अपने  अल्प  साधनों  का  संरक्षण  करके

 विकास  को  बढ़ावा  देने  का  प्रयत्न  किया  है  ।  भविष्य  के  लिए  भी  इसी  प्रकार  के  व्यावहारिक

 और  रचनात्मक  हको  की  आवश्यकता  है  ।  जहां  नियंत्रणों  को  बनाये  रखना  आवश्यक

 वहां  हमारा  यह  प्रयत्न  होगा  कि  उन्हें  इस  प्रकार  लागु  किया  साथ  जिससे  कम  से  कज  विलम्ब  और

 असुविधा  हो  और  सम्बन्धित  पक्षों  के  साथ  समान  व्यवहार  हो  ।  लेकिन  इस  बात  को  मानना

 जरूरी  है  कि  उद्देश्य  की  पूति  के  केवल  साधन  और  उनसे  स्वाभाविक  रूप  ऐसी

 अपरिवर्तनशील  परिस्थितियां  पेदा  हो  जाती  हैं  जिनके  कारण  सभी  सम्बद्ध  पक्षों  की  कुशलता
 और  उपक्रम  करने  की  भावना  को  सबका  लगता  है  ।  नियंत्रणों  के  सामाजिक  उद्  जैसे

 असमान  प्रारम्भिक  सुविधाओं  वाले  व्यक्तियों  के  बीच  समानता  बनाये  रखने  और  सम्पत्ति  तथा

 आधिक  शक्ति  के  अनुचित  केन्द्र  करण  को  अन्य  साधनों  से  भी  रोका  जा  सकता  है  जिनका  र उत्पादन

 सम्बन्धी  कुशलता  पर  उतना  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ता  ।  इसीलिए  पिछले  कुछ  समय  से  हम

 खास-खास  मामलों  में  नियंत्रणों  नरम  बनाने  की  नीति  का  अनुसरण  कर  रहे  हैं  ।

 34.  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  और  बहुत  से  स्वतंत्र  विशेषज्ञों  ने  भी  इस  प्रश्न  की  जांच

 की  है  ।  उनकी  सिफारिशों  पर  बहुत  ध्यान पु वंक  विचार  करने  का  हमारा  इरादा  है  ।  इस  समय

 मैं  यही  कह  सकता  हूँ  कि  हमने  जो  नियंत्रण  लगाये  हैं  उनके  बुनियादी  उद्देश्यों  को  छोड़  देने  का

 कोई  सवाल  पेदा  नहीं  हो  सकता  ।  प्रश्न  केवल  यह  है  कि  क्या  इन  उद्  क्यों  के  इससे

 भिन्न  एक  ऐसे  समुह  द्वारा  इससे  बेहतर  ढंग  से  पूरा  नहीं  कथा  जा  जिसमें  नियंत्रणों  की

 भूमिका  आज  की  अपेक्षा  कुछ  कम  महत्वपूर्ण  होगी  और  अन्य  राजस्व  और  मुद्रा
 सम्बन्धी  साधनों  की  भूमिका  अपेक्षाकृत  अधिक  सक्रिय  होगी  ।

 दीर्घकालिक  gis  से  विचाररशोोय  बातें

 35.  अब  मैं  दीर्घकालिक  दृष्टि  से  विचारणीय  बातों  में  से  कुछ  का  उल्लेख  करूँगा  जिन्हें
 कठिन  अल्पकालिक  स्थिति  का  सामना  करते  हुए  ध्यान  में  रखना  आवश्यक  हमारे  सामने

 जो  कठिनाइयां  इस  समय  उपस्थित  हैं  वास्तव  हमारे  देश  पर  किये  गये  दो  आक्रमणों  और

 लगातार  दो  वर्षों  से  पड़ने  वाले  सूखे  का  परिणाम  है  ।  फिर  भी  हमारे  लिए  इस  बात  का  विचार
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 करना  आवश्यक  है  कि  क्या  ये  कठिनाइयां  हमारी  आयोजना
 की  किसी  ज्यादा

 बुनियादी

 कता  की  ओर  संकेत  नहीं  करतीं  जिस  के  कारण  यदि  दिशा-निर्धारण  में  नहीं  तो  प्रमुखता  के

 विचार  से  ही  सुधार  करने  की  आवश्यकता  हो  |

 36.  देश  इस  बात  में  एकमत है  कि  अगले  कुछ  वर्षों  की  हमारी  आयोजनाओं

 में  कृषि  और  परिवार-नियोजन  को  उच्चतम  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।  इस  बात  का  भी

 कोई  अधिक  विरोध  नहीं  करता  कि  जितनी  जल्दी  हो  सके  उतनी  और  मुद्राबाहुत्य  से

 बचते  सामाजिक  उत्थान के  कार्यक्रमों  को  ज्या नश ज् |  जोर से  चलाया  जाय
 ।

 इस  सम्बन्ध

 महत्व  की  दृष्टि  से  शायद  अन्न  की  cote  उपलब्धि  की  व्यवस्था  के  देश  भर  में  पीने  के

 पानी  की  सुविधा  को  बहुत  व्यापक  बनाने  का  ही  स्थान  है  ।  शिक्षा  के  सुधार  और  पिछड़े  हुए

 वर्गों  खास  तौर  पर  अनुसूचित  वर्गों  और  जातियों  कल्याण  की  ओर  पहले  से  अधिक

 ध्यान  देना  आवश्यक  होगा  ।

 37,  यदि  मैं  गलती  नहीं  कर  रहा  तो  हमारी  आयोजनों  के  बारे  में  जो

 मतभेद  और  सन्देह  प्रकट  किये  जाते  उनका  सम्बन्ध  मुख्यतः  दो  या  तीन  बुनियादी  क्षेत्रों  से

 है  ।  सबसे  पहला  प्रश्न  यह  है  कि  हम  देश  में  बचत  और  पू  जी-निर्माण  की  गति  को  कितनी  तेजी

 से  बढ़ा
 सकते

 इसी  के
 साथ  यह  समस्या

 भी
 जुड़ी

 है
 कि  हमारे

 पास  जो
 पूजी

 है
 उसकी

 उत्पादकता  बढ़ाने  की  क्षमता  हममें  कितनी  है  ।  इस  विषय  में  भी  मतभेद  प्रकट  किये  जाते  हैं

 कि  गेर-सरकारी  क्षेत्र  और  सरकारी  क्षेत्र  लाभकारी  आधार  बचत  की  रकमों  को  पुरज
 के  रूप  में  लगाने  अपनी-अपनी  जिम्मेदारी  और  क्षमता  को  देखते  उपलब्ध  बचतों  का

 कितना  माग  पूजी के  रूप  में  लगाना  चाहिए  az भी  प्रश्न  उठाया  जाता  है  कि  हाल की

 कुछ  अधिक  प्राथमिकता  उपभोक्ता  वस्तु  उद्योग  को  दी  जानी  चाहिए  या  पू  जगत  वस्तु
 उद्योग को  ।

 38.  मैं  यहां  उन  विचारणीय  विषयों  के  पक्ष  और  विपक्ष की  बातों  के  ae  में  बहस
 करना  नहीं  चाहता  जिनके  सम्बन्ध  में  उस  प्रकार  के  मतभेद  और  सन्देह  प्रकट  किये  जाते  हैं

 जिनका  उल्लेख  मैंने  अमी  किया है  ।  पर  मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  यदि  हमने  पहले  एक  राष्ट्र

 के  रूप में  बचत  करने  की  अपनी  क्षमता  और  पहले  लगाई  गई  पु  जी  से  कुछ  फल  प्राप्त  करने  की

 अपनी  क्षमता  को  बहुत  बढ़ा  चढ़ा  कर  आंका  तो  उसका  उदय  तो  यही  रहा  है  कि

 हम  सबको  और  अधिक  प्रयत्न  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  मिले  ।  भविष्य  में  हमें  इस

 विषय  में  अधिक  सही  ears  लगाना  पड़ेगा  कि  बचतों  के  बारे  में  या  पु  जी  की  उपयोगिता  को

 बढ़ाने के  बारे  में  किसी  निर्धारित  अवधि में  हम  कर  सकते हैं  ।  पर  पूरी  सावधानी  और

 सतकंता  बरतने  के  बाद  भी  हमें  उससे-जिसे  हममें  से  बुद्धिमान  लोग  करने  योग्य  अधिकतम

 काम  समझे-कुछ  अधिक  व  रने  की  alfa  करनी  पड़ेगी  |  यहां  हमारे  देश  के  लाखों  आदमियों

 को  आशाओं और  आकांक्षाओं  का  seat  निहित  और  यह  मान  लेने  से  काम  नहीं  चलेगा  कि
 जो  बात  हममें  से  कुछ  के  लिए  कुछ  समय  के  लिए  अच्छी  और  बुद्धिमानी  की  बात  हो

 वही  सारे  देश  के  लिए  भी  हमेशा  के  लिए  अच्छी  और  बुद्धिमानी  की  बात  होगी  |

 39.  मैं  नहीं  समझता  कि  भारत के  आर्थिक  विकास  में  उद्योगों के  महत्व के  बारे  में

 सन्देह  करने  की  भी  कोई  जाइए  है  ।  आधुनिक  परिस्थितियों  कृषि  का  भी  तब  तक
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 पलट  नहीं  हो  सकता  जब  तक  उन  उद्योगों  की  समान  रूप  से  वृद्धि  न  हो  जो  या  तो  कृषि की

 आवश्यकताओं को  पूरा  करते  हैं  या  कृषिजन्य  वस्तुओं का  इस्तेमाल करते  यदि  वर्तमान

 परिस्थिति  में  हम  क़षि  को  सबसे  ऊँची  प्राथमिकता  देते  तो  उसका  असली  कारण  यही  है  कि

 हम  अपनी  झन  की  आवदयकताश्रों  के  बारे  में  स्वावलम्बी  होना  चाहते  हैं  ।  अधिक  सामान्य  रूप

 aaa  समय  में  कृषि  में  किये  गये  खपत  और  निवेश  दोनों  के  लिए  तथा

 सन्तुलन के  सुधार  के  लिए  परिशेष रूप  से  सहायक हो  सकते  हैं  ।
 पर

 इसका  यह  अर्थ  नहीं
 कि

 औद्योगिक  निवेश  बन्द  रखा  जा  सकता  है  ।

 40.  हम  उद्योगों  में  जो  निवेदन  कर  रहे  हैं  वह  उपभोक्ता -  वस्तु  उद्योगों  में  किया

 जाना  चाहिए  या  पू  जगत-वस्तु  उद्योगों  यह  भी  एक  ऐसा  प्रश्न  है  जिसका  निर्णय  पहले  के

 अनुभव  के  आधार  पर  नहीं  किया  जा  सकता  |  स्पष्ट  है  कि  खपत  में  होने  वाली  व्रृद्धि  सभी  विकास

 च  यों  के  औचित्य  का  अन्तिम  प्रमाण  है  ।  हमारे  लिए  आवश्यक  उपभोक्ता  वस्तुओं  की  कुल  मात्रा

 आ  बयक  पूँजीगत  वस्तुओं  की  मात्रा  से  हमेशा  काफी  ज्यादा  होगी  |  पर  साथ  ही  खपत  में  वृद्धि

 तब  तक  जारी  नहीं  रह  जबतक  पू  जी-निर्माण  का  स्तर  ऊंचा  न  किया  जाय  |

 41.  शायद  निवेश  करने  के  हमारे  निश्चय  हमारी  दीर्घकालिक  आवश्यकताओं

 की  दृष्टि  से  जितना  अधिक  किये  गये  हैं  उतना  विभिन्न  कार्यों  में  होने  वाले  लाभ  के  तुलनात्मक

 अनुपात  के  ठीक-ठीक  अनुमान  के  आधार  पर  नहीं  ।  हमें  आने  वाले  वर्षों  में  विभिन्न  कार्यों  के

 खर्च  और  लाभ  के  ५िव्लेषण  पर  अधिक  निर्भर  रहना  पड़ेगा  और  वैकल्पिक  कार्यों  का  विवार

 करके  अपना  कार्यक्रम  निर्धारित  करना  पड़ेगा  ।  पर  मुझे  इस  बात  में  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि

 समय-समय  पर  होने  वाले  मामुली  परिवर्तनों  को  छोड़  हमें  अपने  विकास-कार्यक्र  को  एक

 विस्तृत  ata  पर  आगे  बढ़ाना  होगा  जिसमें  कृषि  और  औद्योगिक  कार्यों  का  विस्तृत  क्षेत्र  शामिल

 है  ।  सरकारी  क्षेत्र  और  गैर  सरकारी  क्षेत्र  दोनों  द्वारा  किये  जाने  वाले  निवेश-सम्बन्धी  नीतियों

 के  सम्बन्ध  में  निःसन्देह  गलतियां  हुई  हैं  और  भविष्य  में  भी  होंगी  ।  पर  चुके  विश्वास

 हैं  कि  हमने  जो  भी  गलतियाँ  की  हों  और  जो  भी  गलत  अनुमान  लगाये  हों  उन  सब  के  पीछे  इस

 खात  की  हार्दिक  इच्छा  थी  कि  प्रगति  शीघ्रता  से  हो  और  विकास  की  प्रक्रिया  को  छोटा  कर  दिया

 कि  हमारे  देश  के  लोगों  की  मुसीबतों  और  कठिनाइयों  का  अन्त  जल्दी  से  हो  |

 लिक  हॉ  से  स्थिति  का  सामना  करने  के  उदय  से  हमें  अपनी  गलतियों  से  अवश्य  लाभ  उठाना

 चाहिए  और  प्राथमिकताओं  का  क्रम  फिर  निर्धारित  करने  के  लिए  हर  समय  तैयार  रहना

 पर  यह  बुद्धिमानी  की  बात  नहीं  होगी  कि  हम  अपनी  अर्थव्यवस्था  की  दीर्घकालिक  आवश्यकताओं

 को  एकदम  असंगत  मानकर  उनकी  उपेक्षा  करें  ।

 42.  मैं  नहीं  समझता  कि  हमारे  लोकतन्त्र  जैसे  सक्रिय  लोकतन्त्र  में  सरकारी  और

 सरकारी  यात्रा  प्  अलग-अलग  भूमिकाओं  और  योग्यताओं  के  सम्बन्ध  में  किसी  मी  समय

 पूरा  मतलब  होगा  ।  दोनों  क्षेत्रों  को  महत्वपूर्ण  भूमिकाएं  अदा  करनी  और  मैं  इतना  ही  कह

 सकता  हुं  कि  कुछ  समय  में  प्रत्येक  क्षेत्र  की  भूमिका  आवश्यक  रूप  से  उसकी  योग्यता  के  अनुसार

 निर्धारित  हो  जायेगी  ।  सरकार  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  हटाने  की  कोशिश  किये  बिना  सरकारी

 क्षेत्र  का  विस्तार  करने  के  लिए  वचनबद्ध है  और  yea  से  हम  सरकारी  क्षेत्र  के  उन

 उद्योगों  की  व्यवस्था  और  कार्यकुशलता  में  सुधार  करने  के  काम  को  ऊंची  से  ऊंची  प्राथमिकता

 देंगे  जो  पहले  स्थापित  किये  जा  चुके  हैं  ।
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 43,  हमारे  संविधान  के  निदेशक  तत्वों  के  हार

 सक्रिय  लोकतन्त्र के  ढांचे  के  भीतर  समाजवादी  समाज  की  स्थापना  के  लिए  पूरी  तरह से

 वचनबद्ध है  ।  इस  सम्बन्ध में  बहुत  कुछ  किया  जा  चुका  हमारा  विचार  है  कि  हम  आने

 वाले  महीनों  में  इस  बात  की  व्यवस्था  करने  के  सभी  सम्भव  उपायें  द्र्ढ  निक।लें कि  इस  सम्बन्ध

 में  हमने जो  भी  उपक्रम किये  हैं  उनको  जोरों से  अगे  बढ़ाया  और  अमल  में  लाया  जाये  और

 सामान्यतः  व्यवस्था  की  उत्पादन-कुशलता  को  कम  किये  बिना  और  भी  प्रगति  की  जाय  ।

 1967-68  के  बजट

 44.  दीर्घकालीन  और  अल्पकालीन  आर्थिक  नीतियों  के  सम्बन्ध  में  gh  इतना  ही

 कहना
 है  ।  अब  मैं  1967-68  के  बजट  अनुमानों  का  संक्षेप  में  उल्लेख  करू गा  क्योंकि  मैं  उनकी

 तुलना  अन्तरिम  बजट  के  अनुमानो ंसे  करना  चाहता  हूं  ।  लेकिन  ऐसा  करने  से  पहले  मैं  1966
 67  के  संबोधित  अनुमानों  का  संक्षिस  रूप  से  उल्लेख  करूगा  जिनके  बारे  में  अब  कुछ  और

 अधिक  सुचना  उपलब्ध  है  ।

 45.  माननीय  सदस्यों  को  याद  होगा  अन्तरिम  बजट  पेश  करते  हुए  मैंने  कहा
 था  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  1966-67  के  बजट  सम्बन्धी  क्रियाकलापों  में  लगभग  350  करोड़
 रुपये  का  घाटा  होने  का  अनुमान  है  ।  हालांकि  अभी  पूरा  ब्योरा  नहीं  मिला  लेकिन  मुझे  यह

 बताने  में  खुशी  है  कि  घाटा  अनुमान  से  कुछ  कम  अर्थात्‌  313  करोड़  रुपये  का  हुआ  है  ।  घाटे  में

 37  करोड़  रुपये  की  कमी  होने  के  कई  कालरा  हैं  जिनका  मैं  केवल  सामान्य  रूप  से  उल्लेख

 करू गा
 |  कर-राजस्व  को  प्राप्तियां  लगभग  उतनी  ही  हुई  हैं  जिनका  अन्दाजा  संशोधित  अनुमान

 में  लगाया  गया  वास्तव  में  इनसे  कुछ  अधिक  रकम  की  ही  प्राप्ति  हुई  है  ।  लेकिन  विदेशी

 सहायता  में  काफी  कभी  हुई  है  ।  पर  व्यय  की  कई  मदों  के  अन्तर्गत  बात  होने  से  यह  कभी  पूरी

 हो  गयी  है  ।  अन्न  सम्बन्धी  लेनदेन  अनुमान  से  अधिक  अच्छे  हुए  हैं  और  प्रत्याशित  घाटे  में

 इसी  के  कारण  कभी  हुई  बजट  पत्रों  में  संशोधित  अनुमानों  के  पहले  के  ही  आंकड़े

 दिये  गये  क्योंकि  अधिकांश  मामलों  में  वास्तविक  आंकड़े  अभी  प्रात  नहीं  हुए  हैं  ।

 46.  चालू  वर्ष  के  बजट  अनुमानों  की  चर्चो  करते  हुए  अब  में  अन्तरिम  बजट
 में  हुए

 परिवर्तनों  का  उल्लेख  करूगा  जिसे  मैंने  पिछले  मार्चे  में  पेश  किया  था  ।  चीनी  का  उत्पादन

 क्षा कृत  कम  होने  के  चीनी  पर  लगे  उत्पादन  शुल्क  से  प्लान  होने  वीजे  राज स्तर  में  कुछ

 कमी  होने  का  अनुमान  है  ।  लेकिन  TH  आशा  है  कि  अन्य  मदों  के  होने  वाली  प्राणियों

 से  यह  कमी  पूरी  हो  इसलिए  राजस्व  प्राप्तियों  के  अनुमानों  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया

 गया ।

 47.  जहां  तक  विदेशी  सहायता  का  सम्बन्ध  माननीय  सदस्यों  को  याद  होगा  कि

 इस  ag  मैंने  83  5  करोड़  रुपये  या  111.5  करोड़  डालर  के  उप  ऐस  के  लिये  व्यवस्था  की  थी  ।

 इस  भारत  सहायता  संघ  की  बैठक  पेरिस  में  हुई  थी  और  विश्व  बक  के  अध्यक्ष  सहित  कई

 अन्य  लोगों  से  भी  हमारी  बातचीत  हुई  है  ।  अन्तरिम  बजट  में  मैंने  90.0  करोड़  डालर  की  उस

 गैर-प्रायोजना  सहायता  में  कुछ  रकम  प्राप्ति  दिखायी  थी  जिसके  हमें  इस  वर्ष  बबन  मिलने

 की  आशा  है  ।  हाल  में  हुई  बातचीत  से  ऐसा  मालूम  पड़ता  है  कि  नयी  गैर-योजना यो  जना  सहायत  में
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 शे
 डाख  अधिक  गति  से  रकमों

 को
 प्राप्ति  होगी

 ।
 लेकिन  दूसरी  ओर

 1966-67
 के  अनु

 से  हमें  चेतावनी  मिलती  है  कि  सहायता  सम्बन्धी  रकभों  की प्राप्ति के  सम्बन्ध में  हमें  बहुत

 अधिक  आशावादी  हष्टिकोण  नहीं  अपनाना  चाहिए  ।  सभी  बातों  को  ध्यान  में  रख  मैंने

 बिदेशी  सहायता  के  उपयोग  के  पहले  अनुमानों  में
 30

 करोड़  रुपये  की  वृद्धि
 कर

 48.  रेल-किराये और  ars में  किये  गये  परिवर्तनों  रेलों की  उन  रकमों  में

 करोड़  रुपये  की  वृद्धि  होगी  जो  सामान्य  राजस्व  में  जमा  की  जाती  हैं
 ।

 49.  रक्षा-व्यय में  मी  6  करोड़  रुपये  कमी  करने  का  विचार है  ।  अन्तरिम

 बजट  में  यह  रुपयों  के  रूप  1966-67  के  व्यय  की  तुलना  में  केवल  3  प्रतिशत  अधिक

 था  ।  देश  के  अन्दर  मुल्यों  के  बढ़ने  और  विनिमय-दर  में  परिवर्तन  हो  जाने  से  पिछले  12  महीनों

 ...  में  रक्षा-सेवाओं  और  रक्षा  सम्बन्धी  वस्तुओं  की  पूति  का  खर्चे  बढ़  गया  है
 ।

 इसलिए  रक्षा  के

 लिए की  गयी  अन्तरिम  व्यवस्था  में  बहुत  कभी  करना  संभव  नहीं  है  ।  माननीय  सदस्यों  को  ्

 मालूम  ही  है  कि  हम  अपनी  सीमाओं पर  तनाव  को  कम  करने  और  अपने  दो  चीन

 और  पाकिस्तान के  साथ  अपने  सम्बन्धों  में  सुधार  करने  के  सभी  संभव  उपाय  को  तैयार

 लेकिन  जब  तक  दूसरी  ओर  से  मी  हमारे  प्रयत्नों  की  सच्ची  प्रतिक्रिया नहीं  तब  तक

 हम  खर्च  में  बचत  करने  की  अपनी  खोज  को  राष्ट्रीय रक्षा  सम्बन्धी  आवश्यकताओं के  रास्ते  में

 बाधक  बनने  नहीं  दे  सकते  ।  लेकिन  इसी  के  इस  क्षेत्र में  और  अन्य  क्षेत्रों में  भी  हम  खर्चें

 में  किफायत  करने  के  प्रयत्न  करते  रहेंगे  ।

 50,  अन्तरिम  बजट  किये  जाने के  बाद  सरकार  ने  रासायनिक  खाद के

 सम्बन्ध  में  दी  जाने  वाली  राजसहायता  गल्ला-त्रबुली के लिए के  लिए  दी  जा  रही

 कृत
 ऊ  ची

 कीमतों  को  देखते  काफी
 कमी

 कर  दी  है
 ।

 इससे  और
 रासायनिक

 खाद  की

 खरीद  की  कीमतों  में  कमी  किये  जाने  से  वालू  बजट  में  अन्तरिम  बजट  की  तुलना  में  51  करो

 के  निर्यात  के  होने  का  अनुमान  है  ।  इसके  चीनी  के  उत्पादन  में  कमी  हो  जाने  से  चीनी

 रुपये  की  बचत  सम्बन्ध  जिसके  कम  हो  जाने  की  संभावना  दी  जाने  वाली  राजसहायता  में

 क

 मी  7  करोड़  रुपये  की  कभी  होगी  ।

 ह

 51.  अन्तरिम  बजट  में  शामिल  कुछ  मदों  के  सम्बन्ध  मैं  जो  अतिरिक्त  व्यवस्था
 क

 करना  चाहता  उसका  जिस  मैं  पहले  ही  कर  चुका हूँ  ।  राज्यों  को  दी  जाने  वाली  सहायता

 की  राक़िम में  98  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  करने का  faa है  जिसमें  अनन  को  तंगी  से  पीड़ित

 क्षेत्रों  के  लिए  दी  जाने  वाली  38  करोड़  रुपये  की  रकम  भी  शामिल है  ।  मैंने  केन्द्र प  आयोजना

 के  अन्तरिम  बजट  में  की  गयी  1176  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  के  45  करोड़

 रुपये  की  अतिरिक्त  व्यवस्था
 की

 है
 ।  इसमे ंसे

 14  करोड़  रुपया  परिवहन के  लिए

 बन्दरगाहों और  जहाजरानी  के  6  करोड़  रुपया  तेल  सम्बन्धी खोज  करने  और

 उसे  साफ  करने  के  5  करोड़  रुपया  बोकारों  के  इस्पात  कारखाने  के  4  करोड़  रुपया

 संघीय  राज्य  क्षेत्रों
 क ेलिए  और  तीन-तीन  करोड़  रुपया  परमाणु  शक्ति  तथा  तार  अ

 रिवाज-नियोजन  के  लिए  है  ।  बाकी  व्यवस्था  भारी  खादी  और

 रसायनों
 और  पर्यटन  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  है  |

 द
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 साधनों  का  संग्रह

 52.  जो  बजट  अनुमान  मैंने  अभी  पेदा  किये  हैं  उनके  अंतरिम  बजट  को

 देखते  साधनों  की  प्राप्ति  में  101  करोड  रुपये  की  और  व्यय  में  143  करोड़  रुपय  की  वृद्धि

 होगी  ।  मैंने  इस  बार  कुछ  तथ्यों  को  बजट-भाषण  के  भाग-ख  में  ही  बताना  ठीक  समा है  |

 ae  मैंने  सुरक्षा  की  द्  से  किया  है  ।

 53.  व्यय  की  मैंने  अभी  तक  वित्तीय  संस्थाओं  सहायता  देने  के  लिए  कोई

 अतिरिक्त  व्यवस्था  नहीं  की  है  ।  अन्तरिम  बजट  में  इस  प्रयोजन  के  लिए  30  करोड़  रुपये  की

 व्यवस्था  की  गयी  थी  ।  अपने  सभी  मौजूदा  वादों  को  निभाने  के  लिए  और  रासायनिक

 मिलावटी  इस्पात  व  औजार  बनाने  के  काम  आने  वाले  इस्पात  तथा  इस  किस्म  के

 प्राप्त  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  अपनी  नयी  जिम्मेदारियां  पूरी  करने  के  लिए  यह  रकम  इन  संस्थाओं

 के  लिए  काफी  है  ।  लेकिन  अगर  इन  संस्थाओं  को  गेर-सरकारी  निवेश  यानी  रुपया  लगाने  के

 काम  को  सहारा  देने  और  इस  तरह  निवेश-सम्बन्धी  वस्तुओं  के  उद्योगों  को  पुनर्जीवित  रने  में

 सहायता  देने  के  काम  में  मुनासिब  हिस्सा  लेना  तो  इन  संस्थाओं  के  लिए  कुछ  अतिरिक्त

 व्यवस्था  करना  जरूरी  है  ।  इसलिए  वित्तीय  संस्थाओं  के  लिए  10  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त

 का  मेरा  विचार  है  ।  इतने  बड़े  बजट  आकस्मिक  खर्चों  के  लिए  भी  व्यवस्था

 करना  जरूरी  है  ।  सभी  बातों  को  ध्यान  में  रखते  मेरा  अनुमान  है  कि  अन्य  साधनों  को

 जुटाये  केन्द्र  का  घाटा  68  करोड़  रुपये  का  रहेगा  |

 54.  साधन  जुटाने  सबसे  अच्छा  तरीका  यही  है  कि  कार्यो-कुशलता  को  कभ  किये

 सरकारी  खर्चे  में  कमी  की  जाये  ।  मैंने  सभी  केन्द्रीय  मंत्रालयों  के  खर्च  के  ढांचे  को

 पूरी  जांच  करने  का  काम  शुरू  करा  दिया  है  ।  अभी  ही  कुछ  फंसने  किये  जा  चुके  हैं  जिनसे  मेरे

 मंत्रालय  के  कर्मचारियों  की  संख्या  कम  हो  जायगी  ।  दूसरे  मंत्रालयों  के  सम्बन्ध  में  भी  इस  तरह

 के  फैसलों  के  होते  ही  उनकी  धोषणा  कर  दी  जायगी  ।  जहां  तक  सरकारी  प्रायोजनाओं  का

 सम्बन्ध  सरकारी  उद्यम  कार्यालय  आफ  पब्लिक  वास्तविक  किफायत

 करने  की  ओर  बराबर  ध्यान  किफायतशारी  की  जो  कार्रवाई  मैं  जोरदार  ढंग से

 चलाना  चाहता  हूँ  परिणामस्वरूप  सरकारी  ay  में  होने  वाली  कमी  के  लिए  मैं  इस  समय

 कोई  याय  लेता  नहीं  चाहता  |  इस  तरह  के  कामों  में  सफलता  का  श्रेय  तभी  लेना  चाहिए  जब

 पहले  मिल  जाये  ।

 55.  मौजूदा  करों  की  और  भी  अच्छी  अतिरिक्त  साधन  जुटाने  का  एक

 महत्वपूर्ण  और  बहुत  ही  निष्पक्ष  तरीका  है  ।  ag  बराबर  चलने  वाला  कार्यक्रम  है  जिसमें

 प्रशासन  और  कर-सम्बन्धी  कानूनों  में  सुधार  करने  के  लिए  निरन्तर  प्रयत्न  करने  की

 कता है  ।  इस  सम्बन्ध  हम  कुछ  समय  से  आयकर  विभाग  में  काम  के  बंटवारे  की  एक  तय

 प्रणाली  का  प्रयोग  कर  रहे  हैं  ।  इस  प्रणाली  के  वसूली  और  वापसी
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 आदि  सम्बन्धी  खास  काम  उन  आयकर  अधिकारियों  द्वारा  किये  जाते  हैं  जिन्हें  ये
 काम  खास

 तौर  से  ata  जाते  हैं  ।  इस  प्रयोग  के  उत्साह-वर्धक  परिणाम  निकले  हैं  ।  कार्य-प्रणाली  के  क्षेत्र

 का  विस्तार  करने  के  काम  को  सरल  बनाने  के  कानून  में  विशिष्ट  उपबन्धों  की  व्यवस्था

 करन  का  मेरा  विचार  है  और  माननीय  सदस्यों  की  जानकरी  के  लिए  मैं  इस  विषय  पर  एक

 अलग  नोट  निकाल  रहा  हूँ  ।  इस  ad  मैं  आयकर  की  अपेक्षाकृत  अधिक  वसूली  में  से

 केवल  थोड़ी  सी  रकम  जमा  कर  रहा  क्योंकि  योजना  के  शुरू  के  दौरों  में  अधिक  प्राप्तियों  की

 आशा  करना  समय  से  पहले  की  बात  होगी  |

 56.  यह  भी  उचित  ही  है  कि  सरकार  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  निजी

 बचत  की  रकमें  जुटाये  जाने  का  अधिक  से  अधिक  सहारा  लिया  जाये  ।  लेकिन  देश  की  वर्तमान

 परिस्थितियों  में  उससे  अधिक  रकम  प्राप्त  होने  का  अनुमान  करना  उचित  न  होगा  जो  मैंने

 अन्तरिम  बजट  में  छोटी  बाजार-ऋणों  और  इसी  तरह  की  अन्य  मदों  के  अन्तरगत  जमा

 के  रूप  में  दिखायी  है  ।  बाद  मैं  करों  के  सम्बन्ध  में  उन  एक  या  दो  रियायतों  का  उल्लेख

 करूगा  जो  मैं  बचतों  को  बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य  से  देना  चाहता  लेकिन  ये  उपाय  चालू  वर्ष

 की  बजट  सम्बन्धी  स्थिति  में  सुधार  करने  की  अपेक्षा  आगे  चल  कर  होने  बाले  लाभ  की  हट्टी

 से  किये गये  हैं  ।

 निर्यात-शुल्क

 a  ts  अब  मैं  खास  करों  को  ले  रहा  हूँ  ।  जिन  सबसे  महत्वपूर्ण  परिवर्तनों  की  घोषणा

 qh  करनी  है  उनका  सम्बन्ध  निर्यात-छिड़कें  से  है  ।  इन  परिवर्तनों  के  कारण  राजस्व  में  कमी

 हो  जायगी  ।  हमारी  जूट  को  चीजों  के  निर्यात  में  हाल  में  कमी  हुई  है  और  कुछ  महत्वपूर्ण

 वस्तुओं  के  लिए  एवजी  चीजों  )  की  प्रतियोगिता  का  खतरा  पैदा  हो  गया  है  ।

 लिए  बोरियों  yer  में  (  सूती  बोरियों  को  छोड़कर  )  150  रुपया  प्रति  मैजिक  टन  और

 कालीनों  के  अस्तर  और  जूट  की  खास  चीजों  के  शुल्क  में  300  रुपया  प्रति

 मेट्रिक  टन  और  हेसियन  की  दूसरी  वीजों  के  शुल्क  में  150  रुपया  प्रति  मेट्रिक  टन  की  कमी

 करने  का  मेरा  प्रस्ताव  है  ।  इन  कमियों  से  पुरे  वर्ष  में  राजस्व-प्राप्ति  में  13.  50  करोड़  रुपये  की

 कमी  होगी  ।

 58.  जिस  खनिज  मैंगनीज  में  10  प्रतिशत  या  इससे  पर

 48  प्रतिदिन  से  अधिक  मैंगनीज  तत्व  नहीं  होगा  उस  खनिज  मांग  परज  के  निर्यात  शुल्क  में  7.50

 रुपये  प्रति  मेट्रिक  टन  की  कमी  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  उददेक्थ  यह  है  किਂ  हाल  में  खनिज

 नीज  के  रेल-भाड़े  में  जो  वृद्धि  हुई  है  उसका  असर  दूर  हो  जाय  ।  नीले  चूरे  खनिज  लोहे

 के  चूरे  के  निर्यात  शुल्क  में
 भी  1

 रुपया  प्रति  मेट्रिक टन  की  थोड़ी सी  कमी  की  जा  रहा  है  ।

 इन  तब्दीलियों  से  साल  भर  में  83  लाख  रुपये  की  कमी  होगी  ।  चाय  के  शुल्क  में  भी  तब्दीली

 की  जा  रही  जिसका  जिन  मैं  बाद  में  करूगा

 प्रत्यक्ष  कर

 y  उार
 59.  प्रत्यक्ष क  ्  पी  सन्न  ध

 में  कुछ  खास-खास  और  मामुली  सी  रियायतें  देने  का

 मेरा  विचार  है  ।
 व्यक्तिगत  आमदनी

 पर  लगने  वाले  करों  के  सम्बन्ध  में  मुख्य  रियायतें  ये  हैं  :-
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 (=)  हमारे  समाज  हम  में  से  बहुतों  को  आश्रित  माता-पिता  ar  दादा-दादी  का

 भरारा-पोषण  करना  पड़ता  इसलिए  अधिक  से  अधिक  10,000  रुपये  तक  की  कुल  आमदनी

 बाले  निवासी  व्यक्तियों  के  मामले  एक  या  इससे  अघिक  आश्रित  माता-पिता  या  दादा-दादी

 के  भरण-पोषण  के  लिए  400  रुपये  की  निर्धारित  छूट  देने  का  मेरा  प्रस्ताव  है  ।  इस  छूट

 कर  की  राहत  का  आय  के  शुरू  के  खण्ड  पर  लगने  वाली  5  प्रतिशत  की  दर  से  लगाया

 जायगा  |  यह  छूट  तभी  मिल  सकेगी  जब  आश्रित  माता-पिता  या  दादा-दादी  की  वार्षिक

 गत  आमदनी  1000  रुपये  से  अधिक  नहीं  होगी  ।  अनुमान  इस  रियायत  से  राजस्व  में

 भग  2  करोड़  रुपये  की  कमी  हो  जायगी  ।

 इस  समय  हम  15,000  रुपये  से  अधिक  की  अर्जित  आय  पर  अधिभार

 लगाते  हैं  ।  छूट  की  इस  सीमा  को  30,000  रुपये  तक  बढ़ा  देने  का  मेरा  प्रस्ताव है  ।

 एक  तरह  निवेश  से  होने  बाली  आमदनी  काम  से  होने  वाली  आमदनी  पर  लगने  वाली

 दर  से  ऊची  दर  पर  कर  लगाने  का  बचत  की  रकमें  बढ़ाने  की  वांछनीयता  के  विरुद्ध

 है  ।  इसलिए  कम  से  कम  इस  आंशिक  रूप  से  इसे  ध्यान  में  रखने  की  कोशिश  की  है  ।

 इस  रियायत  से  75  लाख  रुपये  की  हानि  होगी  ।

 मेरा  प्रस्ताव  है  कि  उन  सभी  करदाताओं  लाभांश-आप  ड

 वर्ष  में  500  रुपये  से  अधिक  नहीं  भारतीय  कम्पनियों  से  प्राप्त  सारी  लाभांश  आय

 को  अपनी  कर-योग्य  आप  में  शामिल  न  करने  की  छूट  दी  जाय  ।  इससे  कम  और  दरमियानी

 आमदनी  वाले  समूहों  के  करदाताओं  को  दायरों  आदि  में  पु  जी  लगाने  के  लिए  प्रोत्साहन  मिलना

 चाहिए  ।  इस  व्यवस्था  से  राजस्व  में  लगभग  1.50  करोड़  रुपये  की  कमी  होने  का  अनुमान  है  ।

 जीवन  सरकारी  और  मान्यता  प्रात  भविष्य  निधियों  और  डाकघरों  की

 बढ़ने  वाली  मियादी  जमा  टाइम  में  मंजूरशुदा  बचतों  की  रकम  की

 मौजूदा  सीमा  जिसे  व्यक्तियों  और  हिन्दू  अविभक्त  परिवारों  के  मामले  में  कर  से  राहत

 मिलती  कुल  आमदनी  के  25  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  30  प्रतिशत  कर  देने  का  प्रस्ताव  है  ।

 व्यक्तियों  के  मामले  में  12,500  रुपये  की  सीमा  और  अविभक्त  हिन्दू  परिवारों  के  मामले  में

 25,000  रुपये  की  सीमा  को  बढ़ा  कर  15,000  रुपये  और  30,  000  रुपये  कर  दिया

 जायगा  ।

 साधनों  सम्बन्धी  हमारी  मोजूदा  शभ्रावश्यकता  को  देखते  मैंने  alive  जमा

 योजना  को  जारी  रखना  आवश्यक  सभा  है  ।  लेकिन  मैंने  इसमें  कुछ  मामूली  सी  तब्दीलियां

 की  हैं  ।  उदाहरण  के  60  वर्ष  से  अधिक  उम्र  के  लोगों  को  कोई  रकम  जमा  कराने  की

 जरूरत  नहीं  अमी  आयु  की  सीमा  70  aa  है  ।  इसी  सभी  निर्धारित  दों  के

 मामलों  जितनी  रकम  का  जमा  कराया  जाना  जरूरी है  उसमें  100  रूपये  तक  था  जमा

 करायी  जाने  वाली  रकम  के  10  प्रतिशत  तक  की  कमी  होने  पर  जूनियर  के  रूप  में  कोई  कर  नहीं

 देना  पडेगा  ।

 भारतीय  प्रोफेसरों  और  अनुसन्धानकर्ताओं  जिनका  साल  का  कुछ

 हिस्सा  विदेश  विश्वविद्यालयों  या  अन्य  दौक्षणिक  अथवा  विज्ञान  सम्बन्धी  संस्थाओं  में
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 विदेशी  स्रोतों  से  प्राप्त  पारिश्रमिक  के  50  प्रतिश्त  के  बराबर  की  रकम  कुछ  बार्नो  के

 अपनी  कर-योग्य  आमदनी  में  से  घटा  देने  की  अनुमति  दी  जायगी  ॥

 (60)  निगम  करों  के  सम्बन्ध  में  जो  खास  खास  और  मामुली

 रियायतें  देने  का  मेरा  प्रस्ताव  उसका  सारांश  यह  है  ;

 निगम  क्षेत्र  के  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को  राहत  देने  के  व्यापक  रूप  से

 नियंत्रण  उन  देशी  कम्पनियों  के  सम्बन्ध  में  भी  45  प्रतिशत  की  रियायती  दर

 लागू  करने  का  मेरा  प्रस्ताव  है  जिनकी  कुल  आमदनी  50,000  रुपये  से  अधिक  न  हो  ।  अभी

 इसका  लाभ  उन्हीं  कम्पनियों  को  होता  है  जिनकी  कुल  आमदनी  25,000  रुपया  हो  ।  इससे

 में  लगभग  18  लाख  रुपये  की  कमी  होने  का  अनुमान  है  ।

 पर्यटन  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देने  के  भारती त्र  कम्पनियों  द्वारा  संचालित

 होटलों  को  भी  वे  ही  सुविधाए  देने  का  विचार  है  जो  प्राथमिकता  प्राप्त  उद्योगों

 मिली  हुई  हैं  ।  इसके  इन  कम्पनियों  द्वारा  31  1967  के  बाद  बनायी  जाने

 वाली  होटलों  की  इमारतों  के  सम्बन्ध  निर्माण-व्यय  के  25  प्रतिशत  के  बराबर  की  रकम  के

 प्रारम्भिक  सूल्यह्ास  की  छूट  देने  का  मेरा  प्रस्ताव  है  ।  होटल  उद्योग  को  कुछ  और  रियायतें

 देने  का  भी  विचार  है  ।

 (7)  यह  बात  अक्सर  कही  गयी  है  कि  कर-अलक़ादा  सम्बन्धी  हमारी

 मौजूदा  रियायत  से  उन  प्रतिष्ठानों  को  पुरा  फायदा  नहीं  होता  जिन्हें  शुरू  के

 वर्षों  में  आम  तौर  पर  कम  फायदा  होता  है  ।  ऐसे  मामलों  कर  में  दी  जानेवाली  छूट  को

 अधिक  सार्थक  बनाने  के  लिए  1967-68  के  कर-निर्धारण  ad  से  सम्बन्धित  कर-अवकाश  की

 लाभ  की  रकम  जिसका  फायदा  उठाया  गया  व्यापार  के  शरू  होने  के  वर्ष  से  आठ

 बर्ष  तक  आगे  ले  जाने  की  अनुमति  देने  का  मेरा  प्रस्ताव  है  ।

 कर  सम्बन्धी  मौजूदा  कानूनों  में  कुछ  बातें  ऐसी  हैं  जिनके  कारण  करनी  ह  के

 वाँछनीय  एकीकरण  पर  रोक  लगती  क्योंकि  उनके  कारण  इस  एकीकरण  से  कुछ  दायित्व

 आ  पढ़ते  हैं  ।  उत्पादकता  बढ़ाने  के  और  बड़े  पैमाने  पर  काम  करने  से  जो  किफायत  हो

 सकती  है  उसका  फायदा  उठाने  के  लिए  यह  उचित  है  कि  अलाभकारी  एककों  का  विलय  हो

 जाय  ।  कानून  में  इस  सम्बन्ध  में  मौजूदा  रुकावट  को  दूर  करके  इस  प्रक्रिया  को  सुविधाजनक

 बनाने का  मेरा  प्रस्ताव है  ।

 ga  पाकिस्तान  से  आये  विस्थापितों  और  श्री  लंका  और  पूर्वी  अफ्रीका  के  कुछ

 देशों  से  लौटे  भारतीयों  को  नये  सिरे  से  बसाने  की  प्रगति बहुत  धीमी  रही है  ।  इस  सम्बन्ध में

 राज्य  सरकारों  द्वारा  किये  गये  प्रयत्नों  की  पूति  के  उन  औद्योगिक  एककों  जिनमें  इस

 प्रकार  के  विस्थापित  व्यक्ति  और  विदेशों  से  लौटे  भारतीय  काम  करते  अपनी  कर-योग्य

 आमदनी  का  हिसाब  लगाते  समय  अपने  लभ  के  50  प्रतिशत  के  बराबर  की  रकम  कुछ

 दावतो  के  घटाने  की  अनुमति  देने  का  प्रस्ताव  है  ।

 शत्रु  की  कार्रवाई  या  दैवी-विपत्ति  के  कारण  जिन  उद्योगों  को  क्षति  पहुँची  हो  या

 जो  नष्ट  हो
 गये  27 4  el,  उन्हें  करों  में  कुछ  रियायतें  देने  का  भी  मेरा  परस्तार dl  z  ।
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 देश  में  वैज्ञानिक  अनुसन्धान  को  बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य  31  नमाज़  1967.  को

 बैज्ञानिक  अनुसन्धान  के  लिए  स्थापित  मशीनों  और  संयंत्रों  पर  दी  जाने  वाली  विकास-छूट  की

 मौजूदा  दर  को  20  प्रतिशत  से  बढ़ा  कर  35  प्रतिशत  की  प्राथमिकता  दर  में  बदल  देने  का

 प्रस्ताव है  ।  इसके  आलावा  ठँज्ञानिक  अनुसन्धान  के  लिए  इस्तेमाल  की  जाने  वाली  परिसम्पत्ति

 पर  31  मार्चे  1967  के  बाद  किये  जाने  वाले  सारे  पूंजीगत  खर्चे  को  उस  वर्ष  कटौती  के  रूप

 में  छूट  दी  जिस  वर्ष  यह  खर्च  किया  गया  हो  ।

 01.  प्रत्यक्ष  करों  में  दी  जाने  वाली  विभिन्न  रियायतों  जिनका  उल्लेख  मैं  कर

 चुका  राजस्व  में  पूरे  बर्ष  में  कुल  मिलाकर  लगभग 5  करोड़  रुपये की  कमी  होगी ।  लेकिन

 इस  रकम  को  नामे  डालने  का  मेरा  विचार  नहीं  क्योंकि  राजस्व  में  इतनी  बड़ी  कमी  को  ,

 करों  की  पहले  से  ज्यादा  वसूली  और  उदगम  स्थान  पर  करों  की  कटौती  करने  की  प्रणाली

 अधिक  व्यापक  क्षेत्र  में  किये  जाने  वाले  प्रस्तावित  विस्तार  द्वारा  पूरा  किया  जाना  चाहिए  ।

 62.  प्रत्यक्ष  करों  में  जिन  परिवर्तनों  का  जिन  मैंने  किया  है  उनके  अलावा  वित्त

 विधेयक  में  कुछ  और  तब्दीलियां  करने  विचार  है  जिनका  उद्देश्य  तो  मौजूदा  रियायतों

 को  जारी  रखना  या  मौजूदा  कानून  के  इरादों को  स्पष्ट  करना है  ।  मैं  यहां  उनका  ब्योरा  नहीं

 देना  क्योंकि  वित्त  विधेयक  के  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  में  उनका  विस्तृत  ब्योरा  fear

 गया  हैं  |

 63.  कुछ  समय  पहले  सरकार  ने  प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष  करों  के  मौजूदा  ढांचे  को

 सरल  और  युक्तिसंगत  बनाने  के  उपायों  की  सिफारिश  करने  के  वित्त  मंत्रालय  के  भ्रृतपूवं

 सचिव  श्री  भूर्तालिगम  को  एक-सदस्यीय  समिति  के  रूप  में  नियुक्त  किया  था  ।  श्री  भू ता लिंग म
 ने  हाल  ही  में  अपनी  पहली  अन्तरिम  रिपोर्टे  पेश  कर  दी  जिसका  सम्बन्ध  केवल  प्रत्यक्ष

 खासकर  आयकर  सहे  ।  जितनी  जल्दी  हो  इस  रिपोर्ट  की  प्रतियां  माननीय  सदस्यों  को  दे

 दी  जायंगी  ।  इस  रिपोर्ट  करों  के  ढांचे  को  सरल  और  युक्तिसंगत  बनाने  के  सुझावों  के

 मौजूदा  कर-ढांचे  के  कुछ  नीति  विषयक  पहलुओं  पर  नये  सिर  से  विचार  करने  का  सुझाव

 गया  है  ।  एक  तरह  करों  के  ढांचे  के  एक  क्षेत्र  में  तब  तक  बड़े  परिवर्तित  नहीं  करने

 चाहिए  जब  तक  अन्य  क्षेत्रों  में  लागू  करने  के  लिए  बसे  ही  सुझावों  पर  विचार  न  कर  लिया

 जाय  ।  यह  भी  जरूरी  है  कि  मुख्य  विषयों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  अपना  फैसला  किये  जाने

 से  इस  माननीय  विशेषज्ञों  और  आम  जनता  को  अपनी  राय  जाहिर  करने  मौका

 मिलना  चाहिए  ।  श्री  भुत लिंगम  द्वारा  बाद  में  दी  जाने  वाली  रिपोर्टों  को  भी  प्रकाशित

 करने  का  मेरा  विचार  है  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  इन  रिपोर्टों  के  प्रकाशित  किये  जाने  से  संसद  और

 दूसरों  को  करों  के  ढांचे  के  कुछ  बुनियादी  पहलुओं  पर  विचार  करने  का  अवसर  मिलेगा  जिससे

 इस  ढांचे  को  जल्दी  से  जल्दी  एक  सु  और  प्रगतिशील  आधार  पर  खड़ा  किया जा  सकेगा  |

 चालू  ag  की  वित्तीय  स्थिति  कठिन  होने  के  अलावा  इस  कारण  भी  मैंने  प्रत्यक्ष  करों  के  ढांचे  न

 फेर-बदल  करने  के  अपने  प्रस्तावों  को  कम  से  कम  आवश्यकता तक  ही  सीमित  रखने का  fi  चय

 किया  है  ।  लेकिन  अन्तरिम  रिपोर्ट में  करों  के  ढांचे  को युक्ति-संगत और  सरल बनाने के
 जिन  उपायों  सिफारिश  की  गयी  है  उनमें  से  कुछ  को  इसी  बजट  में  पेश  करने  का  मेरा

 इरादा है
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 64.  मुख्य  सिफारिशों  में  से  एक  सिफारिश  यह  है  कि  कर-सम्बन्धी  कानूनों  और  करों

 की  दरों  में  किये  गये  परिवर्तन  चालू  आमदनियों पर  आगे  से  यानी  भविष्य  में  लागू  किये  जांच  ।

 कर  की  दरों को  बीते  वर्ष  में  पहले  की  कमायी हुई  आमदनियों पर  लागू  करने  की  वर्षों  पुरानी

 वर्तमान  प्रथा  ठीक  नहीं  है  ।  ates वित्त  अधिनियमों  से  कर  की  दरें  ही  frat

 नहीं  बल्कि  उनके  कारण  विभिन्न  दिशाओं  में  बहुधा  प्रोत्साहनों  और  वि प्रोत्साहनों

 की  उत्पत्ति  होती  है  ।  स्पष्ट  है  कि  ऐसे  प्रोत्साहन  और  विप्नोत्साहन  तभी  साथक

 हो  सकते  है  जब  वे  आगे  से  लागू  किये  जायें
 ।

 इस  बात  के  अलावा  यह  भी  तर्कसंगत  है  कि
 ता  को  पहले  से  यह  मालूम  होना  चाहिए  कि  किसी  निश्चित  आय-वर्ष के  सम्बन्ध  में  उसका

 कर-दायित्व  कितना  है  ।  इसलिए  मेरा  प्रस्ताव  है  कि  कर-सम्बन्धी  कानूनों  तथा  कर  की  दरों

 में  परिवर्तन  करने  की  विभिन्न  व्यवस्थाएं  चालू  आमदनियों  जिन  पर  अगले  वर्ष  कर  लगाया

 जा  आगे  से  लागू  की  पर  जहां  ऐसा  महसूस fear  जाये  कि  किसी  खास  व्यवस्था

 को  विशेष  कारणों  से  पीछे से  लागू  करना  आवश्यक  है  वहां  ऐसा
 न

 किया
 जाय  ।  वित्तीय  ध  के  साथ  प्रारम्भ  और  समाप्त  होने  वाला  मानक  कर-वर्षो  स्वीकार

 करने  की  सिफारिश  पर  भी  हम  ध्यान  से  विचार  करना  चाहते  हैं  ।

 65  एक  और  की  सिफारिश  कर-गणना  को  सरल  बनाने  के  लिए  की  गयी

 है  ।  वह  व्यवस्था  यह  कि  उन  क्षेत्रों  में  से  अधिकतर  क्षेत्र  हटा  दिये  जायें  जिनमें  कुल  आग्र  पर

 कर  की  औसत  दर  से  इस  समय  छूटों  और  राहतों  का  हिसाब  लगाना  पड़ता है  ।  मेरा  विचार  है

 कि  इन  क्षेत्रों  में  कर  लगने  योग्य  आय  का  हिसाब  करने  में  छूट  और  राहत  के  योग्य  सारी  आय

 या  उसका  उल्लिखित  अंश  घटाने  की  अनुमति  देने  के  लिए  उपबन्ध  बनाये  जायं  ।  धर्मार्थ  दानों

 पर  कर  की  छूट  का  हिसाब  लगाने के  लिए  भी  इसी  प्रकार के  उपबन्ध  बनाये  जायेंगे  ।  प्रधान

 मंत्री  की  सुखा-पीड़ित  सहायता  निधि  में  दिये  जाने  वाले  दान  उन  दानों  की  श्र  रियों  में  शामिल

 किये  जायेंगे  जो  इस  समय  कर  सम्बन्धी  राहत  के  योग्य  हैं  और  जिन  पर  2  लाख  रुपये  या  कुल

 आय  के  10  प्रतिष्ठित भाग  की  वह  उच्चतम  सीमा  लायू  नहीं  जो  साधारण  धर्मार्थ  दानों

 पर  लागू होती  है  ।

 66.  प्रत्यक्ष  करों  के  सम्बन्ध में  एक  ही  और  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  हुआ  है  जिसका

 जिन  मैं  यहां  कर  रहा  हूँ  ।  इस  समय  भारतीय  निवासियों  के  मामले  में  केवल  प्रतिभूतियों
 के  ब्याज  या  लाभांशों  से  बनने  वाली  उनकी  आय  में  से  उद्गम  स्थान  पर  कर  काट  लिया  जाता

 है  ।  कर-संग्रह को  बढ़ाने  और  संग्रह-काय  को  शीघ्रता से  करने  के  उद्देश्य  से  यह  विचार  किया

 गया  है  कि  निवासियों  के  मामले  में  उद्गम-स्थान  पर  कर  काट  लेने  के  नियम को  कम्प

 नियों  और  अन्य  संगठित  संस्थाओं  द्वारा  जमा  या  अन्य  ऋणों  के  ब्याज

 पर  तथा  व्यावसायिक  सेवाओं  फीस  और  दलाली  तथा  कमीशन  पर  भी  लागू  किया  जाये  ।

 किसी को  कष्ट  न  इसलिए  कुछ  मामलों  में  छूट  देने  की  व्यवस्था की  जा  रही  है

 डाक  शौर  तार

 67,  जसा  कि  सभा को  मालूम  डाक  और  तार  विभाग  की  डाक  और  तार

 शाखाएं  हानि  उठा
 कर

 काम  कर  रही  हैं
 ।

 डाक
 दि

 में  हमने  जिन  सेवाओं  की  व्यवस्था की  है
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 उनमें  से  अधिकतर  बिना  लाभ  के  चल  रही  हैं  ।  सेवाओं  का  मुल्य  sta  के  वर्षों  में  बहुत  बढ़

 गया  है  ।  इस  हानि  की  आंशिक  के  लिए  रजिस्टर  बुक्पैकेटों  आदि  की

 डाक  दर  में  कुछ  वृद्धि  करने  और  रजिस्ट्री  एक्सप्रेस  डिलीवरी  और  बीमे  की  फीस  तथा

 विकेटों  की  हवाई  डाक  की  फीस  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है  ।  डाक  दरों  की  इन  वृत्तियों  ने  लगभग

 1.84  करोड़  रुपये  का  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  होने  अनुमान  है  ।  तार-क्षेत्र  में

 रण  बधाई  तार  का  कम  से  क्  महसूल  और  एक्सप्रेस  बधाई  तार  की  दर

 बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है  ।  गर-अखबारी  अन्तर्देशीय  तार  इनलैण्ड  की  मौजूदा

 दर  ज्यों  की  त्यों  रहेगी  पर  कम  से  कम  महसूल  दस  दादों  की  बजाय  पहले  आठ  शब्दों  के  लिए

 होगा  ।  टेलीप्रिटर  मशीन  का  किराया  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है  ।  समाचारपत्न ों  को  दिये  जाने  वाले

 भ  कालिक  तार  और  टेलीप्रिंटर  सीटों  से  इस  प्रकार  के  सकिटों  के  किराये

 में
 भी  संशोधन

 करने  का  प्रस्ताव है  ।  डाक
 और

 तार  शुल्कों  में  किये  जाने  वाले  मुख्य  परिवर्तनों

 का  ब्योरा एक  पृथक  ज्ञापन  में  दिया  गया  है  ।  इन  उपायों से  1.02  करोड़  रुपये का  वार्षिक

 राजस्व  प्राप्त  होने  का  अनुमान है  ।  इस  अवसर  से  लाभ  उठाकर  विभिन्न  टेलीफोन  सेवाओं  के

 शुल्कों  को  भी  उचित  आधार  पर  लाया  गया  है  और  उनमें  कुछ  छोटे-छोटे  संशोधन  किये  गये

 हैं  ।  टेलीफोन  शुल्कों  में जो  विभिन्‍न  परिवर्तन  करने  का  प्रस्ताव  उससे  1.58  करोड़  रुपये का
 अतिरिकत  वार्षिक  राजस्व  प्राप्त  होने  का  अनुमान  है  |

 68.  तार  और  टेलीफोन  की  दरों  में  जो  परिवर्तन  करने  का  प्रस्ताव  है  वे  तुरन्त

 लागू  नहीं  होंग  ।  जिन  तारीखों  से  वे  लागू  होंगे  वे  बाद  में  सुचित  जायंगी  ।  इन  परिवर्तनों

 से  पुरे  वर्ष  में  4.44  करोड़  रुपया  और  चालू वर्ष  के  बाकी माग  में  3  करोड़  रुपया  प्राप्त

 होगा  ।  पर  चू  कि  अब  ऐसी  आशा  नहीं  है  कि  डाक  और  तार  की  प्राप्तियां  अन्तरिम  बजट  में

 लगाये  गये  अन्दाजे  तक  पहुँच  इसलिए  मैं  1  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  रकम  को  ही

 जमा  के  रूप  में  रख  रहा  हूँ  ।

 उत्पादन--शुल्क  कौर  सीमा--इक

 69.  अब  मैं  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्कों  के  सम्बन्ध  में  अपने  प्रस्तावों  का  जिन
 करू  aT |

 मैंने  प्रत्यक्ष  करों  में  जो  बहुत  से  परि वतंत्र  किये  हैं  उनसे  सरकार  की  बजट-सम्बन्धी  स्थिति  में

 कोई  बड़ा  फर्क  नहीं  पड़ेगा  ।  हाल  में  कई  अवसरों  पर  आयात-शुल्कों  को  उचित  आधार  पर

 लाया  गया  है  जिनमें  पिछले  जून  का  अवमूल्यन  का  अवसर  भी  शामिल  माननीय  सदस्यों

 को  याद  होगा  कि  यद्यपि  बाहर  से  मंगायी  जाने  वाली  वस्तुओं  के  बड़े  हुए  रूपया-मृगों  को

 देखते  हुए  आयात-शुल्कों  में  फेर-बदल  कर  दिया  गया  तो  भी  अवमूल्यन  और

 मुल्क  का  कुल  भार  इतना  था  कि  सभी  आयातित  वस्तुओं  का  रुपया-मूल्य  काफी  बढ़  गया  ।  इन

 वस्तुओं  में  कच्चा  माल  और  फालतू  पुरजे  शामिल  आयात-शुल्कों  में  और  अधिक

 वृद्धि  करके  अरे-व्यवस्था  को  एक  और  धक्का  लगाना  ठीक  नही ंहै  ।  इसलिए  यह  अनिवार्य  है

 कि  मैं  निर्यात-शुल्कों  में  की  गयी  कमी  के  परिणाम  को  हिसाब  में  लेने  के  बाद  बजट  को

 लित  करने  के  उद्देश्य  से  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  करने  के  लिए  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्कों  में

 आवश्यक  रूप  से  वृद्धि  करू  |
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 70...  फिर  मैंने  उत्पादन-शुत्कों  में  इस  तरह  से  फेर  बदल  करने  की  कोशिश  की

 है  कि  उनसे  अतिरिक्त  साधन  भी  प्राप्त  हों  और  मौजूदा  आर्थिक  स्थिति  को  आवश्यकताओं  से

 उनका  मेल  भी  बैठ  सके  ।  इस  मैंने  उन  मदों  पर  शुल्क  बढ़ाने  की  कोशिश  की  है

 जहां  (1)  निर्यात-सम्बन्धी  आय  को  बढ़ाने  के  लिए  देश  की  अन्दरूनी  खपत  पर  कुछ  अंकुश

 लगाना  ज-बर्फ  है  (2)  जहाँ  उद्योग  और  वाणिज्य  द्वारा  इस  समय  बहुत  ज्यादा  नफा

 कमाया  जा  रहा  है  या  (3)  जहाँ  eat  में  हुई  कुछ  वृद्धि  सामाजिक  हि  से  अवांछनीय  नहीं

 anal  जा  सकती  |  मैंने  विशेष  रूप  से  इस  बात  का  प्रबन्ध  करने की  कोशिश  की  है  कि

 अत्यावश्यक  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  दाम  न  बढ़ें  और  उन  उद्योगों  के  माल  की  मांग  और  भी  कम

 न  हो  जाय  जिनमें  काफी  अतिरिक्त  क्षमता  बेकार  पड़ी  हुई  है  ।  सब  कुछ  चुनी  हुई

 वस्तुओं  पर  अतिरिक्त  उत्पादन-शुल्क  लगाने  का  विचार  ताकि  मूल्य  स्थिति  कई  जगहों

 पर  बिगड़  न  जाय  ।  कुछ  शुल्कों  में  जो  काफी  वृद्धियाँ  करने  का  मेरा  विचार  है  उनके  सम्बन्ध

 में  इससे  कुछ  स्पष्टीकरण हो  जाता  है

 71.  मेरा  प्रस्ताव  कि  wet  भर  चाय  के  उत्पादन-शुल्क  बढ़ाये  जायँ  ,

 ताकि  देश्य  में  उनकी  खपत  कम  हो  और  निर्यात  के  लिए  वे  अधिक  मात्रा  में  उपलब्ध  हों  ।  इन

 वृद्धियों  से  पूरे  वर्ष  में  8.40  करोड़  रुपये  का  राजस्व  प्राप्त  होगा  ।  इसमें  चाय  के  निर्यात-शुल्क
 में  की  गयी  कमी  के  कारण  होनेवाली  राजस्व-हानि  को  हिसाब  में  नहीं  लिया  गया  है  ।  यह  कमी

 इसलिए  की  गयी  है  कि  निर्यात  पर  उत्पादन-शुल्क  की  वृद्धि  का  पड़ने  वाला  प्रभाव  नष्ट  हो

 जाय  ।  चाय  के  सम्बन्ध  प्रस्तावित  वृद्धि  सस्ती  चाय  पर  क्षेत्र  111,  Iv  और  ४  की  मंहगी

 चाय  की  अपेक्षा  कम  इसी  सस्ते  रोल्स्टन  लाइबीरिया  किस्म  के  कव्वे  पर

 अरेबिका  जसी  बढ़िया  किस्मों  के  pea  की  अपेक्षा  कम  वृद्धि  की  गयी  है  ।

 72.  निर्यात  की  एक  और  मद  जूट  से  बनी  वस्तुएँ  हैं  जिनके  सम्बन्ध  में  उत्पादन-शुल्क

 बढ़ाने  का  मेरा  विचार  है  ।  हैसियन  और  जूट  से  बनी  अन्य  वस्तुओं  के  मौजूदा  बुनियादी

 दन-दुबक  क्रिया  250  रुपया  और  125  रुपया  प्रति  मेट्रिक  टन  हैं  ।  अब  उन्हें  बढ़ाकर

 375  रुपया  और  175  रुपया  प्रति  मेट्रिक  टन  किया  जा  रहा  है  ।  इससे  प्रतिवर्ष  3.00  करोड़

 रुपये  का  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  होगा  ।  जैसा  कि  stat  होता  निर्यात  की  जानेवाली  इन

 वस्तुओं  पर  उत्पादन-शुल्कों  की  छूट  दी  जायेगी  |

 73.  जहाँ  तक  चार  के  निर्यात  का  सम्बन्ध  है  निर्यात  पर  पड़ने  वाला

 gent  की  वृद्धियाँ  का  प्रभाव  उसके  निर्यात-शुष्क  में  24  पैसा  प्रति  किलोग्राम  की  किये

 है जाने  से  बराबर  हो  जायगा  ।  इससे  महँगी  किस्मों  की  चाय  के  उत्पादन-शुत्कों  की  वृद्धि  का

 भार  बिलकुल  दूर  हो  जायगा  और  क्षेत्र  ह  और  11.0  ४  घटिया  किस्मों  की  चाय  को  अन्य  किस्मों

 की  चाय  के  मुकाबले  कुछ  फायदा  क्योंकि  लाया  निर्यात-शुल्क  में  की  जाने  कमी  उनके

 उत्पादन-शुल्क  में  की  जानेवाली  वृद्धि  से  ज्यादा  होग  की  इस  कमी  के  साथ-साथ

 दर-अनुसूची  सरल  और  युक्तियुक्त  बनायी  जा  रही  कि  शुल्क-निर्धारण  की  वर्तमान  प्रणाली

 की  व्यावहारिक  कठिनाइयाँ  दूर  हो  जायेँ  ।  इस  प्रस  a  कभी  से  प्रतिवर्ष  4.68  करोड़  रुपये

 की  हानि  होगी  ।  इस  चाय  और  कहवें  रन  वर्ष  में  वास्तव  में  3.72  करोड़  रुपया

 वसूल  होगा  |

 7A  दी  for  grist जिन  5.0  श्रद्धा  1.0  थाप  क्षमता  फिर  शुल्क  लगाने
 arr

 का  मेरा  विचार  है  qt |
 यह  शुल्क  फरवरी  1965  के  ५7  प्रस्तावों  के  एक  जना

 के
 रूप  में  दी  गयी
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 छूट  द्वारा  हटा  fear  गया  था  ।  पहले  की  बिजली  की  सहायता  के  बिना  या  terse

 चलने  वाले  छोटे  कारखानों  में  बनाये  गये  जूते  आगे  भी  शुल्क-मुक्त  रहेंगे  ।  इस  प्रस्ताव  से  प्रतिशत

 2.75  करोड़  रुपये  का  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  होगा  ।

 ड  क्योंकि  इससे 15.0  सिगरेटो ंके  बढ़ते  हुए  स्तेमान्र  को  रोकना  भी  आवश्यक  क

 निर्यात  के  लिए  fante  के  तम्बाकू  जिसके  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होती  निर्यात  करने

 योग्य  फालतू  अंश  कम  हो  जाता  है  ।  इसलिए  मेरा  विचार  है  कि  सिगरेटों  पर  लगे  हुऐ  शुल्कों  में

 काफी  वृद्धि  की  जाय  जिससे  प्रतिवर्ष  28.50  करोड़  रुपये  का  राजस्व  प्राप्त हो  |  प्रस्तावित  वृद्धि
 सस्ती  सिगरटों  की  अपेक्षा  महँगी  सिगरेटों  पर  ज्यादा  होगी  ।  कुछ  वृद्धि  सिगार  भर  चुरुट  के  शुल्क
 में  भी  करने  का  विचार  है  जिससे  लगभग  1  लाख  रुपया  प्राप्त  होगा  ।  मैं  महसूस  करना  हूँ  कि

 यह  वृद्धि  ज्यादा  है  ।  पर  माननीय  सदस्य और  अन्य  लोग  चाहें तो  इनकी  खपत  घटाकर  इस

 वृद्धि  के  बोझ  से  बच  सकते  हैं  और  इस  तरह  अपनी  उम्र  बढ़ा  सकते  हैं  ।

 76.  माननीय  सदस्यों को  याद  कि  रुपये  के  अवमूल्यन के  समय  पेट्रोलियम  पदार्थों

 के  उत्पादन-शुल्क  और  सीमा  शुल्क  में  इस  प्रकार  फेरबदल  किया  गया  था  कि  इनके  मृत्य  में  वृद्धि
 न

 हो
 ।

 इससे  सरकार  के  राजस्व  में  बहुत  कमी  हुई  ।  इस  कमी  की  रकम  उस  राजसहायता की
 रकम  के  बराबर  थी  जो  अन्न  और  रासायनिक  खाद  पर  इसी  प्रयोजन  के  लिए  उस  समय  दी  जाती

 थी  ।  रासायनिक  खाद  सम्बन्धी  राजसहायता  कम  कर  दी  गयी  है  ।  मैं  नहीं  aaa कि  कुछ

 पेट्रोलियम-पदार्थों  के  मूल्यों  को  क्यों  न  बढ़ने  दिया  जबकि  उनके  मुल्यों  की  वृद्धि  वस्तुतः

 अवमूल्यन  के  परिणाम  की  ही  द्योतक  होगी  ।  इसलिए  मेरा  विचार  है  कि  मोटर  स्पिरिट  के

 बुनियादी  उत्पादन-शुल्क  को  451.05  रुपया  प्रति  किलोमीटर  से  बढ़ाकर  550  रुपया  प्रति

 किलोमीटर  और  साफ  किये  हुए  डीजल  तेल  और  उड़ने  वाले  तेल  के  बुनियादी  उत्पादन-शुल्क

 को  441.05  रुपया  प्रतिकिलो लिटर  से  बढ़ाकर  46105  रुपया  प्रति  क्रिलोलिटर  कर  दिया

 जाय  |  उन  पेट्रोलियम  पदार्थों  पर  लगा  उत्पादन-दुबक  भी  10  प्रतिशत  मुल्यानुसार  से  बढ़ाक  20

 प्रतिशत  मुल्यानुसार  कर  देने  का  विचार  है  जिनका  अन्यथा  उल्लेख  नहीं  खनिज  तेल  से  बनने
 वाले  पदार्थों  के  शुल्कों  में  की  जानेवाली  इन  वृद्धियाँ  से  प्रतिवर्ष  25.60  करोड़  रुपय  का  राजस्व

 प्राप्त  होगा  |  माननीय  सदस्य  इस  बात  को  ध्यान  में  रखेंगे  कि  इन  शुल्क-वृद्धियाँ से  मिट्टी  के
 किसानों  द्वारा  इस्तेमाल  किये  जाने  वाले  डीजल  तेल  और  उद्योगों  द्वारा  इस्तेमाल  किये  जाने  वाले

 ईधन  तेल  के  मुल्यों  में  कोई  वृद्धि  नहीं  होगी  ।  वास्तव  साफ  fay  हुए  डीजल  तेल  के  शुल्क

 में  की  जाने  वाली  वृद्धि  भी  बहुत  थोड़ी  है-केवल  2  पैसा  प्रति  लिटर  ।

 77,  अब  मैं  कुछ  ऐसी  उपभोक्ता-वस्तुओं  को  ले  रहा हूं  जो  कम  आवश्यक  हैं  ।  इन

 पर  कमाये  जाने  वाले  अधिक  लाभ  को  प्रात  करने  की  गुंजाइश  है  ।  इनकी  सृल्यवृद्धि  भी

 उपभोक्ताओं  के  लिए  अधिक  कष्टकारक  नहीं  होगी ।  प्रस्ताव  है  कि  कृत्रिम  या  संश्लिष्ट

 बिरोजा  और  प्लास्टिक  द्रव्यों  के  बुनियादी  उत्पादन-शुल्क  को  20

 प्रतिशत  मूल्यानुसार  से  बढ़ाकर  30  प्रतिशत  मुत्यानुसार कर  जाय ।  इससे  प्रतिवर्ष

 4.5  करोड़  रुपये  का  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  होगा

 78  रेयान  अ  पैर  सं।दलष्ट  रेशों  और  का  उत्पादन

 बढ़  गया  है  और  इन  पर  लाभ  की  मात्रा  भी  बहुत  अधिक है  ।  इसलिए  मेरा  विचार  है  कि  इनके
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 उत्पाद  शुल्कों  में  काफी  वृद्धि  की  जाय  ।  सेल् यू लोजिक  फाईबर  और  जैसे  कि  विस्फोट  रेयन

 और  ऐसी टेट  रेयन  के  शुल्क  में  की  जाने  वाली  वृद्धि  नान-सेल्युलोजिक  फाइबर  ौर  जैसे

 पोलिऐस्टर  फाइबर  और  नाइलोन  धागे  के  शुल्क  में  की  जाने  वाली  वृद्धि  से  कम  होगी  ।  इन

 प्रस्तावित  वृद्धियों  से  प्रतिवर्ष  22  करोड़  रुपये  का  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  होगा  ।

 79.0  ऐल्युमिनियम  का  उत्पादन-शुल्क  1960  से  ज्यों  का  त्यों  रहा है  और  हाल  के

 वर्षों  में  देश  में  इसके  उत्पादन  में  बहुत  वृद्धि  हुई  है
 ।

 मेरा  प्रस्ताव है  कि  ऐल्युमिनियम के  इलों

 का  बुनियादी  उत्पादन-शुल्क  300  रुपया  प्रति  मेट्रिक टन  से  बढ़ाकर  950  रुपया  प्रति  मेट्रिक

 चक्कों  और  पट्टियों  का  बुनियादी  उत्पादन-शुल्क  500

 रुपया  प्रति  मेट्रिक  टन  से  बढ़ाकर  1450  रुपया  प्रति  भारिक  पन्नी  )  का  बुनियादी

 उत्पादन  शुल्क  600  रुपया  प्रति  मेट्रिक  टन  से  बढ़ाकर  2000  रुपया  प्रति  मेट्रिक  टन  कर  दिया
 जाय  ।  नलियों  बाहर  की  ओर  निकलते  आकार  और  खण्डों  की  चीजों

 डेड
 कोप  और  का  शुल्क  भी  10  प्रतिशत  मूल्यानुसार  से  बढ़ाकर  20  प्रतिशत

 मुल्यानुसार किया  जा  रहा  है  ।  इन  परिवर्तनों से  प्रतिवर्ष  10.98  करोड़  रुपये  का  अतिरिक्त

 राजस्व  प्राप्त  होगा  ।

 80,  qe  आशा  है  कि  रेयन  और  संश्लिष्ट  रेशों  के  मामले a

 उत्पादकों के  लिए  यह  सम्भव  होगा  कि  वे  उत्पादन-शुल्कों में  की  जानेवाली  वृद्धि के  को

 अपने  ऊपर
 ले

 लेंगे
 और

 उपभोक्ताओं  से
 ली

 जाने  वाली  कीमत  में  कोई  वृद्धि  नहीं  करेंगे
 ।

 किसी
 भी  हालत  में  इन  वस्तुओं  के  उत्पादक  सरकार  से  पहले  सलाह  किये  बिना  इनकी  मौजूदा  कीमतों

 में  वृद्धि  नहीं  कर  सकेंगे  ।  यदि  जाँच  करने  के  बाद  यह  पाया  जायगा कि  उत्पादक  उपभोक्ताओं

 से  ज्यादा  मूल्य  वसूल  किये  बिना  अतिरिक्त  उत्पादन  शुल्कों  के  रोक  को  उठा  नहीं  तो

 हम  सुधार  की  उचित  कारवाई  करने  के  लिए  तैयार  हो  जायेंगे  ।  फिर  हम  इस  बात  को

 सुनिश्चित  करना  चाहते  हैं  कि  जहाँ  तक  संभव  इन  मामलों  में  बढ़े  हुए  शुल्कों का  भार  इस
 समय  होने  वाले  लाभ  पर  पड़े  ।

 81.  सूती  कपड़े  पर  लगे  उत्पादन-शुल्कों  के  मौजूदा  ढाँचे  के  बिजली  से

 चलने  वाले  करघों  को  इतनी  अधिक  तरजीह दी  जाती  है  कि  उससे  करों  की  चोरी  करने  को

 बढ़ावा  मिलता  है  ।  यह  बात  लगातार  दो  समितियों  ने  कही  है  ।  इसलिए  मेरा  विचार  रूई  के

 बटे  हुए  धागे  और  तागे  के  उत्पादन-शुल्क  में  वृद्धि  करने  का  इस  धागे  और  तागे  बिजली

 से  चलने  वाले  करघों  पर  बारीक  और  बहुत  बारीक  कपड़ा  बनाया

 जाता  है  ।  यह  अधिकतर  कलफ  लगे  सूत  के  तीरों  के  रूप  में  छुड़ाये

 कलफ  लगे  सुत  के  सम्बन्ध में  जिसका  उपयोग  बिजली  से  चलने  वाले
 करघों

 वाले
 कारखानों में  बुनाई के  लिए  किया  जाता  है  ।  बारीक  और  बहुत  बारीक  सूत्रों  )  के

 कलफ  लगे  सुत  के  उत्पादन-शुल्क की  दरों  में  इस  प्रकार  वृद्धि  की  जायगी  कि  बिजली के  करघों

 पर  बने  और  मिल  में  बने  बारीक  और  बहुत  बारीक  किस्मों  को  कोरे  कपड़े  पर  लगे

 शुल्कों  के  बीच  का  अन्तर  काफी  कम  हो  जाय  ।  लेकिन  इन  परिवर्तनों  का  हथकरघा  क्षेत्र
 पर

 कोई  प्रभाव  नहीं  क्योंकि सुत  की  लड़कियों  के  उत्पादन-शुल्क  में  वृद्धि  नहीं की  जा  रही  है  ।

 मिल  के  कपड़े  के  शुल्क  में  भी  कोई  तब्दीली  नहीं  क्योंकि  qa  के  सम्मिलित  य्युल्क
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 ax  में  होनेवाली  वृद्धि  को  कोरे  कपड़े  के  उत्पादन-शुल्क  में  उतनी  ही  कमी

 करके  प्रति सन्तुलित  किया  जा  जिसका  कुल  मिलाकर  यह  परिणाम  होगा कि  बारीक

 और  बहुत  बारीक  कोरे  कपड़े  का  शुल्क  पहले  जितना  ही  रहेगा  ।  इन  परिवर्तनों  के

 रूप  7,80  करोड़  रुपये  का  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  होगा  |

 82.  इस  वर्ष  केवल  एक  ही  नयी  मद  पर  उत्पादन-शुल्क  लगाने  का  प्रस्ताव  और

 वह  है  रबड़  के  पाइप  ट्यूब  और  पेटियाँ  )
 ।  रबड़ के

 स्पंज  फोम  और  ट्रेड  रबड़  जैसी  रबड़  की  उन  वस्तुओं  में  शामिल  किया  जा

 रहा है  जिन  पर  पहले  से  ही  उत्पादन-घुड़क  लग  सकता  रबड़ की  इन  नयी  वस्तुओं के
 प्रस्तावित  बुनियादी  उत्पादन-शुल्क  की  मुल्यानुसार  15  प्रतिशत  होगी  और  इससे  प्रतिवर्ष

 1.98  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  राजस्व-प्राप्ति  होगी  |

 83.  बुनियादी  उत्पादन-शुल्कों  में  किये  जाने  वाले  प्रस्तावित  परिवर्तनों  के

 जिनका  उल्लेख  ऊपर  गया  किये  जाने  वाले  परिवतँतों  के  आधीन  रहते

 विशेष  उत्पादन  शुल्क  मौजूदा  दरों  पर  ही  लगाये  जाते  रहेंगे  ।  वित्त  1966  की  धारा

 49  में  जिस  og  से  नियामक  उत्पादन  शुल्क  लगाये  जाने  की  व्यवस्था  की  गहरी  उसी  ढंग

 से  उसे जारी  रखा  हालाँकि  अमी  यह  शुल्क  नहीं  लगाया  जायगा  |

 84.  उत्पादन-शुल्कों  में  प्रस्तावित  सारे  परिजनों  से  पूरे  ad  कुल  मिलाकर

 115.52  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  राजस्व-पाति  जिसमें  से  22.98  करोड़  रुपया  राज्यों

 को  मिलेगा  ।

 85.  आयात  शुल्कों में  कोई  वृद्धि  करने का  मेरा  विचार  नहीं  लेकिन  जहाँ

 उत्पादन-द्युल्कों  में  वृद्धि  की  गयी  है  या  उनमें  फेर-बदल  किये  गये  वहाँ  विदेशों  से  मंगाया

 जाने  वाली  वस्तुओं  मौजूदा  शुल्कों  के  इन  वृद्धियाँ  के  बराबर  प्रति  सन् तुल नकारी

 शुल्क  भी  लगाये  जायेंगे  ।  बाहर  से  मंगाये  गये  ऐल्युमिनियम के  डलों  और  तार

 की  छड़ों  के  सम्बन्ध  प्रति-सन्तुलनकारी  शुल्क उत्पादन  शुल्कों  में  की  गयी  वृद्धि
 के  बिलकुल  बराबर  नहीं  लगाये  बल्कि  उनकी  दर  400  रुपया  प्रति  मेट्रिक  टन  कम

 होगी  ।  प्रति-संतुलनकारी शुल्कों  में  की  जाने  वाली  वृद्धियाँ से  प्रतिवर्ष  7.33  करोड़  रुपये  के

 अतिरिक्त  राजस्व  की  प्राप्ति  होगी  ।

 86.  निर्यात  शुल्कों  में  की  जाने  वाली  कमियो ंमें  पहले ही  चर्चा  कर  चुका  हूँ
 ।

 इन  मदों  के  अंतगर्त  प्रतिवर्ष  होने  वाली  19.01  करोड़  रुपये  की  कमी  और  प्रतिसन्तुलनकारी

 शुल्कों  की  वृद्धि  को  हिसाब  में  लेते  सीमा-शुल्कों  से  प्राप्त  होने  वाले  राजस्व  में  पुरे  वर्ष  में

 11.68  करोड़  रुपये  की  वास्तविक  कमी  होगी  ।  उत्पादन-शुल्कों  और  सीमा-शुल्कों  को  एक

 साथ  लेने  पूरे  बर्ष  में  103.84  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्ति  होगी  जिसमें  से  22.

 98  करोड़  रुपया  राज्यों  को  और  बाकी  केन्द्र को  मिलेगा  ।  लेकिन  चालू  वर्ष  सीमा-शुल्कों  और

 और  उत्पादन  शुल्कों  में  होने  बाले  परिवर्तन  सारे  साल  लागु  नहीं  बल्कि  दस  महीने  से

 ऊपर  |  चालू  4.0  में  केन्द्र  को  68  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  होगी  ।  डाक
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 और  तार  की  दरों  के  परिवर्तनों  से
 1  करोड़  रुपया  प्राप्त  होगा  ।  लगभग  69  करोड़  रुपये  के

 अतिरिक्त  राजस्व  68  करोड़  रुपये  का  प्रारम्भिक  घाटा  न  केवल  पूरा  हो  बल्कि  कुछ

 रकम  बच  रहेगी  |  इस  जो  बजट  में  पेश  कर  रहा  gaz  एक  सन्तुलित  बजट  है  ।  माननीय

 सदस्य  यह  भी  देखेंगे  कि  राज्यों  को  केन्द्रीय  बजट  से  काफी  बड़ी  मात्रा  में  साधन  उपलब्ध

 किये  गये  हैं  उनके  राज्यों  प्रस्तावित  करों  से  काफी  मात्रा  में  अर्थात्‌  लगभग  20

 करोड़  रुपया  प्राप्त  होगा  ।

 87.  मैं  अच्छी  तरह  समानता हूँ  कि  आयोजना-परिव्यय  को  कड़े  नियन्त्रण

 में  रख  कर  ही  मैं  सन्तुलित  बजट  पेदा  कर  सका  हूँ  ।  बजट  में  आयोजना  के  धो न्द्रीय

 योजनाओं  और  राज्यों  तथा  वित्तीय  संस्थाओं  को  सहायता  देने  के  लिए जो  व्यवस्था की  गयी  है

 वह  लगभग उतनी  ही  है  जितनी  चौथी  आयोजना के  पहले  वर्ष के  लिए  की  गयी  थी  ।  ऐसे

 समय  में  जब  अत्यावश्यक उपभोक्ता  वस्तुओं की  प्राप्ति  कम  हो  और  जब  राजसहायताओं  को

 कम  करना  मुशिकल  मुल्यों  में  फिर  से  स्थिरता  लाने  की  सम्भावनाओं  को  खतरे  में  डाले

 आयोजना  के  लिए  इससे  अधिक  धन  की  व्यवस्था  मैं  नहीं  कर  सकता  था  ।  केन्द्र के  गेर

 आयोजन  खच  के  सम्बन्ध  में  भी  बड़े  संयम  से  काम  लिया  गया  इस  खर्च  के  अधिकतर  भाग

 का  सम्बन्ध  करारों  सम्बन्धी  देनदारियों  के  ब्याज  की  अदायगियों  और  रक्षा-व्यवस्था  से  है  |

 जो  लोग  करों  में  काफी  कमी  की  उम्मीद  किये  ss  हों  उनसे  मैं  सिफ॑  इतना

 ही  कहूँगा  कि  जब  तक  इस  माननीय  सभा  में  हम  लोग  देश  के  गरीब  और  पददलित  लोगों  की
 आवश्यकताओं  और  आकांक्षाओं  का  ध्यान  तब  तक  सरकार  के  उसकी  मान्यताएं

 चाहे जो  प्रत्येक  वर्ष  अधिक  से  अधिक  परिमाण  में  साधनों  को  जुटाना  जरूरी  होगा  ।  सरकार

 को  इस  समय  जो  साधन  उपलब्ध हैं  उनमे ंसे  जैसे  480 के  अन्तर्गत  दिये  गये  अन्न

 की  प्रतिरूप बहुत  समय  तक  उपलब्ध  नहीं  रहने  चाहिए  और  न  रह  सकते  इसलिए

 करों  में  कोई  रियायत  देने  से  पहले  में  इस  बात  का  अच्छी  तरह  से  निश्चय  कर  लेना  चाहूँगा  कि

 इस  तरह  का  कदम  उठाने  से  आर्थिक  क्रियाकलाप और  बचतों  को  प्रोत्साहन मिलने  और  उसके

 परिणामस्वरूप  पहले  से  अधिक  राजस्व  प्राप्त  होने  की  थोड़ी  सी  संभावना  तो  है  ही  ।  मौजूदा

 परिस्थितियों  में मुभे  इसकी  स्पष्ट  सम्भावना  दिखायी  नहीं  लेकिन  हम  करों  के  अपने  ढाँचे

 को  एक  साहू  और  प्रगतिशील  आधार  पर  खड़ा  करने  के  सभी  संभव  उपायों  की  खोज

 करेंगे  ।  उत्पादन  शुल्कों  में  खास-खास  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  पर  काफी  वृद्धियाँ  करने  का  मुख्य

 औचित्य  यही  है  कि  निर्यात  की  हट्टी  से  और  आयोजना-परिव्यय  में  बहुत  अधिक  कमी  करने

 से  बचने  की  दृष्टि  से  ये  जरूरी  हैं  ।  यह  सच  है  कि  ऐसा  होते  हुए  मैं  इस  बात  से  मुद्दा  नहीं

 हूँ  कि आयोजना के  लिए  पिछले  वर्ष  जितनी  व्यवस्था  की  गयी  इस  वर्ष  में  उससे  अधिक

 व्यवस्था नहीं  कर  सका  यही  कारण  है  कि  हम  देश  में  सम् भरण  सम्बन्धी

 यादी  स्थिति  में  सुधार  होते  ही  सरकारी  और  गैर-सरकारी  निवेश-किराये  को  प्रोत्साहन  देने  की

 और  मी  अधिक  रचनात्मक नीति  का  अनुसरण  करना  चाहते  हैं  ।

 89.  अभी  तो  मैं  केवल  यही  आशा  कर  सकता हूँ  कि इस  बजट से  स्थिरता के

 वातावरण  की  फिर  से  में  सहायता  जो  स्वस्थ  और  निरन्तर  विकास  के  लिए

 अत्यावश्यक  है  |  दोषरहित  और  कुदाल  प्रयास  की  व्यवस्था  करने  के  अपने  प्रयत्नों  को  और
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 अधिक  जोरदार  बनाने  के  लिए  भी  हम  कृतसंकल्प हैं  1  मु  पूरा  विश्वास  है  कि  इस  कठिन  बड़ी
 में  समाज  के  सभी  व्यापारी  और  जनमत  का  निर्माण  करने  वाले  नेता

 अपना  अधिकतम  योगदान  ताकि  पिछले  दो  वर्षों  से  देश  में  गतिहीनता  का  जो  वातावरण

 फला  हुआ  है  वह  दूर  हो  जाय  और  एक  बार  फिर  हम  अपने  चिरइच्छित  लक्ष्यों की  ओर

 अग्रसर  होने  लगें

 वित्त  2)

 Finance  (  No,  2  )  Bill  ,  1967

 sarees  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :  मैं  प्रस्ताव  करता हूँ  कि

 1967-68  के  वित्तीय  वर्ष  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  वित्तीय  प्रस्तावों  को  लागू  करने  वाले
 विधेयक  को  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  meq यह  है  :  ग्रीक  वर्ष  1967-68  के  वित्तीय  वर्ष  के  केन्द्रीय

 सरकार  के  वित्तीय  प्रस्तावों  को  लागू  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति

 दी  जाये  ड्

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 rom  The

 Questioa)was  Adoppted

 x/
 at  मोरारजी  देसाई  :  मैं  विधेयक  को

 फ्
 स्थापित  करता  हूँ  ।

 इसके  लोकसभा  शुक्रवार  26  मई  1967  ज्येष्ठ  5,  1889  के  ग्यारह  बजे
 तक  के  लिए  स्थगित  हुई ।

 The  Lok  Sabha  then  Adjourned  till  Eleven  of  the  clock  on  Friday,  May  26,  1967/
 Jyaistha  5,  1889  (Saka)
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